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शहीद दिवस

संदर्भ
23 मार्च, 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले वीरो ंको श्रद्धांजलि अर्पित की।

शहीद दिवस के बारे में
z	भारत में शहीद दिवस प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाया जाता ह,ै ताकि क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियो–ंभगत सिहं, शिवराम राजगुरु और सुखदेव 

थापर के बलिदान का सम्मान किया जा सके।
z	पृष्ठभमूि: 23 मार्च, 1931 को इन क्रांतिकारियो ंको ब्रिटिश शासन द्वारा लाहौर जेल में औपनिवेशिक विरोधी गतिविधियो ंमें उनकी भूमिका के 

कारण फासँी दी गई थी।
�	लाहौर षड्यं त्र केस (1929–1931): यह एक ऐतिहासिक मुकदमा था, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1928 में पुलिस अधिकारी ज.ेपी. 

सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में भगत सिहं, सुखदेव और राजगुरु पर अभियोग चलाया।
z	वर्ष 2026 की थीम: शहीद दिवस 2026 की थीम “मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी” ह,ै जो यवुाओ ंके उत्तरदायित्व और राष्ट्र-निर्माण में उनकी 

सक्रिय भागीदारी पर जोर देती ह।ै

भगत सिंह के बारे में
z	भगत सिहं (1907–1931) एक प्रमुख क्रांतिकारी समाजवादी थ,े जो भारत के औपनिवेशिक विरोधी आदंोलन के प्रतीक बन गए।
z	प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा: उनका जन्म वर्ष 1907 में पंजाब में हुआ था। जलियावँाला बाग हत्याकाडं से वे गहराई से प्रभावित हुए और 1920 के दशक में लाहौर के नेशनल 

कॉलेज में अध्ययन किया, जहा ँउनके विचार अधिक क्रांतिकारी बने।
z	मखु्य योगदान

�	उन्हों ने 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ कें द्रीय विधान सभा में बम विस्फोट किया, जिसका उद्देश्य दमनकारी कानूनो ंका विरोध करना था।
�	उन्हों ने वर्ष 1928 में सॉन्डर्स की हत्या में भी भाग लिया।
�	उन्हों ने वर्ष 1928 में हिदंसु्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के माध्यम से समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया तथा 

वर्ष 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की।
�	वह उर्दू, हिदंी, अगं्रेजी और पंजाबी में विभिन्न क्रांतिकारी पत्र-पत्रिकाओ ंमें लेखन द्वारा योगदान करत ेथ।े

	3 उन्हों ने “मैं नास्तिक क्यों हूँ” (1930) जैसे प्रसिद्ध लेख भी लिखे।
z	विरासत: 23 मार्च, 1931 को मात्र 23 वर्ष की आय ुमें उन्हें फासँी दी गई, और वह आज भी साहस, बौद्धिक स्पष्टता तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के स्थायी प्रतीक बने हुए हैं।

शिवराम राजगुरु के बारे में
z	शिवराम राजगुरु (1908–1931) एक साहसी क्रांतिकारी थ,े जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपनी उग्र गतिविधियो ंके लिए प्रसिद्ध थ।े
z	प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा: वर्ष 1908 में महाराष्ट्र में जन्मे राजगुरु ने अपने प्रारंभिक जीवन में शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त किया और मजबतू राष्ट्रवादी विचारो ंका विकास किया।
z	मखु्य योगदान

�	उन्हों ने जे.पी. सॉन्डर्स की हत्या (1928) में निर्णायक भूमिका निभाई, जो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए की गई थी; लाजपत राय की मृत्यु साइमन 
कमीशन (1928) के विरोध के दौरान हुई थी।

�	वह HSRA (1928) के सक्रिय सदस्य थे।
z	विरासत: 23 मार्च, 1931 को उन्हें फासँी दी गई। वह अपने साहस, समर्पण और यवुा बलिदान के लिए स्मरण किए जाते हैं।

भारतीय इतिहास  
और कला एवं संस्कृ ति1
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सुखदेव थापर के बारे में
z	सुखदेव थापर (1907–1931) भारतीय स्वतंत्रता आदंोलन के एक प्रमुख क्रांतिकारी संगठक और विचारक थ।े
z	प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा: वर्ष 1907 में लुधियाना में जन्मे सुखदेव छात्र जीवन से ही राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियो ंमें सक्रिय हो गए 

थ।े
z	मखु्य योगदान

�	उन्हों ने 1920 के दशक में पंजाब में HSRA का गठन किया।
�	उन्हों ने लाहौर षड्यं त्र केस में कें द्रीय भूमिका निभाई।
�	उन्हों ने अनशुासित संगठन पर जोर दिया और यवुाओ ंको स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित एवं संगठित किया।

z	विरासत: 23 मार्च, 1931 को फासँी दी गई, उन्हें उनके नेततृ्व, संगठनात्मक क्षमता और भारत की स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण के लिए याद किया जाता ह।ै

थिरुमगंई अलवार कांस्य प्रतिमा

संदर्भ
मार्च 2026 में, ऑक्सफोर्ड स्थित एशमोलियन संग्रहालय (Ashmolean Museum) ने 16वी ंशताब्दी की थिरुमंगई अलवार (Thirumangai Alvar) की कासं्य प्रतिमा 
भारत को लौटा दी, क्योंकि  शोध से यह पुष्टि हुई कि यह प्रतिमा तमिलनाडु के एक मंदिर से संबंधित है।

थिरुमगंई अलवार कांस्य प्रतिमा के बारे में
z	यह प्रतिमा 16वी ंशताब्दी की चोल शैली (Chola-style) की कासं्य मूर्ति ह,ै जो वैष्णव संत थिरुमंगई अलवार का प्रतिनिधित्व करती ह।ै इसे मूल रूप से तमिलनाडु के 

सौदंराजा पेरुमल मंदिर में पूजा के लिए स्थापित किया गया था।
�	इस प्रतिमा को भारत को लौटाया गया ताकि इसे पुनः उसके धार्मिक और सासं्कृति क महत्त्व के साथ मंदिर में स्थापित किया जा सके।

z	उत्पत्ति: वर्ष 1957 के अभिलखीय फोटोग्राफ, जो इंस्टिट्यूट फ्रांसेस डी पॉन्डिचरी और इकोले फ्रांसेस डी एक्सट्रीम-ओरिएंट (IFP-EFEO) में संरक्षित हैं, ने प्रतिमा के मूल 
स्थान की पुष्टि की। यह प्रतिमा 1967 में ज.ेआर. बलेमोटं के निजी संग्रह से एशमोलियन संग्रहालय द्वारा प्राप्त की गई थी।

z	विशषताएँ
�	सामग्री: दक्षिण भारतीय मंदिर कला में प्रचलित पारंपरिक लॉस्ट-वैक्स तकनीक से कासं्य में ढाली गई।
�	मदु्रा (Posture): सामान्यतः संत को भक्ति मदु्रा में खड़े हुए, प्रायः हाथ जोड़कर या प्रतीकात्मक चिह्नों  के साथ दर्शाया जाता है।
�	आइकनोग्राफी: इसमें आभूषण, पारंपरिक वस्त्र तथा मध्यकालीन तमिल वैष्णव मूर्तिकला के अनुरूप भावपूर्ण चेहरे की अभिव्यक्ति दिखाई देती ह।ै
�	धार्मिक भमूिका: मंदिर उत्सवो ंऔर अनुष्ठानो ंमें उत्सव मरू्ति (Processional Deity) के रूप में प्रयोग की जाती थी।

थिरुमगंई अलवार के बारे में
z	थिरुमंगई अलवार वैष्णव परंपरा के बारह अलवार (Alvars) संतो ंमें से एक थे, जो भगवान विष्णु के प्रति भक्ति के लिए प्रसिद्ध तमिल कवि-संत थ।े
z	प्रारंभिक जीवन: माना जाता ह ैकि वे 8वी–ं9वी ंशताब्दी ईसवी के मध्य तमिलनाडु में रह।े

�	प्रारंभ में वे एक स्थानीय शासक या योद्धा थ,े लेकिन बाद में वैष्णव भक्ति को अपनाकर एक महान संत बन गए।
�	योगदान: उन्हों ने अनेक भक्ति स्तोत्रों  की रचना की, जो नालायिर दिव्य प्रबंधम ्(Nalayira Divya Prabandham) – वैष्णव परंपरा का पवित्र तमिल भक्ति ग्रंथ 

– में संकलित हैं।
�	उनकी कविताएँ दक्षिण भारत के विष्णु मंदिरो ं(Divya Desams) की महिमा का वर्णन करती हैं।

z	महत्त्व: उन्हों ने तमिल समाज में भक्ति आदंोलन के प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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संक्षेप में समाचार

विशालकाय लैटरेाइट 
चट्टान को काटकर बनाया 

गया शवाधान कक्ष

हाल ही में केरल के कासरगोड जिल के पनयाल में निर्माण कार्य के दौरान लगभग 2,000 वर्ष प्राचीन मेगालिथिक लैटेराइट शैल-कृत 
शवाधान कक्ष खोजा गया ह।ै

मेगालिथिक शैल-कृत शवाधान कक्ष

z	मेगालिथिक शैल-कृत शवाधान कक्ष भूमिगत शवाधान संरचनाएँ होती हैं, जिन्हें लैटेराइट चट्टानो ंमें काटकर बनाया जाता था और जो 
दक्षिण भारत की लौह यगु (Iron Age) की मेगालिथिक अतंिम संस्कार परंपराओ ंसे संबंधित हैं।

z	स्थान: ये शवाधान कक्ष मुख्य रूप से केरल और तटीय कर्नाटक के लैटेराइट-समदृ्ध क्षेत्रों  में पाए जात ेहैं।
z	प्रमखु विशषताएँ

�	भमूिगत गोलाकार कक्ष: शवाधान संरचना सामान्यतः लेटराइट चट्टान में काटकर बनाए गए एक गोलाकार भमूिगत कक्ष के समान 
होती ह,ै जिसमें एक संकीर्ण ऊर्ध्वाधर शाफ्ट (Vertical shaft) के माध्यम से प्रवेश किया जाता ह।ै

�	सीलबंद प्रवेश द्वार और आनुष्ठानिक छिद्र: कक्ष के प्रवेश द्वार को प्रायः भारी पत्थर की स्लैब से बंद किया जाता है और इसमें 
अक्सर एक छोटा गोलाकार छिद्र होता है, जिसका उपयोग आनुष्ठानिक अर्पण या आत्मा के प्रतीकात्मक मार्ग के रूप में किया जाता 
था।

�	संबद्ध मेगालिथिक स्मारक: ये संरचनाएँ अक्सर अन्य मेगालिथिक स्मारको ंजसेै कुडक्कल्लु (Umbrella Stones) और टोप्पिकल्लु 
(Cap Stones) के पास पाई जाती हैं, जो संगठित शवाधान स्थलो ं(Burial landscapes) का संकेत देती हैं।

महत्त्व

z	मेगालिथिक शवाधान प्रथाओ ंका प्रमाण: इन कक्षों  से जटिल अतंिम संस्कार परंपराओ ंका पता चलता ह,ै जहा ँमृतको ंकी हड्डियो ंको 
मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार और मनको ंके साथ दफनाया जाता था।

z	प्रारंभिक लौह यगु संस्कृति  की जानकारी: ये दक्षिण भारत में नवपाषाण काल (Neolithic) से लौह यगु में संक्रमण के पुरातात्त्विक 
प्रमाण प्रदान करत ेहैं।

z	तकनीकी और सासं्कृति क महत्त्व: ये कक्ष प्राचीन समुदायो ंकी लोहे के औजारो ंके प्रारंभिक उपयोग और कठोर लैटेराइट चट्टान में 
शवाधान संरचनाएँ बनाने की वास्तु क्षमता को दर्शात ेहैं।

एडॉप्ट ए हरेिटेज (AAH) 
2.0 कार्यक्रम 

भारत सरकार ने संरक्षित स्मारको ंपर आगंतकु सुविधाओ ंको बहेतर बनाने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से 
संशोधित ‘एडॉप्ट ए हेरिटज (AAH) 2.0’ कार्यक्रम शुरू किया।

एडॉप्ट ए हरेिटेज (AAH) 2.0 के बारे में

z	यह कार्यक्रम एक संरचित पहल ह,ै जिसका उद्देश्य निजी/सार्वजनिक संस्थाओ ंको कें द्रीय रूप से संरक्षित स्मारको ंपर आगंतकु सुविधाओ ं
में सुधार हते ुशामिल करना है, साथ ही विरासत की अखंडता को बनाए रखना ह।ै

z	प्रथम चरण: “एडॉप्ट ए हेरिटेज: अपनी धरोहर, अपनी पहचान (Adopt a Heritage: Apni Dharohar, Apni Pehchaan)” 
कार्यक्रम वर्ष 2017 में (1.0) शुरू किया गया था।

z	नोडल मंत्रालय: यह संस्कृ ति मंत्रालय के अतंर्गत लागू किया जाता है, जिसका क्रियान्वयन और निगरानी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण 
(ASI) द्वारा किया जाता है।

z	उद्देश्य: इसका उद्देश्य बुनियादी और उन्नत सुविधाएँ प्रदान करके पर्यटन अनभुव को बेहतर तथा स्मारको ंको पर्यटक-अनुकूल बनाना 
ह।ै

z	कार्यान्वयन
�	निजी संस्थाएँ, गैर-सरकारी संगठन (NGOs) और ट्रस्ट समझौता ज्ञापन (MoU) के माध्यम से स्मारको ंको अपनाकर स्वच्छता, 

सुविधाएँ और डिजिटल अनुभव जैसी गैर-संरक्षण सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।
�	मुख्य संरक्षण और पुनर्स्थापन कार्य केवल भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) के विशेषज्ञों  के अधीन ही रहता ह,ै जिससे वैज्ञानिक 

संरक्षण सुनिश्चित होता है।
�	दाता राष्ट्रीय संस्कृति  कोष (NCF) के माध्यम से योगदान कर सकते हैं और विशिष्ट परियोजनाओ ंका सुझाव दे सकत ेहैं।

�
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‘स्वयसंेवक’ देखभाल कार्य को मान्यता देन ेकी अनिवार्यता

संदर्भ
कें द्रीय बजट 2026–27 में मजबूत देखभाल पारितंत्र के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया ह।ै इसके अतंर्गत राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाचँा के तहत जराचिकित्सा संबंधी देखभाल 
(वृद्धजन देखभाल), मलूभतू देखभाल तथा संबद्ध कौशलो ंमें 1.5 लाख बहु-कौशलयकु्त देखभालकर्ताओ ंको प्रशिक्षित करने की योजना है।

केयर इकोनॉमी के बारे में
z	परिभाषा: केयर इकनोमी में वे आर्थिक गतिविधिया ँऔर सेवाएँ शामिल होती हैं, जो 

व्यक्तियो ंकी शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक आवश्यकताओ ंको पूरा करती 
हैं। इसमें विशेष रूप से बच्चे, वृद्धजन, बीमार व्यक्ति और दिव्यांगजन शामिल होत े
हैं। वर्तमान समय में इसे मानव विकास और सामाजिक सुरक्षा के एक महत्त्वपूर्ण 
स्तंभ के रूप में मान्यता दी जा रही है।

z	भगुतान आधारित देखभाल कार्य: इसमें व ेऔपचारिक सेवाएँ शामिल होती हैं, जिनके 
लिए वेतन या पारिश्रमिक दिया जाता है। उदाहरण के लिए चिकित्सक, नर्स, 
देखभालकर्ता, बाल देखभाल प्रदाता और घरेलू कामगार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और 
सामाजिक कल्याण क्षेत्रों  में प्रदान की जान वाली सेवाएँ।

z	गैर-भगुतान आधारित देखभाल कार्य: यह उन गैर-वेतनभोगी देखभाल और घरेलू 
कार्यों को दर्शाता ह,ै जो प्रायः महिलाओ ंद्वारा परिवारो ंके भीतर किए जात ेहैं, जसेै- 
बाल देखभाल, वृद्धजन देखभाल, भोजन बनाना और घर का प्रबंधन। ये कार्य 
सामान्यतः सकल घरेलू उत्पाद की गणना और राष्ट्रीय लेखा प्रणालियो ंमें पर्याप्त रूप 
से परिलक्षित नही ंहोत ेहैं।

z	देखभाल संबंधी सेवाओ ंका भारतीय मॉडल: भारत में ऐतिहासिक रूप से समदुाय 
आधारित “स्वयंसेवक मॉडल” के माध्यम से कल्याणकारी सेवाएँ प्रदान की जाती रही 
हैं। इसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा आगंनवाड़ी 
कार्यकर्ता जसैी कर्मी एकीकृत बाल विकास सेवा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जसेै 
कार्यक्रमो ंके तहत कार्य करती हैं।

सामना करने वाली चुनौतियाँ और चिंताएँ
z	‘स्वयंसेवक’ विरोधाभास और श्रम अन्याय: भारत की कल्याण संरचना एक विशाल 

कार्यबल पर निर्भर ह,ै जो कानूनी रूप से "अदृश्य" ह।ै
�	स्थिति बनाम कौशल: लगभग 3.5 मिलियन आशा (ASHA) और आगंनवाड़ी 

कर्मचारी "स्वयंसेवक" या "मानद कर्मचारी" के रूप में वर्गीकृत हैं। 
	3 यह लेबल उनके उच्च कौशल वाले चिकित्सा और शैक्षिक कार्य को "सामाजिक 

सेवा" के रूप में नजरअदंाज करता है, जिससे उन्हें औपचारिक कर्मचारियो ं
के रूप में मान्यता नही ंप्राप्त हो पाती ह।ै

�	मानद वेतन अतंर: काननी न्यूनतम वेतन के बजाय ये कर्मचारी छोटे "मानदेय" 
प्राप्त करत ेहैं। 

�	सुरक्षा घाटा: चँूकि वे "कर्मचारी" नही ंहैं, इसलिए उन्हें EPF, वेतनभोगी माततृ्व अवकाश और पेंशन योजनाओ ंसे बाहर रखा जाता ह,ै जिससे वदृ्धावस्था में वित्तीय असुरक्षा 
बनी रहती है।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा 
(NSQF) के बारे में(NSQF) के बारे में

परिभाषा: राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाचँा एक क्षमता आधारित ढाचँा है, जो 

योग्यता को ज्ञान, कौशल और अभिरुचि के स्तरों के आधार पर व्यवस्थित 

ैकरता ह।

ंप्रारभ: इसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में अधिसूचित किया गया था, 

ताकि व्यावसायिक शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और औपचारिक शिक्षा को एक 

एकीकृत राष्ट्रीय सरंचना में समाहित किया जा सके।

   

 

	

	

	

	

	

	  
 

	

डेटा पॉइंट
समय उपयोग में असमानता

्य ैकारबल का पमाना

आर थ्िक योगदान

• महिलाए ँ(15-59 वर्ष): अवैतनिक दखेभाल में प्रतिदिन 140 मिनट

ु• परुष (15-59 वर्ष): प्रतिदिन 74 मिनट

• महिलाए ँपुरुषों की तुलना में दोगुना समय अवैतनिक दखेभाल में व्यतीत करती हैं, 
जो अवैतनिक दखेभाल जिम्मे ू्मेदारियों में महत्त्वपर्ण लैंगिक अतंर को दर्शाता है।

• आशा कार्यकर्ता: लगभग 10.4 लाख (1.04 मिलियन)

ं• आगनवाड़ी कार्यकर्ता एव ंसहायक: लगभग 25 लाख (2.5 मिलियन)

े• य अग्रिम पकं्ति के कार्यकर्ता मिलकर 35 लाख से अधिक का एक मजबूत कार्यबल 
े ैंबनात ह, जो भारत की स्वास्थ्य, पोषण और प्रारभंिक बाल्यावस्था दखेभाल 

प्रणालियों का आधार हैं।

• यदि अवैतनिक दखेभाल कार्य ्यू ूर्य  को न्यूनतम मजदरी दरों पर मौद्रिक रूप दिया जाए, 
तो यह भारत के सकल घर ूले उत्पाद (GDP) के 15-20% के बराबर होगा।
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z	अदृश्यता और "देखभाल दंड": देखभाल कार्य अक्सर आर्थिक योजना में गिना नही ंजाता है।
�	GDP से बहिष्कार: एक गृहिणी जो प्रतिदिन 10–12 घंटे काम करती है, राष्ट्रीय स्थिरता और मानव पूँजी में योगदान करती ह,ै फिर भी यह श्रम GDP गणना में शामिल 

नही ंह।ै
�	लैंगिक समय गरीबी: वर्ष 2019 के टाइम यजू सर्वे के अनुसार, भारतीय महिलाएँ अपने दिन का 16.4% बिना वेतन वाले घरेलू काम में बिताती हैं, जबकि पुरुष केवल 

1.7% समय देत ेहैं। 
	3 यह अतंर ‘टाइम पावॅर्टी’ उत्पन्न करता ह,ै जहा ँमहिलाओ ंके पास आत्म-देखभाल, शिक्षा या कॅरियर विकास के लिए समय नही ंबचता है।

�	सामाजिक मान्यताएँ: देखभाल को अक्सर “महिला के प्राकृतिक गुण” के रूप में देखा जाता है, न कि तकनीकी पेशा के रूप में। 
	3 जहा ँपेशेवर देखभाल भूमिकाएँ भी कम वेतन वाली होती हैं क्योंकि  उन्हें घरेलू कार्यों का विस्तार माना जाता ह।ै

z	अवसंरचना और निवेश में अतंर: शारीरिक देखभाल सुविधाओ ंकी कमी इस बोझ को वापस व्यक्तिगत परिवारो ंपर डाल देती ह।ै
�	बाल देखभाल संकट: अपर्याप्त क्रे च और अधिक बोझ वाले आगंनवाड़ी कें द्र कई महिलाओ ंको महिला श्रम बल भागीदारी (FLFP) से बाहर होने के लिए मजबरू करत े

हैं।
�	वृद्ध होती आबादी: भारत की जनसाखं्यिकीय संरचना में परिवर्तन का आशय है कि वर्ष 2030 तक वरिष्ठ नागरिको ंऔर वदृ्धावस्था अवसंरचना में $4.8–$8.4 बिलियन 

निवेश की आवश्यकता होगी।
�	मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा: मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना में लगातार निवेश की कमी सामान्य कार्यबल उत्पादकता और सामाजिक प्रत्यास्थता को कमजोर करती है।

z	नीतिगत असंगति और माप की कमी: नई सरकारी लक्ष्यों  और मौजदूा कर्मचारियो ंके व्यवहार में असंगति मौजदू है।
�	कौशल अतंर: जबकि कें द्रीय बजट 2026-27 नए देखभाल कर्मचारियो ंको प्रशिक्षित करने पर ध्यान कें द्रित करता है, यह मौजूदा कर्मचारियो ं(जसेै ASHA) के लिए 

NSQF प्रमाणन और उच्च वेतन पाने के लिए "ब्रिज कोर्स" या मार्ग प्रदान करने में विफल रहता ह।ै
�	डेटा की दरु्लभता: जबकि टाइम यजू सर्वे उपलब्धि था, इस तरह का डेटा संग्रह अनियमित है। बिना नियमित, लैंगिक-वर्गीकृत डेटा के, देखभाल कार्य आर्थिक योजना में 

"ब्लाइंड स्पॉट" बना रहता है।
�	राजकोषीय उपेक्षा: हालाकँि वित्त वर्ष 2025–26 में जेंडर बजट 8.86% तक बढ़ा, आलोचको ंका कहना ह ैकि यह नए लक्षित खर्च के कारण नही,ं बल्कि पुरानी योजनाओ ं

के बहेतर "पुनःवर्गीकरण" के कारण ह,ै न कि पर्पल इकोनॉमी पर किए गए नए खर्च के कारण।
z	काननूी शून्यता: भारत वर्तमान में एक समर्पित राष्ट्रीय नीति का अभाव ह,ै जो देखभाल को सार्वजनिक वस्तु के रूप में मानती हो।

�	न्यायिक मान्यता बनाम विधायी मौन: उच्च न्यायालयो ं(जसेै-मद्रास और दिल्ली) ने गृहिणी के गैर-आर्थिक योगदान को परिवार की संपत्ति के लिए महत्त्वपूर्ण मानना शुरू 
किया ह।ै
	3 कन्नैयन नायडू बनाम कमसाला अम्मल (2023) में, न्यायालय ने माना कि घरेलू श्रम महिलाओ ंको संपत्ति में समान भाग का अधिकार देता ह।ै

भारत की केयर इकनोमी का कानूनी और नीतिगत ढाँचा
z	संवैधानिक आधार

�	समानता का अधिकार (अनचु्छेद-14 और 15): ये अनुच्छेद अनुचित व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करत ेहैं। अनुच्छेद-14 यह सुनिश्चित करता ह ैकि कानन सभी को कार्यस्थल 
पर समान रूप से देखे, जबकि अनुच्छेद-15 किसी को केवल लिगं के कारण रोजगार से वंचित नही ंकर सकता है।

�	नीति-निदेशक सिद्धांत (अनचु्छेद-39): ये लक्ष्य हैं, जिन्हें सरकार को पालन करना चाहिए:
	3 समान आजीविका (39a): पुरुष और महिलाओ ंको आजीविका के लिए न्यायसंगत साधन प्राप्त होना चाहिए।
	3 समान वेतन (39d): यह "समान कार्य के लिए समान वेतन" नियम है, जो लैंगिक आधारित वेतन अतंराल को कम करने के लिए आवश्यक है।
	3 स्वास्थ्य और सुरक्षा (39e): राज्य को कर्मचारियो ंके स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए और गरीबी के कारण किसी को खतरनाक कार्य करने के लिए मजबरू नही ंहोना 

चाहिए।
z	कार्यस्थल कल्याण (अनुच्छेद-42): यह राज्य को आवश्यक बनाता ह ैकि वह मानवीय कार्य परिस्थितिया ँऔर गर्भवती कर्मचारियो ंके लिए मातृत्व राहत प्रदान करे।
z	कर्मचारी सुरक्षा के लिए श्रम कानून: ये कानून औपचारिक देखभाल क्षेत्र में काम करने वाले लोगो ंकी सुरक्षा के लिए काननी शक्ति प्रदान करते हैं।

�	मातृत्व लाभ अधिनियम (2017): यह कानून महिलाओ ंको उनके पहले दो बच्चों  के लिए 26 सप्ताह का वेतनयकु्त अवकाश प्रदान करता ह।ै यदि नौकरी अनुमति देती 
ह ैतो "वर्क  फ्रॉम होम" विकल्प भी शामिल ह।ै

z	वृद्ध और विकलागं व्यक्तियो ंके अधिकार
�	वरिष्ठ नागरिक अधिनियम (2007): यह बच्चों  के लिए उनके माता-पिता की देखभाल करना कानूनी कर्तव्य बनाता ह।ै यह सरकार को प्रत्येक जिले में वदृ्धाश्रम बनाने 

का निर्देश भी देता ह।ै
�	विकलागं व्यक्ति अधिकार अधिनियम (2016): इसने ध्यान “दान” से “अधिकार” की ओर स्थानातंरित किया। यह 21 प्रकार की विकलागंताओ ंको कवर करता है 

और समान अवसर और पहुँच (जसेै सार्वजनिक भवनो ंमें रैंप) सुनिश्चित करता है।
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आगे की राह
z	औपचारिक मान्यता और पेशेवर गरिमा: पहला कदम यह ह ैकि पेशेवर स्वास्थ्य और 

पोषण सेवाओ ंको “स्वयंसेवा” कहकर उपेक्षित नही ंकिया जाए। इन कार्यों को पूर्ण 
रूप से पेशेवर और कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए।
�	‘सम्मान राशि’ से वेतन तक: सभी अग्रिम पंक्ति के देखभाल कर्मियो ं के लिए 

नाममात्र भुगतान  को हटाकर एक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी फर्श (National 
Floor Minimum Wage) लागू की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि 
हर कार्यकर्ता अपनी जीवन यापन आवश्यकताओ ंको पूरा कर सके।

�	काननूी कर्मचारी स्थिति: फ्रं टलाइन स्टाफ को स्थायी कर्मचारी बनाया जाना चाहिए।
	3 यह आवश्यकता वर्ष 2025 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (धरम सिहं बनाम 

उत्तर प्रदेश राज्य) द्वारा भी समर्थित ह,ै जिसमें कहा गया कि यदि सरकार को 
कोई कार्य निरंतर करना है तो किसी कर्मचारी को हमेशा "अस्थायी" नही ंरखा 
जा सकता।

�	अदृश्य कार्य की गणना: सरकारो ंको टाइम-यजू सर्वेक्षण और “सैटेलाइट अकाउंटस्” 
का उपयोग कर बिना वेतन वाले घरेलू कार्यों का आर्थिक मूल्यांकन करना चाहिए। 
जसैा कि बीजिगं प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन में सुझाव दिया गया ह,ै “यदि आप इसे 
नही ंमापेंगे, तो आप इसके लिए बजट नही ंबना सकत।े”

z	कौशल विकास और कॅरियर वृद्धि: केवल नए कर्मचारियो ंकी भर्ती करने के बजाय, मौजदूा लाखो ंमहिलाओ ंकी मदद करनी चाहिए, जो पहले से ही यह कार्य कर रही हैं, ताकि 
उन्हें उन्नति और विशषज्ञ भूमिकाओ ंमें स्थान मिल सके।
�	“ब्रिज” दृष्टिकोण: वर्तमान ASHA और आगंनवाड़ी कार्यकर्ताओ ंके लिए ब्रिज कोर्स और परू्व शिक्षा की मान्यता (Recognition of Prior Learning – RPL) 

प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराए जान चाहिए।
	3 यह उनके वर्षों के अनुभव को पेशेवर योग्यता के रूप में मान्यता देता ह ैऔर उन्हें उच्च वेतन वाले विशिष्ट कार्यों में जाने का अवसर प्रदान करता है।

�	कॅरियर संरचना (Mobility): स्पष्ट “कॅरियर सीढ़ी” बनाकर, एक सीमित और बंद-समाप्ति स्वयंसेवक भूमिका को जीवनपर्यंत पेशेवर कॅरियर में बदला जा सकता है।
z	देखभाल को कठोर अवसंरचना के रूप में स्थापित करना: हमें देखभाल पर होने वाले खर्च को कल्याण कार्यक्रम के रूप में नही ंबल्कि आर्थिक निवेश के रूप में देखना चाहिए।

�	मखु्य अवसंरचना: बाल देखभाल कें द्र, वदृ्ध देखभाल और दिव्यांग सहायता के लिए वित्त पोषण उसी प्राथमिकता के साथ किया जाना चाहिए, जसेै हम सड़कें , पुल या ऊर्जा 
परियोजनाओ ंका निर्माण करत ेहैं।

�	देखभाल-संवेदनशील बजटिगं: सार्वजनिक बजट में स्पष्ट रूप से दिखाया जाना चाहिए कि देखभाल सेवाओ ंपर कितना खर्च किया जा रहा है और यह महिलाओ ंके जीवन 
और रोजगार को कैसे सशक्त बना रहा है। यह UN Women की रणनीतियो ंके अनुरूप ह,ै जो आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है।

z	पुनर्वितरण – भार साझा करना: देखभाल कार्य केवल महिलाओ ंका दायित्व नही ंह,ै यह एक सामाजिक साझा जिम्मेदारी ह।ै
�	पुरुषो ंके साथ साझा करना: माता-पिता की वेतनयकु्त छुट्टी और लचीले कार्य घंटे 

जसैी नीतिया ँपुरुषो ंको घर में समान जिम्मेदारी निभाने में सक्षम बनाती हैं।
�	राज्य के साथ साझा करना: सस्ती क्रे च सेवाओ ंके लिए मिशन शक्ति (पालना) 

योजना का विस्तार महिलाओ ंको कार्यबल में बनाए रखने में मदद करता ह।ै यह 
भारत को “विकसित भारत 2047” लक्ष्यों  की प्राप्ति में सहायक ह ैऔर SDG 
5.4 का मुख्य अगं है।

z	सहिष्णुता और सुरक्षा: देखभाल प्रणाली इतनी मजबतू होनी चाहिए कि आधनुिक 
समय के संकटो ंऔर आपदाओ ंको प्रभावी ढंग से सँभाल सके।
�	सुरक्षा जाल: प्रत्येक देखभाल कार्यकर्ता—जिसमें घरेलू सहायक भी शामिल 

हैं—को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजनाओ ंसे संरक्षित किया 
जाना चाहिए ताकि उनकी वदृ्धावस्था सुरक्षित रहे।

�	जलवाय ुऔर संकट योजना: महामारी या जलवाय ुआपदा के समय घरेलू देखभाल का बोझ अत्यधिक बढ़ जाता है। ऐसे में सार्वजनिक देखभाल प्रणालिया ँविकसित करनी 
होगंी, जो इन आपदाओ ंको सहन कर सकें  ताकि महिलाएँ परिवार की देखभाल के कारण अपनी नौकरी छोड़न के लिए बाध्य न हो।ं

निष्कर्ष
देखभाल कार्य को मान्यता देना न केवल बहेतर कल्याण सेवाओ ंके लिए आवश्यक ह,ै बल्कि समाज में असमान लैंगिक संबंधो ंको परिवर्तित करने के लिए भी अनिवार्य ह।ै जब तक 
बिना वेतन और कम वेतन वाली देखभाल श्रम को मान्यता नही ंदी जाएगी, घटाया नही ंजाएगा, पनुर्वितरित नही ंकिया जाएगा और उचित पुरस्कार नही ंदिया जाएगा, भारत में 
वास्तविक लैंगिक समानता अधरूी ही रहगेी।
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भारत में मासिक धर्म अवकाश नीति

संदर्भ 
हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी कि अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश महिलाओ ंके कॅरियर को प्रभावित कर सकता है और अवसरो ंको सीमित कर सकता ह,ै 
जबकि राज्यों  तथा संस्थानो ंद्वारा संतुलन सुनिश्चित करने हेतु स्वैच्छिक अवकाश नीतियो ंका समर्थन किया।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रमुख बिंदु
z	न्यायिक संयम एवं नीतिगत क्षेत्र: सर्वोच्च न्यायालय ने मासिक धर्म अवकाश को अनिवार्य करने से परहज किया, यह रेखाकंित करत ेहुए कि ऐसे सामाजिक-आर्थिक और 

श्रम-संवेदनशील मुद्दे कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्राधिकार में आत ेहैं, जिनके लिए व्यापक हितधारक परामर्श आवश्यक ह।ै
z	अनचु्छेद-21 के अतंर्गत मान्यता (अधिकार-आधारित दृष्टिकोण): न्यायालय ने मासिक धर्म स्वास्थ्य को गरिमा, शारीरिक स्वायत्तता और जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा 

माना, जिससे केवल कल्याणकारी दृष्टिकोण के बजाय अधिकार-आधारित ढाचेँ को सुदृढ़ किया गया।
z	श्रम बाजार संबंधी चितंाएँ एवं कॅरियर प्रभाव (“द्वि-आयामी समस्या”): न्यायालय ने चेतावनी दी कि अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश से भर्ती में पक्षपात बढ़ सकता ह,ै कॅरियर 

के अवसर कम हो सकते हैं और नियोक्ता नेतृत्व भूमिकाएँ देने से हिचक सकत ेहैं, जिससे कार्यस्थल समानता कमजोर हो सकती है।
z	लैंगिक रूढ़ियो ंका सुदृढ़ीकरण: एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया के लिए विधिक रूप से अवकाश अनिवार्य करने से, न्यायालय के अनुसार, मासिक धर्म को रोगात्मक रूप में देखा 

जा सकता ह ैऔर महिलाओ ंको “कम सक्षम” मानन ेकी धारणा बन सकती ह,ै जिससे 
ऐतिहासिक रूढ़िया ँमजबतू हो सकती हैं।

z	सार्थक समानता बनाम बाजार की वास्तविकताएँ: सार्थक समानता का समर्थन करत े
हुए न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि इसे व्यावहारिक श्रम बाजार की 
गतिशीलताओ ंके साथ संतुलित किया जाए, ताकि सकारात्मक उपाय अनपेक्षित 
बहिष्करण उत्पन्न न करें।

z	स्वैच्छिक एवं विकें द्रीकृत मॉडलो ंको प्राथमिकता: न्यायालय ने एक समान वधैानिक 
अनिवार्यता के बजाय लचीली, नियोक्ता-प्रेरित नीतियो ंका समर्थन किया तथा राज्यों  
और संस्थानो ंद्वारा अपनाए गए संदर्भ-विशिष्ट दृष्टिकोणो ंका उल्लेख किया।

मासिक धर्म अवकाश (Menstrual Leave) के बारे में
z	परिभाषा और व्यापक दायरा: मासिक धर्म अवकाश एक लैंगिक रूप से संवेदनशील कार्यस्थल प्रावधान ह,ै जो मासिक धर्म चक्र के शारीरिक और मानसिक प्रभाव को मान्यता 

देता ह।ै यह केवल “छुट्टी” तक सीमित नही ंह,ै बल्कि यह उन महिलाओ ंका समर्थन करने का एक तंत्र ह,ै जिन्हें एंडोमेट्रियोसिस या गंभीर डिसमेनोरिया जैसी तीव्र स्थितियो ंका 
अनुभव होता ह।ै

भारत में मासिक धर्म अवकाश की आवश्यकता
z	लैंगिक रूप से असंवेदनशील कार्यस्थल संरचनाएँ और जैविक वास्तविकताएँ: भारत 

में अधिकाशं कार्यस्थल पुरुष-कें द्रित उत्पादकता मानको ंपर आधारित हैं, जिनमें प्रायः 
विश्राम स्थान, लचीले कार्यक्रम, और मासिक धर्म स्वच्छता समर्थन जसैी मूलभूत 
सुविधाओ ंकी कमी होती ह।ै

z	महिला श्रम बल भागीदारी (FLFPR) बढ़ाना: भारत में महिला श्रम भागीदारी 
संरचनात्मक रूप से सीमित है। अनुमान बताते हैं कि हाल के वर्षों में यह लगभग 
30–37% रही ह,ै जो वैश्विक औसत से काफी कम ह।ै

z	मासिक धर्म संबंधी वर्जना को तोड़ना और सामाजिक मानदंडो ंको बढ़ावा देना: 
भारत में मासिक धर्म आज भी वर्जनाओ,ं मौन और अपवित्रता की धारणाओ ंसे घिरा 
हुआ है, जो व्यक्तिगत गरिमा और कार्यस्थल की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है।

z	नीति की गति और उभरते हुए सर्वोत्तम अभ्यास (समकालीन प्रासंगिकता): कर्नाटक 
(2025) और बिहार जसेै राज्य बढ़ती स्वीकार्यता दर्शात ेहैं।

सुलझाए जाने वाले मुद्दे
z	श्रम बाजार में विकृति और नियोक्ता पक्षपात: एक प्रमुख चितंा, जिसे हाल की न्यायिक टिप्पणियो ंमें भी उजागर किया गया ह,ै यह ह ैकि अनिवार्य मासिक अवकाश महिलाओ ं

को नौकरी पर रखने की अनुमानित लागत बढ़ा सकता है, जिससे भर्ती और पदोन्नति में साखं्यिकीय भेदभाव उत्पन्न हो सकता है।

z	एंडोमेट्रियोसिस: यह एक दीर्घकालिक स्त्री-रोग संबंधी विकार ह,ै जिसमें गर्भाशय 
की आतंरिक परत (एंडोमटे्रियम) के समान ऊतक गर्भाशय के बाहर विकसित 
होता ह।ै

z	डिसमेनोरिया: यह दर्दनाक मासिक धर्म को संदर्भित करता ह,ै जो सामान्यतः 
निचले पेट में ऐठंन जसेै दर्द द्वारा चिह्नित होता है, जो पीठ और जाघँो ंतक फैल 
सकता ह।ै

मुख्य परिभाषाएँ
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z	लैंगिक रूढ़ियो ंऔर परोपकारी सेक्सिज्म की पुष्टि: जबकि इसे कल्याणकारी उपाय के रूप में लागू किया गया ह,ै मासिक अवकाश महिलाओ ंके प्रति ‘बेनेवोलेंट सेक्सिज्म’ 
(Benevolent sexism)—एक सूक्ष्म पितसृत्तात्मक दृष्टिकोण, जिसमें महिलाओ ंको जैविक सीमाओ ंके कारण सुरक्षा की आवश्यकता माना जाता ह—ैको मजबतू कर 
सकता ह।ै 

z	अत्यधिक चिकित्सा करण और एक-आकार नीति: मासिक धर्म एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया ह,ै फिर भी समग्र अवकाश नीति इसे एक चिकित्सीय स्थिति के रूप में रोगोपचारित 
करने का जोखिम रखती ह।ै
�	साक्ष्य बतात ेहैं कि केवल 5–10% महिलाएँ गंभीर, क्षयकारी स्थितियो ंजसेै एंडोमेट्रियोसिस या एडेनोमायोसिस का अनुभव करती हैं।

z	अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यान्वयन कमी: भारत की लगभग 90% महिला कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत ह,ै जहा:ँ
�	कोई लिखित अनुबंध या सामाजिक सुरक्षा संरक्षण नही ंह।ै

z	आर्थिक लागत और परिचालन बाधाएँ: कठोर समय-सारिणी वाले क्षेत्रों —जसेै निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और सेवाएँ—में आकस्मिक अनुपस्थिति कार्यप्रवाह में व्यवधान, 
स्टाफिंग लागत बढ़न और उत्पादकता पर प्रभाव डाल सकती है।

z	उपेक्षा, कम उपयोग और उपयोग विरोधाभास: वशै्विक अनुभव बताते हैं कि कानूनी प्रावधानो ंका अर्थ हमेशा उपयोग नही ंहोता:
�	जापान और स्पेन जैसे देशो ंमें मासिक अवकाश का उपयोग अत्यंत कम रहता है (अक्सर 1% से भी कम)।

आगे की राह
z	लचीले और हाइब्रिड कार्य मॉडल अपनाना (विकल्प-आधारित दृष्टिकोण): कठोर, एक समान नीति के स्थान पर, नीति को लचीली कार्य व्यवस्था (Flexible Work 

Arrangements – FWA) को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें घर से कार्य, लचीले 
घंटे और कार्य का पुनर्निर्धारण शामिल हो।
�	यह सुनिश्चित करता ह ैकि असुविधा अनुभव करने वाली महिलाएँ बिना औपचारिक 

अवकाश से जुड़ी उपेक्षा के स्वयं अपनी कार्य तीव्रता को समायोजित कर सकें  और 
उत्पादकता और कल्याण के बीच संतलुन बना रहे।

z	अवकाश-कें द्रित से स्वास्थ्य-कें द्रित ढाचेँ की ओर परिवर्तन: मासिक नीति को केवल 
अवकाश पर संकुचित ध्यान से बाहर निकालकर समग्र मासिक स्वास्थ्य इकोसिस्टम में 
स्थान देना चाहिए।
�	इसमें मासिक स्वास्थ्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य, व्यावसायिक सुरक्षा और कार्यस्थल 

कल्याण नीतियो ंमें एकीकृत करना शामिल ह,ै इसे लैंगिक विशेष वरीयता के स्थान 
पर स्वास्थ्य और गरिमा का मुद्दा माना जाए।

z	कार्यस्थल अवसंरचना और समर्थन प्रणाली को मजबूत करना: एक स्थायी दृष्टिकोण 
यह ह ैकि अनपुस्थिति को प्रोत्साहित करने के बजाय कार्यस्थलो ंको सक्षम बनाना। 
प्रमुख हस्तक्षेपो ंमें शामिल हैं:
�	समर्पित विश्राम या “कल्याण कक्ष”
�	स्वच्छ और सुलभ स्वच्छता सुविधाएँ
�	सैनिटरी नैपकिन वेंडिगं मशीन

z	राज्य समर्थन तंत्र के माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्र को लक्षित करना: चँूकि लगभग 90% महिलाएँ अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, मासिक नीति को औपचारिक रोजगार से 
आगे बढ़ाना चाहिए।
�	प्रत्यक्ष लाभ अतंरण (DBT) के माध्यम से वेतन हानि की पूर्ति
�	स्व-सहायता समूह (SHG) और मौजदूा सामाजिक सुरक्षा योजनाओ ंका उपयोग
�	स्पेन जैसे मॉडल का अन्वेषण, जहा ँराज्य वित्तीय लागत वहन करता है।

	3 यह सुनिश्चित करता है कि मासिक अवकाश केवल औपचारिक क्षेत्र का विशेषाधिकार न बने।
z	साक्ष्य-आधारित नीति डिजाइन और धीर-धीर विस्तार को बढ़ावा देना: कें द्र सरकार को मौजदूा मॉडलो ंका डेटा-आधारित मलू्यांकन करना चाहिए, जसेै:

�	कर्नाटक की हाल की पहल
�	बिहार का पुराना मॉडल

	3 उत्पादकता, अनुपस्थिति और भर्ती व्यवहार पर साक्ष्य एक राष्ट्रीय मॉडल नीति तयैार करने में मदद कर सकत ेहैं, और भय-आधारित नीति निर्माण को कम कर सकत े
हैं।

z	कॉरपोरेट नेतृत्व और ESG एकीकरण को प्रोत्साहित करना: निजी क्षेत्र को ESG (पर्यावरण, सामाजिक, प्रशासन) ढाचेँ के हिस्से के रूप में मासिक-अनकूुल नीतिया ँअपनाने 
के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
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�	जोमैटो जसैी कंपनियो ंन ेदिखाया ह ैकि ऐसी नीतिया ँकर्मचारी विश्वास, प्रतिधारण और ब्रांड मलू्य बढ़ा सकती हैं, जिससे व्यापारिक दृष्टिकोण से समावेशन का मामला बनता ह।ै
z	जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से सामाजिक उपेक्षा का समाधान: कानूनी सुधार को सामाजिक परिवर्तन के साथ जोड़ना आवश्यक है:

�	कार्यस्थल संवेदनशीलता कार्यक्रम
�	मासिक जागरूकता पर सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान
�	मासिक धर्म को सामान्य बनाने के लिए खुली बातचीत को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष
मासिक अवकाश पर बहस औपचारिक से वास्तविक समानता की ओर संक्रमण को दर्शाती ह,ै जहा ँजैविक वास्तविकताओ ंको नीति निर्माण में मान्यता दी जाती ह।ै मखु्य चुनौती यह 
सुनिश्चित करना ह ैकि ऐसे प्रावधान, बिना रूढ़ियो ंको दोहराए गरिमा और सहभागिता को बढ़ाएँ। लचीला, स्वास्थ्य-कें द्रित और समावेशी दृष्टिकोण इस संतलुन को बनाए रख सकता 
ह,ै कार्यस्थलो ंको समानता तथा सहानुभूति दोनो ंबनाए रखने में सक्षम बनाता है एवं वास्तव में समावेशी विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाता है।

दत्तक माताओ ंके लिए माततृ्व अवकाश

संदर्भ
हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हमसानंदिनी नंदूरी बनाम भारत संघ मामले में दत्तक माताओ ंको बच्चे की आय ुकी परवाह किए बिना 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश 
प्रदान किया और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 60(4) को सीमित रूप से व्याख्यायित किया।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रमुख बिदु
z	आय ुके आधार पर निरकुश वर्गीकरण समाप्त करना: न्यायालय ने कहा कि दत्तक 

बच्चे की आय ुके आधार पर माततृ्व लाभ को सीमित करना स्पष्ट रूप से मनमाना और 
असंवधैानिक है, क्योंकि  यह अनचु्छेद-14 और 21 के अतंर्गत यकु्तिसंगत वर्गीकरण 
की शर्त को पूरा नही ंकरता ह।ै
�	न्यायालय ने पाया कि ऐसा भेद मातृत्व संरक्षण के उद्देश्य से तार्किक रूप से जडु़ा 

नही ंह।ै
z	जैविक प्रक्रियाओ ंसे परे मातृत्व की मान्यता: निर्णय में स्पष्ट किया गया कि माततृ्व 

केवल प्रसव तक सीमित नही ंह,ै बल्कि देखभाल, भावनात्मक जडु़ाव और पालन-पोषण 
की जिम्मेदारियो ंमें निहित है।
�	इसलिए, दत्तक माताएँ भी अभिभावकीय दायित्वों  के संदर्भ में जैविक माताओ ं

के समान स्थिति में हैं।
z	धारा 60(4) का सीमित व्याख्यायन: न्यायालय ने प्रावधान की पुनर्व्याख्या करत ेहुए 

कहा कि:
�	कोई भी महिला जो विधिक रूप से बच्चे को गोद लेती ह ैया ‘कमीशनिगं मदर’ ह,ै 

वह बच्चे के सौपंे जान की तिथि से 12 सप्ताह के माततृ्व अवकाश की पात्र होगी, 
चाहे बच्चे की आय ुकुछ भी हो।

�	यह व्याख्या सुनिश्चित करती है कि कानून संवधैानिक नैतिकता और सामाजिक वास्तविकताओ ंके अनुरूप हो।
z	मातृत्व अवकाश एक मानव अधिकार और सामाजिक सुरक्षा: न्यायालय ने जोर दिया कि माततृ्व लाभ केवल वधैानिक अधिकार नही ंहैं, बल्कि गरिमा, स्वास्थ्य और आर्थिक 

सुरक्षा से जडु़े एक मूलभूत मानव अधिकार हैं।
�	यह संरक्षण सुनिश्चित करता है कि महिलाओ ंको रोजगार और मातृत्व के बीच चयन करने के लिए बाध्य न होना पड़े।

z	अनचु्छेद-21 के अतंर्गत प्रजनन स्वायत्तता का विस्तार: दत्तक ग्रहण को परिवार निर्माण के एक वैध माध्यम के रूप में मान्यता देकर न्यायालय ने प्रजनन और निर्णयात्मक 
स्वायत्तता के दायरे का विस्तार किया।
�	इसने कहा कि अभिभावक बनने का अधिकार दत्तक लेने के विकल्प को भी 

शामिल करता ह ैऔर इसे अनचु्छेद-21 के अतंर्गत संरक्षित किया जाना चाहिए।
z	प्रारभिक अभिभावकीय जडु़ाव का महत्त्व: न्यायालय ने कहा कि अभिभावकीय 

देखभाल, जडु़ाव और भावनात्मक एकीकरण की आवश्यकता बच्चे की आय ुके साथ कम नही ंहोती।
�	दत्तक बच्चे, चाह ेउनकी आय ुकुछ भी हो, परिवार में समायोजन के लिए समय, स्थिरता और पोषणात्मक सहयोग की आवश्यकता रखते हैं।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की मलू धारा 60(4): दत्तक माताएँ 12 सप्ताह 
के मातृत्व लाभ की पात्र होगंी, केवल तब जब दत्तक लिया गया बच्चा 3 महीने से 
कम आय ुका हो।
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z	पितृत्व अवकाश के लिए सशक्त पक्षसमर्थन: न्यायालय ने यह महत्त्वपूर्ण टिप्पणी की कि पिततृ्व अवकाश की अनुपस्थिति पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओ ंको सुदृढ़ करती ह,ै जहा ँ
देखभाल का कार्य असमान रूप से महिलाओ ंपर डाल दिया जाता है।
�	इसने सरकार से पिततृ्व अवकाश को सामाजिक सुरक्षा अधिकार के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया और यह रेखाकंित किया कि प्रारभिक बाल देखभाल में पिता की 

भागीदारी अनिवार्य ह ैऔर इसे टाला नही ंजा सकता।

भारत में माततृ्व अवकाश नीति के बारे में
z	संदर्भ: मातृत्व अवकाश एक प्रकार का अनिवार्य दीर्घकालिक सवेतन अवकाश ह,ै जो किसी कर्मचारी को प्रसव से परू्व या पश्चात ्अथवा बच्चे के विधिक दत्तक ग्रहण के समय 

प्रदान किया जाता ह।ै
z	संवैधानिक स्थिति: माततृ्व अवकाश को राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों  के अतंर्गत अनुच्छेद-42 के माध्यम से आधार प्राप्त ह,ै जो राज्य को न्यायसंगत और मानवीय कार्य-

परिस्थितिया ँतथा माततृ्व राहत सुनिश्चित करने का निर्देश देता ह।ै
z	विधिक प्रावधान: यह नीति मखु्यतः माततृ्व लाभ अधिनियम, 1961 (जिसमें वर्ष 

2017 में महत्त्वपूर्ण संशोधन किया गया) के अतंर्गत परिभाषित ह ैऔर अब इसे 
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समाहित किया गया है।

z	उद्देश्य: महिला कर्मचारियो ंको अपने तथा अपने बच्चों  की देखभाल करते समय 
नौकरी की सुरक्षा प्रदान करना, ताकि उन्हें कॅरियर और माततृ्व के बीच चयन करने 
के लिए बाध्य न होना पड़े।

z	पात्रता एवं दायरा: यह सार्वजनिक और निजी दोनो ंक्षेत्रों  के संगठनो ंमें कार्यरत 
महिलाओ ंपर लागू होती है।
�	यह वर्तमान में स्वरोजगार में संलग्न महिलाओ ंया 10 से कम कर्मचारियो ंवाली 

संस्थाओ ंपर लागू नही ंहोती है।
z	प्रमखु प्रावधान

�	अवधि: प्रथम और द्वितीय संतान के लिए 26 सप्ताह का अवकाश (जिसमें से 
अधिकतम 8 सप्ताह प्रसव-पूर्व लिया जा सकता ह)ै।

�	अन्य संतान: तीसरी या उससे अधिक गर्भावस्था के लिए 12 सप्ताह का अवकाश।
�	दत्तक/कमीशनिगं: 12 सप्ताह का अवकाश (मार्च 2026 के सर्वोच्च न्यायालय 

के निर्णय ने बच्चे की आय ु3 महीने से कम होने की शर्त को समाप्त कर दिया)।
�	चिकित्सीय परिस्थितिया:ँ चिकित्सीय गर्भसमापन या आकस्मिक गर्भपात की स्थिति में 12 सप्ताह का अवकाश।
�	घर से कार्य: कार्य की प्रकृति संबंधी अनुमति देने पर प्रोत्साहित किया जाता ह;ै पारस्परिक अनुबंध के माध्यम से अवकाश के बाद भी बढ़ाया जा सकता है।
�	क्रे च सुविधाओ ंतक पहुँच: 50 या उससे अधिक कर्मचारियो ंवाले संगठनो ंके लिए अनिवार्य; माताओ ंको दिन में चार बार क्रे च जाने की अनुमति होती है।
�	नौकरी की सुरक्षा: नियोक्ताओ ंको अवकाश के दौरान कर्मचारी को सेवा से हटाने की अनुमति नही ंह ैऔर उन्हें समान पद पर पुनः नियकु्त करना अनिवार्य ह।ै

महत्त्वपरू्ण चुनौतियाँ और अंतराल
z	“मातृत्व दंड”: वर्ष 2025 के एक अध्ययन के अनुसार, जहा ँ92% सरकारी कर्मचारी अवकाश का उपयोग करत ेहैं, वही ंनिजी क्षेत्र की केवल 75% महिलाएँ ही ऐसा कर 

पाती हैं, प्रायः नौकरी खोने के डर या नियोक्ता द्वारा अस्वीकार के कारण।
z	अनौपचारिक क्षेत्र का विभाजन: भारत की 90% महिला कार्यबल असंगठित क्षेत्र 

में ह।ै यद्यपि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 सहायता का उद्देश्य रखती ह,ै परंत ु
क्रियान्वयन की कमिया ँघरेलू और कृषि श्रमिको ंको वास्तविक नकद लाभ से वंचित 
रखती हैं।

z	असंतुलित देखभाल (पितृत्व अतंर): वर्ष 2025 के आकँड़ों  के अनुसार, केवल 
लगभग 14% भारतीय कंपनियो ंमें औपचारिक पिततृ्व अवकाश नीतिया ँहैं। इससे 
यह धारणा सुदृढ़ होती है कि “बाल देखभाल महिलाओ ंका कार्य ह”ै, जिससे भर्ती में 
पक्षपात उत्पन्न होता ह।ै

z	“10-कर्मचारी” सीमा: सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) की एक प्रमुख सीमा यह 
ह ैकि यह मखु्यतः 10 या अधिक कर्मचारियो ंवाले प्रतिष्ठानो ंपर लागू होती ह।ै इससे 
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमो,ं स्टार्ट-अप्स और छोटे दकुानो ंमें कार्यरत लाखो ं
महिलाएँ सुरक्षा दायरे से बाहर रह जाती हैं।

प्रजनन अधिकारों के बारे में
z	प्रजनन अधिकार महिलाओ ंको अस्वस्थता से संरक्षण प्रदान करने और यौन एवं 

प्रजनन कल्याण को बढ़ावा देने हेतु सुनिश्चित मानव अधिकारो ंका एक समुच्चय 
ह।ै

z	न्यायिक दृष्टिकोण: सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि दत्तक ग्रहण अनुच्छेद-21 
के अतंर्गत प्रजनन और निर्णयात्मक स्वायत्तता का समान प्रयोग ह।ै

z	“प्रथम 1,000 दिन” और सतत ्विकास लक्ष्य 2: चिकित्सीय अनुसंधान यह 
पुष्टि करता ह ैकि पहले 1,000 दिनो ंके दौरान अभिभावकीय उपस्थिति अवरुद्ध 
वदृ्धि और क्षीणता को रोकने के लिए सबसे किफायती हस्तक्षेप ह।ै
�	यह सीध ेमाततृ्व अवकाश को सतत ्विकास लक्ष्य 2 (शून्य भखुमरी) और 

भविष्य के कार्यबल के स्वास्थ्य से जोड़ता है।
z	अनचु्छेद-15(3) - संरक्षात्मक भेदभाव: यह निर्णय अनुच्छेद-15(3) का एक 

शास्त्रीय अनुप्रयोग है, जो राज्य को “महिलाओ ं और बच्चों  के लिए विशेष 
प्रावधान” बनाने की अनुमति देता है।
�	यह सुनिश्चित करता ह ैकि जैविक या सामाजिक विकल्प (जैसे दत्तक ग्रहण) 

आर्थिक हानि का कारण न बनें।
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z	गिग श्रमिको ंके लिए अस्पष्टता: यद्यपि वर्ष 2020 की संहिता में “गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिको”ं का उल्लेख ह,ै परंत ुवितरण भागीदारो ंया कैब चालको ंके लिए सवेतन माततृ्व 
लाभ प्राप्त करने का स्पष्ट तंत्र नही ंह,ै जिससे आधनुिक अर्थव्यवस्था में “संरक्षण शून्य” उत्पन्न होता है।

z	“मातृत्व दंड” बनाम “पितृत्व संबंधी लाभ”: वर्ष 2025 के आकँड़ों  से संकेत मिलता ह ैकि जहा ँमहिलाओ ंको बच्चों  के बाद वेतन कटौती या कॅरियर में ठहराव का सामना करना 
पड़ता ह ै(माततृ्व दंड), वही ंपुरुषो ंको प्रायः विश्वसनीयता और वेतन में वदृ्धि का लाभ मिलता ह ै(पिततृ्व संबंधी लाभ)। इस पक्षपात को समाप्त करने का एकमात्र उपाय अनिवार्य 
पिततृ्व अवकाश ह।ै

आगे की राह
z	सामाजिक बीमा मॉडल: “नियोक्ता-भुगतान” से हटकर सरकारी-नेततृ्व वाले सामाजिक सुरक्षा कोष की ओर बढ़ना। विश्व बैंक (2026) के अनसुार, यह कंपनियो ंपर “वित्तीय 

बोझ” को कम करता ह,ै जिससे वे महिलाओ ंको नियकु्त करने के लिए अधिक इच्छु क होती हैं।
z	डिजिटल समावेशन (ई-श्रम एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना): असंगठित श्रमिको ंकी पहचान के लिए ई-श्रम पोर्टल का उपयोग तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जसैी 

योजनाओ ंके माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अतंरण द्वारा त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करना।
z	विधिक समावेशन (ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय निर्णय)

�	दत्तक माताएँ: हमसानंदिनी नंदूरी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने “3 महीने की आय ुसीमा” को निरस्त करत ेहुए निर्णय दिया कि सभी दत्तक माताएँ बच्चे 
की आय ुकी परवाह किए बिना 12 सप्ताह के अवकाश की पात्र हैं।

�	पितृत्व अवकाश: न्यायालय ने हाल ही में कें द्र से पिततृ्व अवकाश को सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया, यह कहत ेहुए कि “अभिभावकत्व एक 
एकाकी कार्य नही ंह।ै”

z	प्रत्यास्थ कार्य (श्रम संहिताएँ): नई श्रम संहिताएँ माततृ्व अवकाश के बाद “वर्क  फ्रॉम होम” को प्रोत्साहित करती हैं और 50 से अधिक कर्मचारियो ंवाले कार्यालयो ंमें क्रे च सुविधाएँ 
अनिवार्य करती हैं, ताकि कार्य पर वापसी को समर्थन मिल सके।

z	नॉर्डिक मॉडल (स्वीडन/नॉर्वे): भारत को “अभिभावकीय अवकाश” मॉडल की ओर देखना चाहिए, जहा ँअवकाश दोनो ंअभिभावको ंके बीच साझा किया जाता ह।ै इससे 
नियोक्ता केवल महिला उम्मीदवारो ंको “वित्तीय जोखिम” के रूप में नही ंदेखत ेहैं।

z	अतंरराष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय संख्या 183: भारत को इस अभिसमय के अनुरूप अपने वित्तपोषण को संरेखित करत ेहुए परू्ण रूप से “सामाजिक बीमा मॉडल” की ओर 
स्थानातंरित होना चाहिए। यदि अवकाश के दौरान वेतन का भुगतान सरकार/राज्य कोष से किया जाए, तो निजी क्षेत्र में महिलाओ ंके विरुद्ध भर्ती भेदभाव में उल्लेखनीय कमी 
आएगी।

z	क्रे च-एज-ए-सर्विस: प्रत्येक छोटे कार्यालय को क्रे च बनाने के लिए बाध्य करने के बजाय, सरकार को वाणिज्यिक समूहो ंमें सामुदायिक क्रे च कें द्रों  को बढ़ावा देना चाहिए, जिन्हें 
सामाजिक सुरक्षा उपकर के माध्यम से वित्तपोषित किया जाए।

z	लैंगिक-तटस्थ नीति भाषा: आधिकारिक दस्तावेजो ंमें “मातृत्व अवकाश” से “देखभालकर्ता अवकाश” की ओर धीरे-धीरे परिवर्तन करना, ताकि राष्ट्रीय मानसिकता में “बाल 
देखभाल” को लैंगिकता से अलग किया जा सके।

निष्कर्ष
सर्वोच्च न्यायालय ने माततृ्व संरक्षण को अनचु्छेद-21 (जीवन का अधिकार) के अतंर्गत “मलूभतू मानव अधिकार” घोषित किया ह।ै भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत 
बनन के लिए देखभाल को साझा सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में देखना होगा। माताओ ंको समर्थन और पिताओ ंकी भागीदारी सुनिश्चित करके हम ऐसा कार्यस्थल निर्मित कर 
सकत ेहैं, जो समानता, गरिमा और आर्थिक तर्क संगतता पर आधारित हो।

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

संदर्भ
भारत सरकार ने लोकसभा में एक विधयेक प्रस्तुत किया ह,ै जिसमें उभयलिगंी व्यक्ति (अधिकारो ंका संरक्षण) अधिनियम, 2019 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया ह,ै ताकि 
ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा को पनुर्परिभाषित किया जा सके और स्व-धारित लैंगिक पहचान के अधिकार को हटाया जा सके।

संबंधित तथ्य
z	प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तन “ट्रांसजेंडर व्यक्ति” की परिभाषा तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियो ंके विरुद्ध अपराधो ंऔर उनके लिए दंड से संबंधित प्रावधानो ंके विस्तार से जडु़े हैं।

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण ) अधिनियम, 2019 में प्रस्तुत प्रमुख परिवर्तन
z	ट्रांसजेंडर लोगो ंकी परिभाषा

पहलू वर्तमान परिभाषा प्रस्तावित संशोधन
परिभाषा का आधार जन्म के समय निर्धारित लैंगिक रूप से भिन्न पहचान पर आधारित सामाजिक-सासं्कृति क पहचानो ंतथा जैविक/जन्मजात विविधताओ ंपर कें द्रित



� समाज और सामाजिक मदु्देकरेंट अफेयर्स

12

शामिल श्रेणियाँ ट्रांस-मैन, ट्रांस-वमुन, इंटरसेक्स व्यक्ति, जेंडरक्वीर तथा 
किन्नर, अरावनी, जोगता जसैी पहचानें।

किन्नर, अरावनी, जोगता, नपुं सक, इंटरसेक्स व्यक्ति तथा यौन विशेषताओ ंमें 
जन्मजात विविधताएँ।

अतिरिक्त प्रावधान जबरन थोपी गई पहचान या अपवर्जन का उल्लेख नही।ं ट्रांसजेंडर पहचान के लिए बाध्य किए गए व्यक्तियो ंको शामिल करता है, लेकिन यौन 
अभिविन्यास और स्वयं-अनुभूत लैंगिक पहचान को बाहर रखता है।

z	“प्राधिकरण” के लिए प्रावधान का परिचय: प्रस्तावित संशोधनो ंमें “प्राधिकरण” शब्दावली को शामिल करने का सुझाव दिया गया ह,ै जिसे “एक चिकित्सा बोर्ड, जिसकी 
अध्यक्षता मखु्य चिकित्सा अधिकारी या उप मखु्य चिकित्सा अधिकारी करेंगे, जिन्हें कें द्र सरकार, राज्य सरकार या कें द्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा नियकु्त किया जा सकता 
है” के रूप में परिभाषित किया गया ह।ै

z	आधिकारिक दस्तावेजो ंमें नाम परिवर्तन का अधिकार: यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियो ंको जन्म प्रमाण-पत्र और अन्य पहचान दस्तावेजो ंमें अपना पहला नाम बदलने का अधिकार 
प्रदान करता है, इस शर्त के साथ कि व्यक्ति प्रस्तावित नई परिभाषा के अनसुार “ट्रांसजेंडर व्यक्ति” होना चाहिए।

z	जेंडर-पुनर्निर्धारण शल्य चिकित्सा (SRS) के बाद संशोधित जेंडर प्रमाण-पत्र अनिवार्य: यह भी अनिवार्य करता है कि जेंडर-पुनर्निर्धारण शल्य चिकित्सा (SRS) कराने के 
बाद ट्रांसजेंडर व्यक्ति को संशोधित जेंडर प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करना होगा, जबकि वर्तमान कानून में यह निर्णय व्यक्ति पर छोड़ दिया गया है।

z	चिकित्सा संस्थानो ंद्वारा अनिवार्य रिपोर्टिंग: एक नया प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जिसके तहत जेंडर-पुनर्निर्धारण शल्य चिकित्सा (SRS) करने वाले चिकित्सा संस्थानो ं
को इन प्रक्रियाओ ंका विवरण जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

z	अपराध और दंड का विस्तार: अपराधो ंऔर दंड से संबंधित धारा में प्रस्तावित संशोधन को काफी विस्तृत किया गया है, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियो ंऔर बच्चों  के विरुद्ध अपराधो ं
को शामिल किया गया ह ैतथा कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास और ₹5 लाख तक के जरु्माने तक के दंड का प्रावधान किया गया ह।ै

z	ट्रांसजेंडर प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया में परिवर्तन 

पहलू वर्तमान प्रावधान प्रस्तावित संशोधन
जिला मजिस्ट्रेट (DM) की भमूिका जिला मजिस्ट्रेट निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, प्रमाण-पत्र जारी 

करता ह।ै
प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट को किसी प्राधिकरण 
की सिफारिशो ंकी जाचँ करनी होगी।

सत्यापन प्रक्रिया अपेक्षाकृत प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक। प्रमाण-पत्र प्रदान करने से पहले DM चिकित्सीय विशेषज्ञों  की 
सहायता ले सकता है।

निर्णय प्रक्रिया आवेदन और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर प्रमाण-पत्र जारी 
किया जाता ह।ै

समीक्षा के बाद DM को आवश्यक या उपयकु्त लगने पर ही 
प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधनों को लेकर चिंताएँ
z	स्व-धारित लैंगिक पहचान के अधिकार को हटाना: प्रस्तावित संशोधन स्व-धारित लैंगिक पहचान के अधिकार को हटाता है, जो ऐतिहासिक नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 

बनाम भारत संघ (2014) के निर्णय के सिद्धांतो ंके विपरीत ह,ै जिसमें लैंगिक पहचान के स्व-निर्णय के अधिकार को मान्यता दी गई थी।
z	ट्रांसजेंडर व्यक्तियो ंकी सीमित परिभाषा: कार्यकर्ताओ ंका तर्क  ह ैकि नई परिभाषा ट्रांसजेंडर पहचान को मखु्यतः कुछ सामाजिक-सासं्कृति क श्रेणियो ंतक सीमित कर देती ह,ै 

जिससे कई ऐसे व्यक्ति बाहर हो सकते हैं, जो स्वयं को ट्रांसजेंडर के रूप में पहचानत ेहैं।
z	सासं्कृति क और शब्दावली से जडु़ी चितंाएँ: आलोचको ंका कहना ह ैकि प्रस्तावित परिभाषा हिजड़ा, किन्नर, अरावनी जैसे शब्दों  को प्राथमिकता देती ह,ै जबकि भारत के विभिन्न 

समुदायो ंद्वारा प्रयकु्त अन्य सम्मानजनक क्षेत्रीय शब्दों  को अनदेखा करती ह।ै
z	समदुाय के भीतर पहचान और वैधता से जडु़ी समस्या: नई परिभाषा के कारण ट्रांसजेंडर समुदाय के भीतर यह भ्रम और विभाजन उत्पन्न हो सकता ह ैकि कानन के अनुसार 

कौन ट्रांसजेंडर माना जाएगा।

प्रस्तावित संशोधनों के लिए सरकार का तर्क
z	कार्यान्वयन संबंधी कठिनाइयो ंका समाधान: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा कि उभयलिगंी व्यक्ति (अधिकारो ंका संरक्षण) अधिनियम, 2019 लागू होने 

के बाद ट्रांसजेंडर व्यक्तियो ंकी परिभाषा और पहचान को लेकर कई संदेह तथा व्यावहारिक कठिनाइया ँसामने आई हैं।
z	वर्तमान परिभाषा को अस्पष्ट माना गया: सरकार का तर्क  है कि वर्तमान परिभाषा अत्यधिक अस्पष्ट ह,ै जिससे यह पहचान करना कठिन हो जाता ह ैकि वास्तव में कौन-से वंचित 

व्यक्ति अधिनियम के लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
z	काननूी और प्रशासनिक संगतता: सरकार के अनुसार मौजदूा परिभाषा दंडात्मक, दीवानी और व्यक्तिगत काननूो ंको लागू करने में व्यावहारिक समस्याएँ उत्पन्न करती ह ैतथा 

संसद तथा राज्य विधानसभाओ ंद्वारा बनाए गए अन्य कानूनो ंके साथ पूरी तरह संगत नही ंह।ै
z	जैविक कारणो ंसे होने वाले सामाजिक बहिष्कार को लक्षित करना: सरकार का कहना ह ैकि कानन का उद्देश्य उन व्यक्तियो ंकी सुरक्षा करना ह,ै जो जवैिक कारणो ंसे गंभीर 

सामाजिक बहिष्कार का सामना करत ेहैं, न कि सभी प्रकार की लैंगिक पहचान या स्व-धारित लैंगिक पहचान को शामिल करना।
z	सटीक परिभाषा की आवश्यकता: चँूकि यह अधिनियम व्यापक सुरक्षा और लाभ प्रदान करता ह,ै इसलिए सरकार का तर्क  ह ैकि स्पष्ट और सटीक पहचान मानदंड आवश्यक 

हैं, ताकि लाभ वास्तव में लक्षित समूहो ंतक पहुँच सकें ।
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वर्ल्ड ओबसेिटी एटलस, 2026

संदर्भ
वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार, भारत में 5-9 वर्ष की आय ुके लगभग 1.5 
करोड़ बच्चे और 10-19 वर्ष की आय ुके 2.6 करोड़ से अधिक बच्चे 2025 में अधिक 
वजन वाले या मोटापे से ग्रस्त थ।े

z	‘वर्ल्ड ओबसेिटी फेडरेशन’ के अनुसार, वर्ष 2040 तक कुल 507 मिलियन बच्चे 
मोटापे से ग्रस्त होगंे या अधिक वजन की श्रेणी में होगंे।

z	‘वर्ल्ड ओबसेिटी डे’ (विश्व मोटापा दिवस) प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को मनाया जाता ह।ै 

वर्ल्ड ओबसेिटी एटलस 2026 के बारे में
यह एटलस वर्ष 2025 से 2040 की अवधि के लिए बाल्यावस्था में मोटापे की व्यापकता 
के अनुमान प्रस्तुत करता ह।ै

मखु्य निष्कर्ष

भारत से संबंधित
z	‘बॉडी मास इंडेक्स’ में उच्च वदृ्धि: भारत में लगभग 41 मिलियन बच्चों  का बॉडी मास 

इंडेक्स उच्च हो सकता है और 14 मिलियन बच्चे मोटापे के साथ जीवन व्यतीत कर  
सकत ेहैं।

z	‘चाइल्डहुड ओबेसिटी’ की वर्तमान स्थिति: भारत में वर्ष 2025 में पाचँ से नौ वर्ष 
आय ुवर्ग के लगभग 14.9 मिलियन बच्चे तथा 10–19 वर्ष आय ुवर्ग के 26 मिलियन 
से अधिक बच्चे अधिक वजन या मोटापे से प्रभावित थ।े

z	भविष्य के अनमुान: अनुमान ह ैकि भारत में 20 मिलियन बच्चे मोटापे के साथ जीवन 
व्यतीत कर रह ेहोगंे और 56 मिलियन बच्चे या तो अधिक वजन वाले होगंे अथवा 
मोटापे से प्रभावित होगंे।

z	BMI से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओ ंमें वृद्धि: बच्चों  में उच्च ‘बॉडी मास इंडेक्स’ से 
जडु़ी स्वास्थ्य समस्याओ ंमें वदृ्धि होने की संभावना ह:ै-
�	हाइपरटेंशन के मामले 2.99 मिलियन से बढ़कर 4.21 मिलियन हो सकते हैं।
�	हाइपरग्लाइसीमिया के मामले 1.39 मिलियन से बढ़कर 1.91 मिलियन तक 

पहुँच सकत ेहैं।
�	उच्च ट्राइग्लिसराइडस् के मामले 4.39 मिलियन से बढ़कर 6.07 मिलियन तक 

बढ़ सकत ेहैं।

प्रारंभिक परीक्षा

z	वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर भारत की स्थिति: भारत अपनी बड़ी जनसंख्या के कारण 
‘चाइल्डहुड ओबसेिटी’ में विश्व में दूसरे स्थान पर है।
�	भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में भी पहले स्थान पर ह,ै 

जहा ँ0–19 वर्ष आय ुवर्ग के 45 मिलियन से अधिक बच्चे और किशोर अधिक 
वजन या ओबेसिटी से प्रभावित हैं।

मोटाप ेमें वृद्धि से जुड़े प्रमखु जोखिम कारक
z	किशोरो ंमें कम शारीरिक गतिविधियो ंकी प्रवृत्ति: 11–17 वर्ष आय ुवर्ग के लगभग 

74% किशोर अनुशंसित स्तर की शारीरिक गतिविधि पूरी नही ंकरत,े जिससे मोटापे 
और अन्य जीवनशैली से जुड़ी बीमारियो ंका जोखिम बढ़ जाता है।

z	विद्यालयो ंमें भोजन कार्यक्रमो ंका सीमित कवरेज: केवल 35.5% प्राथमिक और 
माध्यमिक विद्यालय के बच्चों  को स्कू ल भोजन प्राप्त होता है, जो संस्थागत पोषण 
कार्यक्रमो ंमें कमी को दर्शाता ह।ै

z	बच्चों  द्वारा उच्च शर्कर ा यकु्त पेय पदार्थों का सेवन: 6–10 वर्ष आय ुवर्ग के बच्चे 
प्रतिदिन औसतन 0–50 मिलीलीटर मीठे पेय पदार्थों का सेवन करत ेहैं, जो अस्वास्थ्यकर 
खान-पान की बढ़ती प्रवतृ्ति को दर्शाता ह।ै

z	स्तनपान की अपर्याप्त प्रथाएँ: लगभग 32.6% शिशओु ं(पाचँ महीन ेतक) को पर्याप्त 
रूप से स्तनपान नही ंकराया जाता ह,ै जो प्रारंभिक बाल्यावस्था के पोषण और स्वास्थ्य 
पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता ह।ै

z	महिलाओ ंमें उच्च BMI का जोखिम: 15–49 वर्ष आय ुवर्ग की लगभग 13.4% 
महिलाएँ उच्च बॉडी मास इंडेक्स (BMI) के अतंर्गत आती हैं, जो मोटापे और उससे 
जडु़ी गैर-संचारी बीमारियो ंके बढ़त ेजोखिम को दर्शाता ह।ै

z	महिलाओ ंमें टाइप-2 डायबिटीज की व्यापकता: 15–49 वर्ष आय ुवर्ग की लगभग 
4.2% महिलाएँ टाइप-2 डायबिटीज से प्रभावित हैं, जो प्रजनन आय ुकी महिलाओ ं
में बढ़ती चयापचय संबंधी स्वास्थ्य चितंाओ ंको दर्शाता ह।ै

संयकु्त राष्ट्र  बाल मतृ्यु अनमुान अंतर-एजेंसी 
समहू (UNIGME) रिपोर्ट 2025

संदर्भ
संयकु्त राष्ट्र बाल मतृ्यु अनमुान अतंर-एजेंसी समहू (UNIGME) रिपोर्ट के अनुसार, 
भारत ने नवजात मृत्यु दर को कम करने में अच्छी प्रगति की है।

संबधंित तथ्य
वर्ष 2024 में, उप-सहारा अफ्रीका न ेपाचँ वर्ष से कम आय ुकी कुल मतृ्यु का 58% 
हिस्सा दर्ज किया।

मखु्य निष्कर्ष
z	वैश्विक रूप से पाचँ वर्ष से कम आय ुएवं नवजात मतृ्यु दर, 2024: वर्ष 2024 में 

वैश्विक स्तर पर अनमुानित 4.9 मिलियन बच्चों  की मृत्यु पाचँ वर्ष से परू्व हुई, जिनमें 
2.3 मिलियन नवजात शामिल थ।े
�	इनमें से अधिकाशं मृत्यु प्रमाणित, कम लागत वाले हस्तक्षेपो ंऔर गुणवत्तापूर्ण 

स्वास्थ्य सेवाओ ंतक पहुँच से रोकी जा सकती थी।ं
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बाल मतृ्यु दर के बारे में
z	बाल मृत्यु दर पाचँ वर्ष से कम आय ुके बच्चों  की मतृ्यु को संदर्भित करती है।
z	मापन: इसे सामान्यतः पाचँ वर्ष से कम आय ुके दौरान मृत्यु दर के रूप में मापा 

जाता ह,ै अर्थात ्प्रति 1,000 जीवित जन्मों  पर पाचँ वर्ष से कम आय ुके बच्चों  की 
मृत्यु की संख्या।

नवजात मतृ्यु दर के बारे में
z	नवजात मृत्यु दर जीवन के पहले 28 दिनो ंके भीतर शिशुओ ंकी मतृ्यु की संख्या 

को प्रति 1,000 जीवित जन्मों  के आधार पर दर्शाती ह।ै

z	वैश्विक लक्ष्य: सतत ्विकास लक्ष्य 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) के अतंर्गत 
वर्ष 2030 तक नवजात मृत्यु दर को प्रति 1,000 जीवित जन्मों  पर 12 या उससे 
कम करने का लक्ष्य ह।ै

z	वैश्विक स्तर पर पाचँ वर्ष से कम आय ुके बच्चों  की मतृ्यु में वर्ष 2000 के बाद से 
आधे से अधिक की कमी आई ह।ै
�	हालाकँि, वर्ष 2015 के बाद बाल मृत्यु दर में कमी की गति 60% से अधिक धीमी 

हो गई है।
z	प्रमखु रोग: इस आय ुवर्ग में मलेरिया सबसे बड़ा एकल कारण (17%) बना रहा, 

जिसमें अधिकाशं मृत्यु उप-सहारा अफ्रीका के स्थानिक क्षेत्रों  में हुई।

संक्षेप में समाचार

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और 
लैंगिक सशक्तीकरण पर 

केसबुक का शुभारंभ हुआ

AI और लैंगिक सशक्तीकरण पर केसबकु (Casebook) को इंडिया AI इंपैक्ट समिट 2026 में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया।

संबंधित तथ्य
z	यह समावेशी और नैतिक कृत्रिम बदु्धिमत्ता के विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर ह।ै

AI और लैंगिक सशक्तीकरण पर केसबुक के बारे में
z	यह ‘ग्लोबल साउथ’ के 23 वास्तविक AI समाधानो ंका एक सुनियोजित संकलन ह,ै जो लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण पर 

उल्लेखनीय प्रभाव प्रदर्शित करत ेहैं।
z	इसे भारत सरकार द्वारा इंडियाAI मिशन के अतंर्गत विकसित किया गया है।
z	संस्थागत ढाचँा: कें द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने यएून वुमेन के साथ साझदेारी में इसे विकसित 

किया ह।ै
�	कें द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) द्वारा समर्थित।

महत्त्व
नीतिगत समर्थन एवं ज्ञान संसाधन: यह केसबुक नीति निर्माताओ,ं प्रौद्योगिकी विकासकर्ताओ,ं शोधकर्ताओ ंऔर विशेषज्ञों  के लिए एक 
व्यापक ज्ञान संसाधन के रूप में कार्य करती है, जिसमें भारत और ‘ग्लोबल साउथ’ के विभिन्न देशो ंमें महिलाओ ंतथा लड़कियो ंकी विविध 
वास्तविकताओ ंके प्रति नैतिक, समावेशी और संवेदनशील AI प्रणालियो ंको सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक विकल्पों पर प्रकाश 
डाला गया है।

भारत में गर्भाशय ग्रीवा के 
कैं सर को खत्म करने के 

प्रयास

कें द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वर्ष 2030 तक गर्भाशय सर्वाइकल कैं सर (Cervical Cancer) को समाप्त करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन 
के 90-70-90 लक्ष्यों  के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया।

विश्व स्वास्थ्य  संगठन  का 90-70-90 लक्ष्य (2030 तक )
z	टीकाकरण: 15 वर्ष की आय ुतक 90% लड़कियो ंको एचपीवी वैक्सीन की पूर्ण खरुाक दी जानी चाहिए।
z	स्क्रीनिगं: 70% महिलाओ ंकी उच्च-प्रदर्शन परीक्षण से जाचँ 35 वर्ष की आयु तक और पुनः 45 वर्ष की आयु तक की जानी चाहिए।
z	उपचार: 90% प्री-कैं सर से पीड़ित महिलाओ ंका उपचार तथा 90% आक्रामक कैं सर (Invasive Cancer) से पीड़ित महिलाओ ं

का प्रबंधन किया जाना चाहिए।

SHINE ऐप अतंरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, भारतीय रेलवे ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतो ंके समाधान के लिए तंत्र को मजबतू 
करने हेत ुSHINE ऐप लॉन्च किया।

SHINE ऐप के बारे में
�	SHINE (Sexual Harassment Incident Notification for Empowerment) भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया 

एक डिजिटल शिकायत मंच ह।ै
�	यह महिला कर्मचारियो ंको मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के माध्यम से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटनाओ ंकी 

रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है।
�
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लद्दाख मगै्मैटिक आर्क

संदर्भ
हाल ही में वाडिया हिमालयी भू-विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिको ंन ेलद्दाख मैग्मैटिक आर्क  के 130 मिलियन वर्ष के विकासक्रम को समझाया है।

संबंधित तथ्य
इस अध्ययन ने अधोगमन प्रक्रियाओ ंऔर भारतीय प्लेट तथा यरेूशियन प्लेट के बीच टक्कर के संबंध में नए दृष्टिकोण प्रदान किए हैं।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष
z	अधोगमन तंत्र: लद्दाख मैग्मैटिक आर्क  का निर्माण नियो-टेथिस महासागर की महासागरीय प्लेट के यरेूशियन प्लेट के किनारे के नीचे उत्तर की ओर अधोगमन के कारण हुआ।
z	कार्यप्रणाली: इस अध्ययन में चट्टानो ंके भ-ूरासायनिक और समस्थानिक विश्लेषण का उपयोग करके विवर्तनिक और मैग्मैटिक इतिहास का पुनर्निर्माण किया गया।
z	तुलनात्मक विश्लेषण: शोधकर्ताओ ंने निम्नलिखित से प्राप्त आकँड़ों  की तलुना की—

�	द्रास–निदार द्वीपीय आर्क  समुच्चय (परू्व-टक्कर अवस्था)
�	लद्दाख बथैोलिथ (परू्व-से-समकालीन संघट्ट अवस्था; कोहिस्तान-लद्दाख बथैोलिथ 

का भाग)
�	टक्कर के बाद निर्मित मैफिक डाइक।

z	मैग्मैटिक नियंत्रण: दीर्घकालिक मैग्मैटिक विकास नियो-टेथिस महासागर की भू-
गतिकी द्वारा नियंत्रित रहा।

z	मैग्मैटिक अवस्थाएँ: मैग्मैटिज्म के तीन प्रमुख चरण पहचाने गए:-
�	160–110 मिलियन वर्ष: प्रारंभिक आर्क  (पूर्व-टक्कर) मैग्मैटिज्म
�	103–45 मिलियन वर्ष: सक्रिय आर्क  (समकालीन टक्कर) मैग्मैटिज्म
�	45 मिलियन वर्ष से कम: टक्कर के बाद का मैग्मैटिज्म।

z	भ-ूरासायनिक संकेत: प्रत्येक चरण में विशिष्ट भू-रासायनिक विशेषताएँ पाई गईं, जो 
परिवर्तित विवर्तनिकी परिस्थितियो ंको दर्शाती हैं।

z	स्लैब गतिकी: इसका विकास अधोगमनशील स्लैब की गतिकी से घनिष्ठ रूप से जडु़ा 
ह,ै जिसमें निम्नलिखित के बीच अतंःक्रिया शामिल है—
�	अधोगमनशील महासागरीय स्लैब
�	सेमी आर्क  मैंटल वेज
�	ऊपर स्थित महाद्वीपीय भूपर्पटी

z	निष्कर्ष: यह अध्ययन अधोगमन से टक्कर तक की प्रक्रियाओ ंका एक स्थायी प्रमाण 
प्रस्तुत करता है, जो लद्दाख मैग्मैटिक आर्क  के निर्माण और विकास की व्याख्या 
करता ह।ै

लद्दाख मैग्मैटिक आर्क  (LMA) के बारे में
z	परिभाषा: LMA टर्ांस-हिमालय में आग्नेय चट्टानो ंकी एक पट्टी ह,ै जिसका निर्माण 

जरुासिक से इओसीन काल (201.3 मिलियन वर्ष पूर्व से 33.9 मिलियन वर्ष पूर्व) के दौरान हुआ।
z	स्थान: यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और हिमालय में ‘इंडस स्यूचर जोन’ के साथ विस्तृत है।
z	निर्माण: इसका निर्माण नियो-टेथिस महासागर की महासागरीय प्लेट के यरेूशियन किनारे के नीचे उत्तर की ओर अधोगमन के कारण हुआ।

�	प्रारंभिक चरण में यह क्षेत्र नियो-टेथिस महासागर से उभरते मैग्मैटिक द्वीपो ंकी एक शृंख ला जसैा था।

जुरासिक से इओसीन काल के बारे में
z	समयावधि: जुरासिक से इओसीन काल की अवधि 201.3 मिलियन वर्ष पूर्व से 

33.9 मिलियन वर्ष पूर्व तक है।
z	जरुासिक काल (201.3–145 मिलियन वर्ष)

�	गोडंवानालैंड के विखडन और नियो-टेथिस महासागर के खुलने की विशषता थी।
�	द्वीपीय आर्क  में व्यापक मैग्मैटिक गतिविधिया ँसंपादित हुई।
�	समुद्री अवसादन व्यापक रूप से हुआ, जिससे जीवाश्म-समदृ्ध परतो ंका संरक्षण 

हुआ।
z	क्रेट शियस काल (145–66 मिलियन वर्ष)

�	भारतीय प्लेट का उत्तर की ओर निरंतर संचलन हुआ।
�	अधोगमन से संबंधित मैग्मैटिक आर्क  का निर्माण हुआ, जैसे- लद्दाख आर्क ।
�	टेथिस क्षेत्र में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और शेल का व्यापक निक्षेपण हुआ।

z	पैलियोजीन काल (66–33.9 मिलियन वर्ष), जिसमें इओसीन शामिल है:
�	भारतीय और यरेूशियन प्लेटो ंकी टक्कर का समय दर्शाता ह।ै
�	नियो-टेथिस महासागर का विनाश।
�	बैथोलिथ का निर्माण, समकालीन मैग्मैटिज्म तथा हिमालय के प्रारंभिक उत्थान 

की शुरुआत हुई।
z	महत्त्व: यह समयावधि उत्तर-पश्चिमी हिमालय में अधोगमन, आर्क  मैग्मैटिज्म और 

महाद्वीपीय टक्कर की संपूर्ण प्रक्रिया का अभिलेख सुरक्षित रखती है।

भूगोल  
और आपदा प्रबंधन3
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�	द्रास–निदार द्वीपीय आर्क  समचु्चय की चट्टानें इस अवस्था के प्रमाण संरक्षित रखती हैं। इनके रासायनिक संकेत बतात ेहैं कि मैग्मा मखु्यतः मैंटल से उत्पन्न हुआ, जिसमें 
अधोगमनशील महासागरीय प्लेट के साथ नीचे खीचें गए अवसादो ंका सीमित योगदान था।

z	चट्टानो ंके प्रकार: इसमें मुख्यतः ग्रेनाइट, डियोराइट तथा मैग्मैटिक चट्टानें पाई जाती 
हैं, जो पूर्व मैग्मैटिक गतिविधियो ंको दर्शाती हैं।

z	विवर्तनिक महत्त्व: यह एक प्राचीन अधोगमन क्षेत्र को दर्शाता है और प्लेट विवर्तनिक 
प्रक्रियाओ ंके प्रमाण प्रदान करता है।

z	खनिज क्षमता: यह ताबँा और सोना जैसे धात्विक खनिज निक्षेपो ंसे संबंधित ह।ै
z	वैज्ञानिक महत्त्व: यह हिमालय के विकास तथा महाद्वीपीय टक्कर प्रक्रियाओ ंको समझने 

में सहायक है।

लद्दाख मैग्मैटिक आर्क  का विकास
प्रारंभिक चरण: द्वीपीय आर्क  अवस्था
z	यह क्षेत्र नियो-टेथिस महासागर से उभरते मैग्मैटिक द्वीपो ंकी एक शृंख ला के 

समान था।
z	द्रास–निदार द्वीपीय आर्क  समुच्चय की चट्टानें इस अवस्था के प्रमाण संरक्षित रखती हैं।
z	इनके रासायनिक संकेत बतात ेहैं कि मैग्मा मखु्यतः मैंटल से उत्पन्न हुआ।
z	अधोगमनशील महासागरीय प्लेट के साथ नीचे खीचें गए अवसादो ंका योगदान बहुत 

कम था।

प्लेट अभिसरण के दौरान विकास
z	जसेै-जसेै विवर्तनिक प्लेटें अभिसरित होती रही,ं आर्क  का विकास होता गया।
z	भूमि की गहराई में ग्रेनाइट के बड़े निकाय निर्मित हुए, जिन्हें लद्दाख बैथोलिथ कहा 

जाता ह।ै
z	इन चट्टानो ंमें महाद्वीपीय पदार्थों के अधिक प्रबल रासायनिक संकेत दिखाई देत ेहैं।
z	यह संकेत देता ह ैकि अवसाद और भूपर्पटी के टुकड़े मैग्मा में पुनर्चक्रित हो रहे थ।े

आसन्न टक्कर का प्रभाव
z	भारतीय प्लेट और यरेूशियन प्लेट के बीच निकट हुई टक्कर ने पूरे तंत्र को पुनः आकार 

देना शुरू किया।
z	अधोगमनशील प्लेट अधिक अवसादो ंको मैंटल में लेकर जाने लगी।
z	इससे मैग्मा का संवर्द्धन हुआ और उसकी रासायनिक संरचना में परिवर्तन आया।

टक्कर और हिमालय का उत्थान
z	अतंतः दोनो ंप्लेटें टकराईं और नियो-टेथिस महासागर समाप्त हो गया।
z	इस टक्कर के परिणामस्वरूप हिमालय का उत्थान हुआ।

टक्कर-पश्चात मैग्मा-निर्माण
z	मखु्य टक्कर के बाद भी पिघला हुआ मैग्मा दरारो ंके माध्यम से ऊपर की ओर उठता रहा।
z	इसके परिणामस्वरूप मैफिक डाइक (गहरे रंग की मैग्मैटिक चट्टानो ंकी संकीर्ण पट्टिया,ँ जो पुरानी संरचनाओ ंको काटती हैं) का निर्माण हुआ।
z	ये बाद के मैग्मा ऐसे मैंटल स्रोत से आए थ,े जो पूर्व विवर्तनिक प्रक्रियाओ ंद्वारा समृद्ध हो चुका था।

नियो-टथेिस महासागर के बारे में
z	परिभाषा: नियो-टेथिस महासागर एक प्राचीन महासागर था, जो मेसोजोइक से प्रारंभिक सेनोजोइक यगु के दौरान भारतीय प्लेट और यरेूशियन प्लेट के मध्य स्थित था।
z	उत्पत्ति: इसका निर्माण गोडंवानालैंड के विखडन के बाद हुआ, जब भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसकते हुए नई महासागरीय भूपर्पटी का निर्माण करने लगी।
z	विस्तार: जरुासिक और क्रेट शियस काल के दौरान यह महासागर अत्यधिक विस्तृत हुआ और एक प्रमुख समुद्री बेसिन के रूप में कार्य करता रहा।
z	अधोगमन: इससे महासागरीय स्थलमंडल यरेूशियन प्लेट के नीचे अधोगमित हुआ, जिससे लद्दाख मैग्मैटिक आर्क  जैसे मैग्मैटिक आर्क  का निर्माण हुआ।
z	समापन: निरंतर अभिसरण के कारण यह महासागर धीरे-धीरे सँकरा होता गया और लगभग 55–50 मिलियन वर्ष पूर्व पूर्णतः समाप्त हो गया।
z	टक्कर: भारतीय और यरेूशियन प्लेटो ंकी टक्कर ने नियो-टेथिस महासागर के पूर्ण लोप को चिह्नित किया।
z	प्रमाण: इसके भू-वैज्ञानिक प्रमाणो ंमें ओफियोलाइटस्, समुद्री अवसाद तथा इंडस–त्सांगपो स्यूचर जोन शामिल हैं।
z	महत्त्व: इसके लोप की प्रक्रिया ने हिमालय के उत्थान और निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अधोगमन (Subduction) के बारे में
z	परिभाषा: अधोगमन एक भू-वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें एक विवर्तनिक प्लेट 

दूसरी के नीचे चली जाती ह ैऔर अभिसारी प्लेट सीमा पर पृथ्वी के मैंटल में धँस 
जाती ह।ै

z	तंत्र: यह तब होता ह,ै जब एक महासागरीय प्लेट, अधिक सघन होने के कारण, 
हल्की महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट से टकराती ह ैऔर नीचे की ओर मैंटल में 
धकेल दी जाती है।
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इंटरनशेनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटड माउंटेन 
डेवलपमेंट (ICIMOD) रिपोर्ट

संदर्भ
इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) की हालिया रिपोर्ट, 
जिसका शीर्षक ह ै“हिदूं कुश हिमालयी क्षेत्र में हिमनदो ंकी बदलती गतिशीलता (1990-
2020)”, में इस क्षेत्र के लगभग 63,761 हिमनदो ंका मानचित्रण किया गया ह।ै

इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड  
माउंटने डेवलपमेंट (ICIMOD) के बारे में
z	यह एक क्षेत्रीय अतंर-सरकारी संगठन ह,ै जो हिदूं कुश हिमालयी क्षेत्र में सतत ्

विकास, पर्यावरण संरक्षण और जलवाय ुसहनशीलता पर कार्य करता ह।ै
z	क्षेत्रीय सदस्य देश: अफगानिस्तान, बागं्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्याँमार, नेपाल 

और पाकिस्तान।

संबंधित तथ्य
ICIMOD की पहली रिपोर्ट, जिसका शीर्षक ह ै“HKH ग्लेशियर आउटलुक 2026: 
हिमालयी ग्लेशियर निगरानी के 50 वर्षों से प्राप्त अतंर्दृष्टि”, सितबर 1974 से दर्ज किए 
गए 38 मुख्य ग्लेशियरो ंसे प्राप्त 302 वार्षिक अवलोकनो ंपर आधारित ह।ै

मुख्य निष्कर्ष
z	हिमनदो ंका मानचित्रण: रिपोर्ट में इस क्षेत्र के 63,761 हिमनदो ंका मानचित्रण 

किया गया ह,ै जो लगभग 55,782 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं।
�	ये हिमनद एशिया की कम-से-कम दस प्रमखु नदी प्रणालियो ंके स्रोत हैं, जो 

अरबो ंलोगो ंकी खाद्य, जल, ऊर्जा और आजीविका सुरक्षा का समर्थन करत ेहैं। 
�	ऊँचाई-सापेक्ष ऊष्मीकरण (Elevation-dependent Warming) : समदु्र 

तल से 4,500 से 6,000 मीटर की ऊँचाई पर स्थित इस ग्लेशियर क्षेत्र का लगभग 
78% भाग ऊँचाई-आधारित तापवृद्धि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील ह।ै 
	3 ऊँचाई-सापेक्ष ऊष्मीकरण एक ऐसी घटना ह,ै जिसमें उच्च ऊँचाई पर तापमान 

निम्न की तलुना में अधिक तजेी से बढ़ता है।
z	हिमनदो ंका पिघलना: हिदूं कुश हिमालयी क्षेत्र में हिमनदो ंके पिघलने की दर वर्ष 

2000 के बाद से दोगुनी हो गई है।
�	हाल का दशक अत्यधिक पिघलन की बढ़ती आवृत्ति तथा विनाशकारी बाढ़ और 

दीर्घकालिक जल असुरक्षा के बढ़ते जोखिमो ंको दर्शाता है, जो अरबो ंलोगो ंके 
निवास वाले इस क्षेत्र के लिए गंभीर चितंा का विषय है।

z	हिमनदीय आपदाएँ: हाल की आपदाएँ, जसेै वर्ष 2021 की चमोली आपदा, 2023 
की साउथ ल्होनाक झील विस्फोट बाढ़ तथा वर्ष 2024 की धराली आपदा, भारत 
में हिमनद-संबंधी खतरो ंकी बढ़ती आवृत्ति एवं प्रभाव को रेखाकंित करती हैं।
�	हिदूं कुश हिमालय में ध्रुवीय क्षेत्रों  के बाहर पृथ्वी पर सबसे अधिक बर्फ  का भंडार 

पाया जाता ह।ै
z	हिमनद क्षेत्र का ह्रास: सिधं ुबसेिन, जिसमें HKH क्षेत्र के कुल हिमनदो ंका 41% 

और कुल हिमनदीय क्षेत्र का 44% हिस्सा ह,ै ने वर्ष 1990 से 2020 के मध्य अपने 
हिमनद क्षेत्र का 6% खो दिया। 
�	गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन क्रमशः 13% और 20% हिमनदो ंका प्रतिनिधित्व 

करत ेहैं और इसने 21% और 16% की अधिक तीव्र कमी का अनुभव किया, 
जबकि यहा ँक्षेत्र के कुछ सबसे बड़े हिमनद स्थित हैं।

प्रारंभिक परीक्षा

z	छोटे हिमनदो ंके लिए जोखिम: 0.5 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र वाले हिमनद अन्य 
की तलुना में अधिक तजेी से सिकुड़ रह ेहैं और क्षेत्र के लगभग तीन-चौथाई हिमनद 
इस संवेदनशील श्रेणी में आत ेहैं।
�	प्रभाव: इससे उच्च पर्वतीय समुदायो ंके लिए स्थानीय जल संकट का तत्काल 

खतरा उत्पन्न होता ह ैऔर हिमनद झील विस्फोट (GLOF) जसैी आपदाओ ंकी 
तीव्रता बढ़ जाती ह।ै 

z	हिमनद निगरानी: इसकी शरुुआत जनू 1974 में भारतीय भ-ूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 
हिमाचल प्रदेश के गारा हिमनद पर की गई थी।
�	छोटा शिगरी हिमनद का पश्चिमी हिमालय में सबसे लंबा द्रव्यमान संतुलन रिकॉर्ड ह।ै

हिंद ूकुश हिमालय (HKH) क्षेत्र के बारे में
z	विस्तृत क्षेत्र: हिदूं कुश हिमालय क्षेत्र लगभग 3,500 किलोमीटर तक विस्तृत ह ैऔर 

आठ देशो—ंअफगानिस्तान, बागं्लादेश, भटूान, चीन, भारत, म्याँमार, नेपाल और 
पाकिस्तान में विस्तृत ह।ै
�	इस क्षेत्र की 85% पर्वतीय आबादी भोजन, जल, बाढ़ नियंत्रण और सासं्कृति क 

पहचान के लिए जवै विविधता पर निर्भर ह।ै
z	जैव विविधता से समदृ्ध क्षेत्र: यह पृथ्वी के सबसे समृद्ध जवै विविधता वाले क्षेत्रों  में 

से एक ह।ै विश्व के 36 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉटस् में से 4 इसी क्षेत्र में स्थित 
हैं। इसके अतिरिक्त, यहा ँवैश्विक 200 इको-क्षेत्रों  में से 575 संरक्षित क्षेत्र और 
335 महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र स्थित हैं।

z	तीसरा ध्रुव: इसे ‘तीसरा ध्रुव’ कहा जाता ह,ै क्योंकि  इसमें आर्क टिक और अटंार्क टिका 
के बाहर पृथ्वी पर सबसे अधिक बर्फ  का भंडार ह।ै

z	एशिया का जल स्तंभ: हिदूं कुश हिमालय 12 एशियाई नदी प्रणालियो ंका स्रोत ह ै
और इसे ‘एशिया का जल स्तंभ’ कहा जाता ह।ै यह विश्व की एक-तिहाई आबादी 
को स्वच्छ जल जैसी आवश्यक पारिस्थितिकी सेवाएँ प्रदान करता है।
�	सिर दरिया (Syr Darya) और अम ूदरिया (Amu Darya) — अरल सागर 

की ओर
�	तारिम (Tarim) — तकलामकान मरुस्थल की ओर
�	सिधं,ु गंगा और ब्रह्मपुत्र — अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ओर
�	पीली नदी (Yellow River) — बोहाई की खाड़ी की ओर
�	यागं्त्जी (Yangtze) — पूर्वी चीन सागर की ओर
�	मेकागं (Mekong) — दक्षिण चीन सागर की ओर
�	चिदंविन, सालवीन और ईरावदी — अडंमान सागर की ओर।

z	भारत में हिदूं कुश हिमालय: भारत में हिदूं कुश हिमालय क्षेत्र में 11 पर्वतीय राज्यों - 
असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, 
नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश का पूरा क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल 
का दार्जिलिगं जिला शामिल ह।ै

भारत में भकंूप जोनिगं

संदर्भ
कें द्र सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा तयैार किए गए भारत के भूकंपीय क्षेत्र 
मानचित्र (Earthquake Zoning Map) के प्रस्तावित संशोधन को इसकी कार्यप्रणाली 
और बनुियादी ढाचेँ तथा निर्माण लागत में संभावित वृद्धि को लेकर चितंाओ ंके कारण 
वापस ले लिया।
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संबंधित तथ्य
अब तक भारत मुख्य रूप से एक सरल स्थिर जोनिगं मॉडल का उपयोग करता रहा ह ैऔर 
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रायिकतात्मक भूकंपीय खतरा आकलन (PSHA) जसेै 
वशै्विक ढाचेँ को अपनाने की योजना बना रहा था।

भकंूप जोनिगं के बारे में
z	भूकंप जोनिगं किसी देश को भूकंप की तीव्रता और संभावना के आधार पर विभिन्न 

भूकंपीय क्षेत्रों  में विभाजित करती है।
z	यह भवन डिजाइन मानको,ं आपदा तयैारी और अवसंरचना योजना निर्धारित करने 

में सहायता करती है।
z	भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) वर्तमान में भारत को भूकंप जोखिम के आधार पर चार 

भूकंपीय क्षेत्रों  (II, III, IV और V) में वर्गीकृत  करता ह।ै 

प्रायिकतात्मक भकंूपीय खतरा आकलन (PSHA)
z	प्रायिकतात्मक भूकंपीय खतरा आकलन (PSHA) एक वजै्ञानिक पद्धति ह,ै जिसका 

उपयोग किसी निश्चित समय अवधि में किसी विशष स्थान पर भूकंप के कारण होने 
वाले भूमि कंपन की संभावना और तीव्रता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता 
ह।ै

z	यह विभिन्न भूकंप तीव्रताओ ं की संभावना, उनके स्थान, उनकी आवृत्ति तथा 
संभावित भू-कंपन को शामिल करके भूकंपीय जोखिम का मूल्यांकन करता है।

प्रस्तावित परिवर्तन
z	BIS संशोधन में एक नई उच्च जोखिम भूकंपीय श्रेणी जोन VI को शामिल करने का 

प्रयास किया गया।

z	शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र
�	कश्मीर का अधिकाशं भाग		  � हिमालयी क्षेत्र के कुछ भाग
�	गुजरात का कच्छ क्षेत्र		  � पूर्वोत्तर भारत के कुछ भाग

भकंूपीय क्षेत्र मानचित्र (Seismic Zonation Map) क्या है?
z	‘भकंूपीय क्षेत्र मानचित्र’ एक वैज्ञानिक मानचित्र होता ह,ै जो भूकंप की संभावना 

और तीव्रता के आधार पर किसी देश या क्षेत्र को विभिन्न भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों  
में विभाजित करता है।

z	यह भूकंप जोखिम का आकलन करन,े भवन निर्माण कोड का मार्गदर्शन करने 
और आपदा तैयारी में सहायता करता है।

z	इसे भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा प्रकाशित किया जाता ह।ै

चितंाएँ
z	शहरी विकास पर प्रभाव: शहरी योजनाकारो ंको चितंा ह ैकि ऐसी जोनिगं पहले से 

ही आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों  में विकास और अवसंरचना गतिविधियो ंको धीमा 
कर सकती है। इस तरह की योजना संभावित रूप से और अधिक आवासो ंको 
अनौपचारिक क्षेत्र  की ओर स्थापित कर सकती ह,ै जिसकी हिस्सेदारी भारत के घरो ं
में पहले से ही लगभग 80% है।

z	निर्माण लागत में वृद्धि: अनुमान ह ैकि एक जोन बढ़ने पर लागत लगभग 20% और दो जोन 
बढ़ने पर लगभग एक-तिहाई तक बढ़ सकती ह।ै मेटर्ो रेल प्रणालियो,ं बाधँो ंऔर बिजली 
संयंत्रों  जसैी प्रमुख अवसंरचनाओ ंके लिए लागत का प्रभाव और अधिक हो सकता है।

z	जलवाय ुऔर अवसंरचना प्रभाव: भारत में निर्माण क्षेत्र कार्बन उत्सर्जन का एक 
प्रमुख स्रोत ह।ै कड़े भूकंपीय डिजाइन मानको ंसे सीमेंट और स्टील जसैी सामग्री का 
उपयोग बढ़ सकता है, जिससे लागत तथा उत्सर्जन दोनो ंबढ़ सकते हैं।

संक्षेप में समाचार

सालार डी पाजोनालेस वैज्ञानिक चिली के अटाकामा मरुस्थल में स्थित सालार डी पाजोनालेस की जिप्सम-समदृ्ध शिलाओ ंका अध्ययन कर रह ेहैं, ताकि 
यह समझा जा सके कि मंगल जसैी परिस्थितियो ंमें किस प्रकार जीवन संभव और संरक्षित हो सकता है।

सालार डी पाजोनालेस के बारे में
z	सालार डी पाजोनालेस चिली के अटाकामा मरुस्थल में स्थित एक उच्च-ऊँचाई वाला लवणीय समतल क्षेत्र ह ैऔर इसे मंगल 

ग्रह के वातावरण के सबसे निकट पृथ्वी-समान उदाहरणो ंमें से एक माना जाता ह।ै
z	प्रमखु विशषताएँ

�	यह स्थल समदु्र तल से लगभग 3.5 किलोमीटर की ऊँचाई पर स्थित ह ैऔर अत्यधिक शुष्कता, हिमाकं से नीचे तापमान 
तथा तीव्र पराबैंगनी विकिरण इत्यादि परिस्थितिया ँउपस्थित हैं।

�	इसकी भू-आकृति क संरचनाओ ंमें जिप्सम (CaSO4·2H2O) के निक्षेप तथा स्ट्रोमैटोलाइटस् शामिल हैं, जो दीर्घकालीन 
सूक्ष्मजीवी गतिविधियो ंसे निर्मित परतदार शैल संरचनाएँ हैं।

सालार डी पाजोनालेस के अध्ययन की आवश्यकता
z	मंगल के समरूप पर्यावरण के रूप में: अत्यधिक शुष्कता, शीत जलवाय ुऔर उच्च पराबैंगनी विकिरण इसे मंगल ग्रह की सतही 

परिस्थितियो ंके अनुकरण हते ुएक आदर्श प्राकृति क प्रयोगशाला बनात ेहैं।
z	जिप्सम एक सुरक्षात्मक आश्रय के रूप में: जिप्सम शिलाएँ अर्द्धपारदर्शी होती हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त सूर्य 

का प्रकाश भीतर प्रवेश कर सकता ह,ै जबकि हानिकारक विकिरण को अवरुद्ध किया जाता ह ैऔर नमी संरक्षित रहती ह।ै इस 
प्रकार सूक्ष्म स्तर पर जीवन के लिए अनुकूल सूक्ष्म-आवास निर्मित होत ेहैं।

z	जीवित सूक्ष्मजीवो ंके प्रमाण: वैज्ञानिको ंने जिप्सम की सतह के मात्र कुछ मिलीमीटर नीचे जीवित सूक्ष्मजीवो ंकी उपस्थिति का 
पता लगाया, जो प्रतिकूल परिस्थितियो ंमें जीवन की क्षमता को दर्शाता है।

z	प्राचीन जीवन का संरक्षण: स्ट्रोमैटोलाइट की गहरी परतो ंमें जीवाश्म और रासायनिक जैव-चिह्न पाए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट 
होता ह ैकि जिप्सम जैविक अवशेषो ंको सुरक्षित रखने में सक्षम है।

सालार डी पाजोनालेस से प्राप्त निष्कर्ष भविष्य के मंगल अभियानो ंको जिप्सम निक्षेपो ंको संभावित स्थलो ंके रूप में लक्षित करने में 
मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, जहा ँसंरक्षित जैव-चिह्न और परग्रही जीवन के संभावित प्रमाण खोज ेजा सकते हैं।
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परू्ण चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, भारत सहित विश्व के कई क्षेत्रों  में पूर्ण चंद्र ग्रहण (Total 
Lunar Eclipse) दिखाई दिया।

चदं्र ग्रहण (Lunar Eclipse) के बारे में
z	चंद्र ग्रहण तब होता ह,ै जब पूर्णिमा के समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जात ेहैं। इस खगोलीय स्थिति को 

सिजिगी (Syzygy) कहा जाता ह।ै
�	इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती ह ैऔर सूर्य का सीधा 

प्रकाश चंद्रमा तक नही ंपहुँच पाता।
z	पृथ्वी की छाया के दो भाग होते हैं:

�	प्रच्छाया (Umbra): छाया का गहरा आतंरिक भाग, जहा ँसूर्य का प्रकाश पूरी तरह अवरुद्ध हो जाता है।
�	उपच्छाया (Penumbra): बाहरी भाग, जहा ँसूर्य का प्रकाश आशंिक रूप से अवरुद्ध होता ह।ै

z	जब चंद्रमा इन छाया क्षेत्रों  से होकर गुजरता है, तब विभिन्न प्रकार के चंद्र ग्रहण दिखाई देते हैं।

चदं्र ग्रहण के प्रकार
z	पेनुंब्रल चंद्र ग्रहण: जब चंद्रमा केवल पृथ्वी की उपच्छाया (Penumbra) से होकर गुजरता है, तब चंद्रमा की चमक हल्की 

कम दिखाई देती ह,ै जिसे नग्न आखँो ंसे देखना अक्सर कठिन होता है।
z	आशंिक चंद्र ग्रहण: जब चंद्रमा का केवल कुछ भाग प्रच्छाया (Umbra) में प्रवेश करता ह,ै तो चंद्रमा के एक हिस्से पर गहरी 

छाया दिखाई देती ह।ै
z	पूर्ण चंद्र ग्रहण: जब पूरा चंद्रमा पृथ्वी की प्रच्छाया (Umbra) में प्रवेश कर जाता ह,ै तो चंद्रमा गहरा दिखाई देता ह ैऔर अक्सर 

लाल रंग का हो जाता ह,ै जिसे लोकप्रिय रूप से ब्लड मनू कहा जाता ह।ै 

नॉरवेस्टर  
(कालबैशाखी तफूान )

ओडिशा में हाल ही में आए भीषण नॉरवेस्टर तूफानो ं ने जनहानि और व्यापक नुकसान पहुँचाया, जिससे परू्वी भारत में इनके 
विनाशकारी मानसून पूर्व प्रभाव उजागर हुए।

नॉरवेस्टर (Nor’wester) के बारे में
z	नॉरवेस्टर मार्च से मई के बीच परू्वी भारत और बागं्लादेश में आने वाले मानसून पूर्व तीव्र आधँी-तूफान होत ेहैं। इन्हें स्थानीय रूप 

से कालबैशाखी (पश्चिम बंगाल) और बोर्दोइसिला (असम) कहा जाता है।
z	निर्माण की प्रक्रिया: इन तूफानो ंका निर्माण तब होता ह,ै जब बंगाल की खाड़ी से आने वाली गर्म और नम हवाएँ तथा ऊपरी 

स्तर की ठंडी और शुष्क उत्तर-पश्चिमी हवाएँ परस्पर क्रिया करती हैं, जिससे वायमंुडलीय अस्थिरता उत्पन्न होती ह।ै
z	मौसम पर प्रभाव

�	चरम मौसम घटनाएँ: ये तीव्र हवाएँ, भारी वर्षा, तड़ित झंझा और ओलावृष्टि लाते हैं, जिससे मौसम में अचानक परिवर्तन होता है।
�	विनाश और खतरे: तजे हवाओ ंसे पडे़ उखड़ जाते हैं, घरो ंको नुकसान होता ह,ै बिजली आपूर्ति बाधित होती ह ैऔर जनहानि 

भी हो सकती है।
�	स्थानीय शीतलन प्रभाव: ये तफूान पूर्वी भारत में भीषण गर्मी से अस्थायी राहत प्रदान करत ेहैं।

सिल्वरपिट क्रेट र  हालिया शोध से पुष्टि हुई ह ैकि उत्तर सागर के नीचे स्थित सिल्वरपिट क्रेट र लगभग 43–46 मिलियन वर्ष पूर्व एक विशाल क्षुद्रग्रह 
के पृथ्वी से टकराने के कारण बना था।

सिल्वरपिट क्रेट र के बारे में
z	स्थान: सिल्वरपिट क्रे टर यनूाइटेड किगडम के तट के पास उत्तर सागर के नीचे स्थित है।
z	खोज: इसकी खोज वर्ष 2002 में तले अन्वेषण के दौरान किए गए भकंूपीय सर्वेक्षण के आकँड़ों  के माध्यम से हुई थी।
z	नाम की उत्पत्ति: इस क्रे टर का नाम उत्तर सागर के सिल्वर पिट नामक मत्स्य क्षेत्र के नाम पर रखा गया है, जहा ँयह स्थित है।
z	संरचना: इस क्रे टर की चौड़ाई लगभग 20 किमी. ह।ै इसके चारो ंओर कई संकें द्रित वलय (Concentric rings) पाए जात े

हैं, जो प्रभाव क्रे टरो ंमें अपेक्षाकृत  दरु्लभ माने जाते हैं।
z	भ-ूवैज्ञानिक आय:ु यह संरचना संभवतः 43–46 मिलियन वर्ष पूर्व निर्मित हुई थी, जो पृथ्वी के प्राचीन भू-वैज्ञानिक काल से 

संबंधित ह।ै
z	वैज्ञानिक प्रमाण: यहा ँशॉक्ड क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार खनिज पाए गए हैं, जो केवल उल्कापिडं के अत्यधिक दाब वाले प्रभाव के 

दौरान ही बनते हैं।
z	वैज्ञानिक महत्त्व: यह समदु्र के नीचे स्थित दुर्लभ और अच्छी तरह संरक्षित क्रेट रो ंमें से एक ह।ै इसके अध्ययन से वैज्ञानिको ंको 

प्राचीन क्षुद्रग्रह टक्करो ंऔर पृथ्वी के भ-ूवैज्ञानिक इतिहास को बहेतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है।
�
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संदर्भ
हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के 32 वर्षीय व्यक्ति हरीश राणा के लिए जीवन-रक्षक उपचार वापस लेने की अनुमति दी। वह वर्ष 2013 में गिरने से गंभीर 
सिर की चोट लगने के बाद ‘पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट’ (Persistent Vegetative State-PVS) था।

संबधंित तथ्य
z	यह निर्णय भारत में कृत्रिम लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाकर निष्क्रिय इच्छामतृ्यु के 

न्यायालय द्वारा अनुमोदित पहले क्रियान्वयन का उदाहरण माना जा रहा है।
z	यह निर्णय भारत में निष्क्रिय इच्छामतृ्यु और गरिमापूर्ण मतृ्यु के संवैधानिक अधिकार 

से संबंधित विकसित हो रहे कानूनी ढाचेँ को पुनः उजागर करता है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मखु्य बिदं ु
यह निर्णय गरिमा के साथ मृत्यु से संबंधित संचालनात्मक और पारिभाषिक परिदृश्य को स्पष्ट करता ह:ै

z	पारिभाषिक परिवर्तन (WWMT): न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि “निष्क्रिय 
इच्छामृत्यु” शब्द अब पुराना और चिकित्सकीय रूप से भ्रमित करने वाला है। अब 
न्यायालय “चिकित्सीय उपचार का वापस लेना या रोकना (Withdrawal or 
Withholding of Medical Treatment – WWMT)” शब्द को 
प्राथमिकता देता ह।ै

�	न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “इच्छामतृ्यु” शब्द का प्रयोग केवल सक्रिय कृत्यों  के 
लिए होना चाहिए, जबकि WWMT उस चिकित्सकीय स्थिति की मान्यता ह,ै 
जिसमें आगे का उपचार निरर्थक हो जाता है।

z	CANH को चिकित्सीय उपचार के रूप में मान्यता: निर्णय का एक कें द्रीय कानूनी 
आधार यह था कि चिकित्सकीय रूप से सहायक पोषण और जलयोजन (Clinically 
Assisted Nutrition and Hydration – CANH)—जिसमें फीडिगं 
ट्यूब और अतंःशिरा द्रव शामिल हैं—को चिकित्सीय उपचार माना जाएगा।

�	अतः यदि CANH से अब कोई चिकित्सीय लाभ नही ंमिल रहा हो तो उसे वापस 
लेना कानूनी रूप से अनुमेय ह।ै

z	‘सर्वोत्तम हित’ सिद्धांत: उपचार वापस लेने के लिए न्यायालय ने दो कठोर परीक्षण 
लागू किया: 
�	उपचार में चिकित्सीय हस्तक्षेप होना चाहिए (सामान्य नर्सिंग देखभाल नही)ं।
�	उपचार वापस लेना रोगी के सर्वोत्तम हित में होना चाहिए, जो केवल जैविक श्वसन 

को बनाए रखने के संकीर्ण उद्देश्य से आगे जाता है।
z	अनिवार्य प्रशामक देखभाल (Palliative Care): न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार उच्च गुणवत्ता वाली प्रशामक देखभाल से अविभाज्य ह।ै

�	न्यायालय ने निर्देश दिया कि उपचार वापस लेने की प्रक्रिया विशेषीकृत चिकित्सीय वातावरण में की जाए, ताकि रोगी को शारीरिक पीड़ा न हो, और इस प्रक्रिया को देखभाल 
समाप्त करने के विपरीत एक चिकित्सीय संक्रमण के रूप में देखा जाए।

‘ पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ’ (PVS) के बारे में
PVS एक तंत्रिका संबंधी स्थिति ह,ै जिसमें रोगी चेतना और संज्ञानात्मक क्षमता खो 
देता है, लेकिन शरीर की मूल शारीरिक क्रियाएँ जसेै- सासँ लेना, हृदय गति और 
नीदं–जागरण चक्र जारी रहत ेहैं।

कानूनी पैमाना: गरिमापूर्ण मतृ य्ु का अधिकार
भारत के निष्क्रिय इच्छामतृ्यु कानून को आकार दनेे वाले 3 महत्वपूर्ण मामले

अरुणा रामचदं्र शानबाग बनाम भारत सघं (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)

कॉमन कॉज बनाम भारत सघं  
(भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की सवंिधान पीठ)

हरीश राणा के मामले में  
(भारत के सर्वोच्च न्यायालय का 338-पृष्ठ का आदेश)

अनचु छ्ेद 21
जीवन के अधिकार में गरिमापूर्ण मतृ्यु का अधिकार शामिल है - जिसे 2018 के कॉमन कॉज 
फैसले के बाद से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है।

•	 भारत में निष्क्रिय इच्छामतृ्यु को कानूनी रूप से मान्यता मिलने का पहला मामला।

•	 सबंधंित उच्च न्यायालय की मंजूरी और सख्त सरुक्षा उपायों के तहत जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति।

•	 शानबाग के अपने ही मामले में अनुमति से इनकार; वर्ष 2015 में उनका निधन (42 साल बाद) हो गया।

•	 अनुच छ्ेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत गरिमापूर्ण मतृ्यु के अधिकार को मान्यता दी गई।

•	 ‘लिविगं विल’ ढाचँा स्थापित किया गया - व्यक्ति जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने के लिए पूर्व-अधिकृत कर सकते हैं।

•	 दो-स्तरीय चिकित्सा बोर्ड प्रक्रिया बनाई गई: प्राथमिक बोर्ड प्रमाणित करता है → द्वितीयक बोर्ड पुष्टि करता है → 
न्यायिक मजिस्ट्रेट परिषद को सूचित किया जाता है।

•	 जनवरी 2023 में सशंोधित: समयसीमा जोड़ी गई, प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट 
की भूमिका कम की गई।

•	 सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2013 से PVS में रखे गए 32 वर्षीय हरीश राणा के लिए जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने की अनुमति दी।

•	 मखु्यमंत्री कार्यालय को डॉक्टरों को पैनल में शामिल करने का निर्देश दिया गया ताकि जिला स्तर पर द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड तैयार 
रहें।

•	 न्यायलय ने चितंा जताई कि भारत में जीवन के अतंिम चरण की दखेभाल पर कोई व्यापक कानून मौजूद नहीं है।

राजव्यवस्था एवं शासन4
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भारत में ततं्र — कार्यान्वयन का मानकीकरण
जहा ँहरीश राणा निर्णय ने मौजूदा कानून को व्यवहार में लागू किया, वही ंकें द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मसौदा दिशा-निर्देश (2024) का उद्देश्य इसे संपूर्ण देश में मानकीकृत करना ह:ै
z	स्तरीय चिकित्सा बोर्ड: एक प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड (अस्पताल स्तर पर) और एक द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड (जिसमें राज्य द्वारा नामित विशेषज्ञ शामिल हो) दोनो ंको यह 

प्रमाणित करना होगा कि उपचार चिकित्सकीय रूप से निरर्थक ह।ै
z	न्यायिक मजिस्ट्रेट की भमूिका: अब स्पष्ट किया गया है कि पारदर्शिता के लिए 

अस्पतालो ंको प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) को सूचित करना होगा, 
लेकिन पूर्व न्यायिक स्वीकृति आवश्यक नही ंहै, जिससे चिकित्सकीय प्रक्रिया तीव्र 
हो जाती है।

इच्छामतृ्यु पर काननू की आवश्यकता
z	“भय-आधारित” चिकित्सा को रोकना: अभी डॉक्टर एक कठिन स्थिति में फँसे हुए 

हैं। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय मरणासन्न अवस्था वाले रोगियो ंके लिए उपचार रोकने की 
अनुमति प्रदान करता है, फिर भी संसद द्वारा बनाया गया कोई स्थायी कानून नही ंह।ै
�	डॉक्टरो ंको इस बात का भय होता है कि उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 

(BNS) के अतंर्गत हत्या या गरै-इरादतन हत्या का आरोप लगाया जा सकता है।
�	काननू क्या करता है: यह एक “सुरक्षित आश्रय” (Safe Harbour) नियम 

बनाता ह।ै इससे डॉक्टरो ंको कानूनी संरक्षण मिलता ह,ै ताकि वे जले जाने के भय 
के बिना रोगी की इच्छा का सम्मान कर सकें ।

z	प्रत्येक स्थान पर नियमो ंको समान बनाना: वर्तमान में “गरिमापूर्ण मृत्यु” की संभावना 
इस बात पर निर्भर करती ह ैकि आप किस राज्य में रहत ेहैं। केवल कुछ स्थानो ंजसेै 
महाराष्ट्र में ही आवश्यक चिकित्सा बोर्ड उपलब्ध हैं।
�	भारत के अधिकाशं हिस्सों  में यह व्यवस्था अस्तित्व में ही नही ंह।ै
�	एक राष्ट्रीय कानून प्रत्येक जिले में चिकित्सा समीक्षा बोर्ड स्थापित करने को 

अनिवार्य करेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी छोटे गावँ के रोगी को भी 
वही अधिकार मिले, जो किसी बड़े शहर के अस्पताल में उपचार करा रहे रोगी को 
मिलत ेहैं।

z	परिवार या आर्थिक भार को रोकना: यह जोखिम रहता ह ैकि कुछ परिवार केवल 
धन बचाने या संपत्ति विवाद के कारण उपचार बंद करवाने का प्रयास कर सकत ेहैं।
�	वर्तमान न्यायालयीय नियमो ंकी कई तरह से व्याख्या की जा सकती है, जो 

जोखिमपूर्ण ह।ै
�	एक कानून कड़े सुरक्षा प्रावधान स्थापित करेगा। एक निगरानी निकाय प्रत्येक 

मामले की जाचँ करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्णय केवल चिकित्सीय निष्फलता (जब चिकित्सा से कोई लाभ संभव न हो) के आधार पर लिया गया ह,ै न कि आर्थिक 
दबाव के कारण।

z	“लिविगं विल” को डिजिटलीकृत करना: वर्तमान में लिविगं विल (वे दस्तावेज जिनमें व्यक्ति जीवन-समर्थन न चाहने की इच्छा व्यक्त करता ह)ै का उपयोग करना अत्यधिक 
कठिन है।
�	आपातकाल की स्थिति में डॉक्टर किसी परिवारिक सदस्य के पास रखे कागजी 

दस्तावेज की प्रतीक्षा नही ंकर सकत ेहैं।
�	काननू क्या करेगा: यह इन इच्छापत्रों  को ABHA (डिजिटल हेल्थ अकाउंट) 

से जोड़ेगा। इससे एक डिजिटल रजिस्ट्री बनेगी, जिससे डॉक्टर कंप्यूटर स्क्रीन पर 
तुरंत रोगी की इच्छा देख सकें गे।

z	बेहतर दर्द प्रबंधन (पैलिएटिव केयर): न्यायालय के आदेश सरकार के बजट को 
नियंत्रित नही ंकर सकते, लेकिन संसद का कानून ऐसा कर सकता है।
�	कई लोग केवल इसलिए इच्छामृत्यु की मागँ करत ेहैं, क्यों कि वे अत्यधिक दर्द में 

होत ेहैं और उनका उपचार नही ंहो रहा होता है।
�	एक कानून द्वारा आरामदायक देखभाल के लिए राष्ट्रीय बजट निर्धारित किया 

जाएगा।
	3 इससे यह सुनिश्चित होगा कि रोगियो ंको पहले सर्वोत्तम दर्द-निवारण उपचार प्राप्त हो, ताकि वे केवल शारीरिक पीड़ा से बचने के लिए मृत्यु न चुनें।

निष्क्रिय इच्छामृत्यु: एक घटनाक्रम
11 मई, 2005: 
गैर-लाभकारी समूह कॉमन कॉज ने सर्वोच्च 
न्यायालय में याचिका दायर की

28 अप्रैल, 2006: 
विधि आयोग ने एक मसौदा विधयक का सझुाव 
दिया

23 जनवरी, 2014: 
सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ 
ने अतंिम सुनवाई शरुू की

15 जुलाई, 2014: 
पाचँ न्यायाधीशों की सवंिधान पीठ ने याचिका 
पर सुनवाई शरुू की

11 अक ट्ूबर, 2017: 
सवंिधान पीठ ने दलीलें सुनीं, फैसला सरुक्षित रखा

जनवरी 2023: 
सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छामतृ्यु और लिविगं 
विल की प्रक्रियाओ ंको सरल बनाया, जीवन रक्षक उपचार 
बदं करने के लिए पहले के दिशानिर्देशों में ढील दी।

26 नवबंर 2025: 
सर्वोच्च न्यायालय ने हरीश राणा बनाम भारत सघं मामले 
में याचिका सुनी, जिसमें माता-पिता ने अपने बच्चे के 
जीवन रक्षक उपचार को बदं करने की मागँ की थी
11 मार्च 2026: 
सर्वोच्च न्यायालय ने हरीश राणा मामले में जीवन रक्षक 
प्रणाली को बदं करने की अनुमति दी।
भारत का पहला लागू निष्क्रिय इच्छामृत य्ु सबंधंी निर्णय।

16 जनवरी, 2006:
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली  

चिकित्सा परिषद की राय मांगी

7 मार्च, 2011:
अरुणा शानबाग की ओर से दायर याचिका 

पर सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय 
इच्छामतृ्यु की अनुमति दी

25 फरवरी, 2014: 
सर्वोच्च न्यायालय ने विसगंतियों का 

हवाला दिया, मामला सवंिधान पीठ को 
भेजा गया

15 फरवरी, 2016: 
कें द्र ने कहा कि वह इस मदु्दे पर विचार कर 

रहा है
9 मार्च, 2018: 

सर्वोच्च न्यायालय ने असाध्य रोग से 
पीड़ित व्यक्ति द्वारा बनाई गई 'लिविगं विल' 

को मान्यता दी

15 जनवरी 2025: 
सर्वोच्च न्यायालय ने हरीश राणा बनाम 

भारत सघं मामले में याचिका सुनी।

15 जनवरी 2026: 
सर्वोच्च न्यायालय ने असाध्य रोग से 

पीड़ित मरीजों द्वारा बनाई गई 'लिविगं विल' 
को मान्यता दी।

इच्छामृत्यु 
(Euthanasia)

इच्छामृत्यु के प्रकार

अर्थ: लाइलाज बीमारी या असहनीय पीड़ा से राहत दिलाने के लिए किसी व्यक्ति के 
जीवन को समाप्त करने का अभिप्रायपूर्ण किया गया कार्य।

सक्रिय इच्छामतृ य्ु (Active Euthanasia): 
जीवन समाप्त करने के लिए की गई प्रत्यक्ष 
कार्रवाई (जैसे- घातक इंजेक्शन दनेा)।

स्वैच्छिक इच्छामतृ य्ु (Voluntary 
Euthanasia): रोगी की सहमति से किया 
गया कार्य।

निष्क्रिय इच्छामतृ य्ु (Passive 
Euthanasia): जीवन रक्षक प्रणाली या 
आवश्यक उपचार को वापस लेना या रोकना।
अनैच्छिक इच्छामतृ य्ु (Involuntary 
Euthanasia): रोगी की सहमति के बिना 
किया गया कार्य।
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z	स्पष्ट और निष्पक्ष सार्वजनिक बहस: न्यायालय के निर्णय कुछ न्यायाधीशो ंऔर वकीलो ंद्वारा लिए जात ेहैं, जबकि संसदीय कानून पूरे देश को अपनी राय प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान 
करता ह।ै एक सार्वजनिक बहस यह सुनिश्चित करेगी कि अतंिम कानून में डॉक्टरो,ं धार्मिक नतेाओ ंऔर नैतिकता विशषेज्ञों  के विचार शामिल हो,ं जिससे कानून सभी के लिए 
निष्पक्ष और पारदर्शी बन सके।

इच्छामतृ्यु संबधंी दिशा-निर्देशों को लागू करन ेसे संबधंित चुनौतियाँ
z	चिकित्सक का भय: संसद द्वारा कोई आधिकारिक कानून पास नही ंहोने के कारण, चिकित्सको ंया डाक्टरो ंको भय हैं कि यदि व ेजीवन-समर्थन प्रणाली बंद कर दें तो उन्हें हत्या का आरोप 

लग सकता ह।ै
�	सुरक्षित रहने के लिए, वे प्रायः मरीजो ंको मशीन पर आवश्यक से बहुत अधिक 

समय तक रखत ेहैं।
z	“धन बनाम दया” का जोखिम: यह चितंा रहती ह ैकि कुछ परिवार केवल पैसे बचाने 

या संपत्ति जल्दी हासिल करने के लिए उपचार रोकने की कोशिश कर सकते हैं।
�	इस वजह से नियम बहुत कड़े हैं और कई डॉक्टरो ंके हस्ताक्षर की आवश्यकता 

होती ह,ै जिससे प्रक्रिया धीमी और कठिन हो जाती है।
z	सिर्फ  धनि वर्ग के लिए प्रणाली: अधिकाशं बड़े अस्पताल और विशेषज्ञ बड़े शहरो ंमें 

हैं। गावँ या छोटे शहरो ंके लोग अक्सर उन विशषे चिकित्सा बोर्डों तक पहुँच नही ं
रखत ेहैं, जो इन अनुरोधो ंको मंजरूी देने के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं।

z	दस्तावज की कमी: भले ही कोई अपनी इच्छा लिख कर रखे (लिविगं विल), यह 
प्रायः सिर्फ  कागज का टुकड़ा होता ह।ै
�	आपातकाल में यदि परिवार वह कागज नही ंढँूढ पाता, तो डॉक्टरो ंके ज्ञात नही ंरहता कि रोगी ने क्या चाहा था।

z	देखभाल की कमी: भारत के कई हिस्सों  में अच्छी दर्द निवारक देखभाल महँगी ह ैया उपलब्ध नही ंह।ै
�	कुछ लोग केवल इसलिए जीवन समाप्त करने का निर्णय ले सकते हैं क्यों कि उन्हें आवश्यक दवा नही ंमिल रही है, जो शारीरिक पीड़ा को रोक सके।

z	न्यायालयो ंमें भ्रम: विभिन्न न्यायाधीशो ंकी अलग-अलग राय होती ह।ै
�	एक न्यायालय “नही”ं कह सकता है, जबकि दूसरा न्यायालय उसी अनुरोध पर “हा”ँ कह सकता है। इससे परिवार भ्रमित और निराश महसूस करता है।

आगे की राह
z	स्पष्ट काननू बनाना: संसद को एक स्थायी कानून तयैार करना चाहिए, जो डॉक्टरो ंको स्पष्ट रूप से बताए कि वे क्या कर सकत ेहैं और क्या नही।ं यह कानून यह सुनिश्चित करे कि 

यदि डॉक्टर नियमो ंका पालन करते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार नही ंकिया जा सकता है।
z	डिजिटल करना: कागज पर लिखी लिविगं विल की बजाय, व्यक्ति 

की इच्छाओ ंको उनके डिजिटल स्वास्थ्य आईडी (ABHA) से जोड़ना 
चाहिए। इस तरह, डॉक्टर एक कोड स्कै न करके तुरंत देख सके कि 
मरीज क्या चाहता है, भले ही वह बहेोश हो।

z	स्थानीय बोर्ड स्थापित करना: हर जिले में पहले से चुने गए डॉक्टरो ं
की एक टीम तयैार होनी चाहिए, जो मदद करने के लिए उपलब्ध हो। 
इससे परिवारो ंको बड़े शहरो ंतक यात्रा करने या महँगे वकीलो ंको 
अनुमति लेने की जरूरत नही ंपड़ेगी।

z	सभी के लिए बेहतर दर्द निवारक: सरकार को उचित देखभाल पर 
अधिक खर्च करना चाहिए। किसी को केवल इसलिए मृत्यु का विकल्प 
चुनने के लिए मजबरू नही ंहोना चाहिए क्यों कि वे उचित दर्द निवारक 
दवा नही ंखरीद सकत।े

z	डॉक्टरो ंऔर जनता को शिक्षित करना: डॉक्टरो ंको यह सीखने की 
आवश्यक ह ैकि वे इन परिस्थितियो ंको केवल चिकित्सा नही,ं बल्कि 
दया और सहानुभूति के साथ सँभालें। साथ ही जनता को यह समझाना 
आवश्यक है कि लिविगं विल लिखना उनके परिवार के लिए एक 
मददगार उपहार है, डराने वाला विषय नही।ं

निष्कर्ष
हरीश राणा बनाम भारत संघ का निर्णय भारतीय कानून में केवल जवैिक अस्तित्व से सम्मानजनक जीवन के अंत की देखभाल की ओर परिवर्तन को दर्शाता ह।ै मेडिकल ट्रीटमेंट को 
रोकने या न करने (WWMT) की प्रक्रिया को लागू करके, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दवा से न तो मृत्यु शीघ्र होनी चाहिए और न ही पीड़ा बढ़नी चाहिए। यह भारत के विकसित 
हो रह े‘एंड-ऑफ-लाइफ’ (EOL) देखभाल ढाचेँ को मजबतू करता ह,ै जिसमें कानून, चिकित्सा नैतिकता और सहानुभूति का संतुलन है।

लाए गए बदलाव
अब पहले

‘लिविगं विल’ ‘लिविगं विल’ के लिए नोटरी या 
राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापन 
पर्याप्त होगा।

‘लिविगं विल’ के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट 
द्वारा सत्यापन या प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक 
था।

‘लिविगं विल’ तक 
पहुचँ

‘लिविगं विल’ राष्ट्रीय स्वास्थ्य 
अभिलेख का हिस्सा है, जिसे भारतीय 
अस्पताल दखे सकते हैं।

‘लिविगं विल’ सबंधंित जिला न्यायालय 
की हिरासत में रखी जाती थी।

मरीज की स्थिति 
की जाचँ के लिए 
प्राथमिक बोर्ड

प्राथमिक बोर्ड में तीन डॉक्टर होंगे, 
जिनमें इलाज करने वाला चिकित्सक 
और विशेषज्ञता में पाचँ वर्ष का अनुभव 
रखने वाले दो अन्य डॉक्टर शामिल 
होंगे।

प्राथमिक बोर्ड में सामान्य चिकित्सा, 
कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, 
मनोचिकित्सा या ऑन्कोलॉजी से कम-
से-कम चार विशेषज्ञ होने चाहिए, जिनका 
कुल अनुभव कम से कम 20 वर्ष हो।

निर्णय लेने में 
लगने वाला समय

प्राथमिक/द्वितीयक बोर्ड को आगे के 
उपचार को रोकने के सबंधं में 48 घटंों 
के भीतर निर्णय लेना होगा।

वर्ष 2018 के निर्णय में उपचार रोकने की 
कोई अधिकतम सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई 
थी।
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अनुसचूित जाति का दर्जा और धर्मांतरण

संदर्भ
हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आधं्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक निर्णय को बरकरार रखत ेहुए यह पुष्टि की कि अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा केवल हिदंओु,ं सिखो ं
और बौद्धों  तक सीमित है, और ईसाई धर्म या इस्लाम जसेै धर्मों में धर्मांतरण करने पर यह दर्जा समाप्त हो जाता है।

संबंधित तथ्य
यह मामला तब आया जब एक ईसाई पादरी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत संरक्षण की मागँ की, जिससे जाति, 
धर्म और आरक्षण के आस-पास के विधिक, संवधैानिक और समाजशास्त्रीय तनावो ंपर ध्यान कें द्रित हुआ।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रमुख बिदु
z	धारा 3 के तहत पूर्ण धार्मिक प्रतिबंध: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान (अनुसूचित 

जाति) आदेश, 1950 की धारा 3 उन व्यक्तियो ंके लिए अनुसूचित जाति की मान्यता पर 
स्पष्ट और विधिक रूप से बाध्यकारी प्रतिबंध लगाती ह,ै जो हिदूं, सिख या बौद्ध धर्म के 
अतिरिक्त अन्य धर्मों का पालन करत ेहैं।

z	धर्मांतरण पर अनुसूचित जाति दर्जे की समाप्ति: वर्तमान विधिक व्यवस्था के तहत, 
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ईसाई या इस्लाम धर्म में धर्मांतरण से अनुसूचित जाति का दर्जा 
समाप्त हो जाता ह,ै जिससे संवैधानिक रूप से प्रदत्त आरक्षण लाभ और SC की पहचान 
से जुड़े वैधानिक संरक्षण प्रभावित होते हैं।

z	अत्याचार निवारण अधिनियम (PoA) के तहत संरक्षण के लिए अयोग्यता: न्यायालय 
ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति विधिक रूप से अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त नही ं
है, वह सामान्यतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) 
अधिनियम, 1989 के तहत संरक्षण का दावा नही ंकर सकता।

z	‘धर्म का पालन’ (Professing a Religion)” का सिद्धांत: सर्वोच्च न्यायालय ने बल 
दिया कि “पालन” शब्द का अर्थ मकु्त, बाह्य और सार्वजनिक रूप से आस्था की अभिव्यक्ति 
ह,ै जो संबंधित आचरण और व्यवहार के साथ जडु़ा हो, न कि केवल निजी झकुाव या पैतकृ 
संबंध।

z	पारस्परिक अनन्यता का सिद्धांत: न्यायालय ने रेखाकंित किया कि वर्तमान संवैधानिक और 
वैधानिक ढाचेँ के तहत, कोई व्यक्ति एक साथ अनुसूचित जाति का दर्जा और हिदूं, सिख 
या बौद्ध धर्म के बाहर किसी अन्य धर्म का पालन नही ंकर सकता है।

अनुसूचित जाति (SC) के बारे में
z	ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय आधार: अनुसूचित जातिया ँउन समूहो ंसे मिलकर बनी हैं, जिन्हों ने ऐतिहासिक रूप से अस्पृश्यता, सामाजिक बहिष्कार, व्यावसायिक विभाजन 

और नागरिक अधिकारो ंसे वंचित रहने का सामना किया ह,ै जो केवल ऐतिहासिक घटनाएँ नही ंहैं बल्कि आज भी शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक संसाधनो ंतक पहुँच और 
सामाजिक संस्थाओ ंमें भागीदारी के पैटर्न को प्रभावित करते हैं।

z	संरक्षात्मक संवैधानिक वर्गीकरण: SC का दर्जा केवल एक पहचान नही ंह;ै यह एक 
संवधैानिक वर्गीकरण है, जो अनेक सकारात्मक कार्रवाई उपायो ंको सक्रिय करता ह,ै जिनमें 
शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, कल्याणकारी योजनाएँ, 
और SC/ST (PoA) अधिनियम जसेै विशेष कानूनो ंके तहत संरक्षण शामिल हैं।

पनुः धर्मांतरण के सिद्धांत के बारे में
z	मलू जाति पहचान का प्रमाण: पुनः धर्मांतरण के बाद पुनर्स्थापन का दावा करने वाले 

व्यक्ति को यह सिद्ध करना होगा कि वह मलू रूप से अधिसूचित अनुसूचित जाति का 
सदस्य था, जिसके लिए विश्वसनीय दस्तावजी साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक ह,ै ताकि 
दावा सत्यापित आधार पर स्थापित हो।

z	प्रमाण का भार दावेदार पर: दावेदार पर पूर्ण रूप से प्रमाण प्रस्तुत करने का दायित्व होता 
ह,ै जिसमें मूल स्थिति, पुनः धर्मांतरण की वास्तविकता और जाति समुदाय द्वारा स्वीकृति को सिद्ध करना शामिल है, ताकि आरक्षण व्यवस्था के दरुुपयोग को रोका जा सके।
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वर्तमान प्रतिबधं को बनाए रखने के पक्ष में तर्क  (यथास्थिति )
z	अस्पृश्यता अनुसूचित जाति दर्जे का मलू आधार: अनुसूचित जाति का ढाचँा संवैधानिक रूप से अस्पृश्यता की प्रथा के विरुद्ध एक विशेष सुधारात्मक उपाय के रूप में बनाया 

गया था, जो ऐतिहासिक रूप से हिदूं सामाजिक व्यवस्था और उससे जडु़े सामाजिक-धार्मिक संदर्भों में विकसित हुई।
z	सीमित आरक्षण संसाधनो ंकी सुरक्षा और आतंरिक समानता: आरक्षण एक निश्चित 

सीमा और सीमित संस्थागत क्षमता के तहत कार्य करता ह,ै जिससे इसका वितरण 
स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्द्धात्मक होता ह।ै
�	यह आतंरिक समानता के प्रश्न को उठाता ह,ै जहा ँपहले से वंचित वर्ग और अधिक 

हाशिये पर स्थांतरित हो सकते हैं।
z	अनुच्छेद -14 के अंतर्गत युक्तिसंगत वर्गीकरण: धर्म-आधारित प्रतिबंध को 

अनुच्छेद-14 के अतंर्गत एक वधै वर्गीकरण के रूप में देखा जाता ह,ै क्यों कि यह एक 
स्पष्ट भेद (ऐतिहासिक अस्पृश्यता का अनुभव) पर आधारित ह ैऔर इसका उद्देश्य 
लक्षित सुधार प्रदान करना है।
�	अतः अन्य धार्मिक समूहो ंका बहिष्कार मनमाना नही ंबल्कि संवैधानिक रूप से 

उचित माना जाता ह।ै
z	संसदीय प्रधानता और संस्थागत क्षमता (अनुच्छेद-341): अनुसूचित जातियो ंकी 

पहचान और संशोधन का अधिकार अनुच्छेद-341 के तहत संसद के विशेष क्षेत्राधिकार 
में आता है।
�	 जैसा कि ई.वी. चिन्नैया बनाम आधं्र प्रदेश राज्य (2004) में रेखाकंित किया 

गया, अनुसूचित जाति के दर्जे का विस्तार व्यापक अनुभवजन्य आकँड़ों  और 
लोकतातं्रिक विचार-विमर्श पर आधारित होना चाहिए, न कि न्यायिक पुनर्व्याख्या 
पर, जिससे शक्तियो ंके पृथक्करण का सिद्धांत सुरक्षित रहता है।

z	समतावादी धर्मों में जाति के संस्थानीकरण का जोखिम: ईसाई और इस्लाम धर्म में 
अनुसूचित जाति दर्जे का विस्तार करने से यह संकेत मिल सकता है कि इन धर्मों में भी जाति विभाजन मौजदू ह,ै जिससे ऐसे विभाजनो ंको वधैता और मजबतूी मिल सकती ह।ै 
यह इन धर्मों की समतावादी भावना को कमजोर कर सकता है और उन स्थानो ंपर भी जातिगत पहचान को बढ़ावा दे सकता है, जहा ँसिद्धांततः इसे अस्वीकार किया गया ह।ै

z	प्रशासनिक जटिलता और दरुुपयोग की संभावना: अनुसूचित जाति श्रेणी का विस्तार प्रशासनिक दृष्टि से कई चुनौतिया ँउत्पन्न कर सकता ह,ै जसेै धर्मांतरण के बाद मूल जाति 
की पषु्टि करना, पुनः धर्मांतरण के दावो ंकी निगरानी करना और धोखाधड़ी या अवसरवादी शामिल होने को रोकना।
�	 इससे नीतिगत विकृतिया,ँ मकुदमेबाजी में वृद्धि और आरक्षण प्रणाली में सार्वजनिक विश्वास का ह्रास हो सकता है।

अनुसूचित जाति दर्जे के विस्तार के पक्ष में तर्क  (सुधारवादी दृष्टिकोण )
z	धर्म से परे जाति-आधारित भेदभाव की निरंतरता: अनुभवजन्य अध्ययन और 

समाजशास्त्रीय साक्ष्य दर्शात हैं कि जाति-आधारित भेदभाव और उससे जडु़ी पहचान 
धर्मांतरण के बाद भी बनी रहती है, चाह ेवह ईसाई या इस्लाम धर्म में क्यों  न हो।
�	अतंर्विवाह (एंडोगैमी), सामाजिक अलगाव और व्यावसायिक स्तरीकरण जसैी 

प्रथाएँ जारी रहती हैं, जो यह संकेत देती हैं कि धर्मांतरण से जातिगत कलंक समाप्त 
नही ंहोता, जिससे वर्तमान विधिक ढाचेँ की मूल धारणा पर प्रश्न उठता ह।ै

z	औपचारिक धार्मिक वर्गीकरण के बजाय सारगर्भित समानता: अनुच्छेद-14, 15 
और 16 के अंतर्गत संवैधानिक प्रतिबद्धता सारगर्भित समानता की है, जो वास्तविक 
जीवन की वंचना को संबोधित करने की मागँ करती ह,ै न कि केवल औपचारिक पहचान 
को। केवल धर्म के आधार पर दलित धर्मांतरितो ंको बाहर रखना समान परिस्थितियो ं
में स्थित व्यक्तियो ंके साथ असमान व्यवहार ह,ै जिससे प्रतिपूरक न्याय के सिद्धांत को 
क्षति पहुँचती ह।ै

z	अनुच्छेद-17 (अस्पृश्यता उन्मूलन) की भावना के साथ असंगति: यदि अस्पृश्यता 
और जाति-आधारित भेदभाव धर्म से स्वतत्र रूप से जारी रहते हैं, तो धर्मांतरितो ंको अनुसूचित जाति के दर्जे से वंचित करना अनुच्छेद-17 के दायरे को सीमित करता है।
�	इससे संवैधानिक आदर्शों और विधिक क्रियान्वयन के बीच विरोधाभास उत्पन्न होता ह।ै

z	अनुभवजन्य साक्ष्य और संवैधानिक नैतिकता के आधार पर सुधार की आवश्यकता: रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशें और न्यायमरू्ति के. जी. बालकृष्णन आयोग का कार्य 
यह संकेत देते हैं कि धर्म-आधारित प्रतिबंध की पुनर्समीक्षा आवश्यक ह।ै

न्यायिक सिद्धांत और व्याख्याएँ
z	“धर्म का पालन” का सिद्धांत: न्यायालय की व्याख्या यह पुष्टि करती ह ैकि अनुसूचित 

जाति का दर्जा सार्वजनिक रूप से व्यक्त किए गए धर्म पर निर्भर करता ह,ै जिसे 
बाह्य आचरण और संबद्धता से मापा जाता ह,ै न कि केवल व्यक्तिगत या पतैकृ 
पहचान से।

z	धर्मांतरण होने पर मलू दर्जे की समाप्ति: वर्तमान व्यवस्था के तहत, अधिसूचित 
धर्मों के बाहर धर्मांतरण से अनुसूचित जाति का दर्जा एक विधिक श्रेणी के रूप 
में समाप्त हो जाता ह,ै जिससे सकारात्मक कार्रवाई के लाभो ंकी पात्रता प्रभावित 
होती ह।ै

z	पुनः धर्मांतरण और सशर्त पुनर्स्थापन: यह न्यायिक सिद्धांत, जसैा कि सी.एम. 
अरुमुगम और कैलाश सोनकर मामलो ंमें परिलक्षित होता ह,ै यह दर्शाता ह ैकि 
वास्तविक और सामाजिक रूप से स्वीकृत पुनः धर्मांतरण की स्थिति में सशर्त 
पुनर्स्थापन संभव है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विधिक ढाचँा सामाजिक 
वास्तविकताओ ंसे जडु़ा हुआ है।

z	पारस्परिक अनन्यता का सिद्धांत: वर्तमान विधिक व्याख्या के अनुसार, अनुसूचित 
जाति का दर्जा और अधिसूचित धर्मों के बाहर किसी धर्म का पालन एक साथ 
संभव नही ंह,ै हालाकँि कुछ परिस्थितियो ंमें मामले-विशेष साक्ष्य के आधार पर 
पुनर्स्थापना संभव हो सकती है।
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�	एक अधिक समावशेी दृष्टिकोण संवैधानिक नैतिकता, परिवर्तनकारी न्याय और बदलती सामाजिक वास्तविकताओ ंके अनुरूप होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सकारात्मक 
कार्रवाई वास्तविक वंचना पर आधारित हो, न कि केवल सैद्धांतिक धारणाओ ंपर।

आगे की राह 

z	राष्ट्रीय स्तर पर अनुभवजन्य और सामाजिक-विधिक अध्ययन: बड़े स्तर पर, विस्तृत 
सामाजिक-आर्थिक और नृवंशविज्ञान संबंधी अध्ययन कराए जाने की आवश्यकता 
ह,ै जिनमें निम्नलिखित का परीक्षण किया जाए:
�	धर्मांतरित समुदायो ंमें जाति-आधारित भेदभाव की प्रकृति और स्तर
�	शिक्षा, रोजगार और सामाजिक वंचना के तुलनात्मक स्तर
�	विभिन्न धर्मों में अस्पृश्यता जैसी प्रथाओ ंकी निरंतरता

z	आरक्षण और विधिक संरक्षण का पृथक्करण (विभाजित दृष्टिकोण): एक संतलुित 
दृष्टिकोण में निम्नलिखित के बीच अतंर किया जाना चाहिए:
�	आरक्षण (कोटा-आधारित लाभ)
�	भेदभाव और अत्याचार से संरक्षण (अधिकार-आधारित सुरक्षा)

	3 भले ही आरक्षण का विस्तार विवादास्पद बना रहे, राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जाति-आधारित भेदभाव का सामना करने वाले सभी व्यक्तियो ंको धर्म की 
परवाह किए बिना मजबतू, धर्म-निरपेक्ष भेदभाव-रोधी और अत्याचार-रोधी काननूो ंके तहत संरक्षण मिले।

	3 यह वर्तमान सुरक्षा में कमी की स्थिति को करेगा, विशेषकर न्याय तक पहुँच के संदर्भ में।
z	उप-वर्गीकरण के माध्यम से मौजदूा लाभार्थियो ंकी सुरक्षा: अनुसूचित जाति दर्जे 

के किसी भी संभावित विस्तार के साथ आतंरिक सुरक्षा उपाय भी आवश्यक हैं, जसेै:
�	अनुसूचित जाति के भीतर उप-वर्गीकरण
�	सर्वाधिक वंचित उप-जातियो ंके लिए लक्षित प्राथमिकता

z	चरणबद्ध और क्रमिक सुधार: अचानक संरचनात्मक परिवर्तन के विपरीत, सुधारो ं
को चरणबद्ध और संतलुित तरीके से लागू किया जा सकता है, जसेै:
�	चयनित क्षेत्रों  या क्षेत्रों  में पायलट-आधारित समावेशन
�	मापनीय वंचना संकेतको ंसे संबंधित मानदंड-आधारित पात्रता

z	आरक्षण से परे भेदभाव-रोधी संरचना को सुदृढ़ करना: भारत का वर्तमान विधिक 
ढाचँा अनुसूचित जाति की श्रेणी के बाहर जाति-आधारित भेदभाव से निपटने में 
अभी भी खंडित ह।ै इसके लिए आवश्यक है:
�	व्यापक भेदभाव-रोधी काननू (आवास, रोजगार, शिक्षा को शामिल करते हुए)
�	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जसैी संस्थाओ ंको सुदृढ़ करना

निष्कर्ष

यह निर्णय धर्म-आधारित अनुसूचित जाति के ढाचेँ की पषु्टि करता ह,ै लेकिन साथ ही 
विधिक श्रेणियो ंऔर वास्तविक सामाजिक स्थितियो ंके बीच अतंर को भी उजागर करता ह।ै एक संतुलित, साक्ष्य-आधारित सुधार, जिसे संसद के नेततृ्व में लागू किया जाए, समानता, 
धर्म की स्वतत्रता और सामाजिक न्याय के मध्य संतलुन स्थापित करत ेहुए यह सुनिश्चित कर सकता ह ैकि सकारात्मक कार्रवाई वास्तव में उन सभी तक पहुँ चे, जो वास्तविक रूप से 
वंचित हैं।

ओबीसी क्रीमी लेयर मानदंड के रूप में माता-पिता की आय पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

संदर्भ
हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल माता-पिता की आय के आधार पर यह तय नही ंकिया जा सकता कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का कोई उम्मीदवार “क्रीमी 
लेयर” में आता है और इसलिए आरक्षण लाभ के लिए अयोग्य ह।ै

अनुसूचित जाति (SC) की 
स्थिति का विकास

वर्ष 1950: अनुच छ्ेद 341 के तहत, सवंिधान (अनुसूचित जाति) आदशे, 1950 
ने अनुसूचित जातियों की पहचान की, जिसमें शरुुआत में यह दर्जा केवल हिदंओु ं
तक सीमित रखा गया था।

वर्ष 1956: धर्मांतरण के बाद भी जातिगत भेदभाव की निरतंरता को पहचानते हुए, 
अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा सिखों तक बढ़ा दिया गया था।

वर्ष 1990: धर्मांतरितों के बीच निरतंर सामाजिक कलंक को स्वीकार करते हुए, 
अनुसूचित जाति का दर्जा बौद्धों तक बढ़ा दिया गया था।

वर्ष 2007: रगंनाथ मिश्र आयोग ने अनुसूचित जाति के दर्जे को धर्म से अलग करने 
की सिफारिश की।

वर्ष 2022: दलित मसुलमानों और ईसाइयों के लिए अनुसूचित जाति के दर्जे की 
जाचँ करने के लिए जस्टिस के. जी. बालकृष्णन आयोग का गठन किया गया था।
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मामले की पषृ्ठभूमि
z	UPSC उम्मीदवारो ंद्वारा बहिष्करण को चुनौती: यह मामला उन विवादो ंसे उत्पन्न 

हुआ जिनमें संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अभ्यर्थियो ंने सिविल सेवा परीक्षा 
उत्तीर्ण की थी, लेकिन दस्तावजे सत्यापन के दौरान उन्हें ‘क्रीमी लेयर’ के रूप में वर्गीकृत 
कर दिया गया।

z	सरकार का पक्ष अस्वीकार: कें द्र सरकार ने तर्क  दिया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 
(PSU) पदो ंऔर सरकारी पदो ंके बीच औपचारिक ‘समानता’ के अभाव में कुल 
वेतन आय को ही निर्णय का आधार बनाया जाना चाहिए।

z	उच्च न्यायालयो ंके निर्णय को बरकरार रखा: सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की अपीलो ं
को खारिज करत ेहुए मद्रास उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च 
न्यायालय के पूर्व निर्णयो ंको बरकरार रखा, जो उम्मीदवारो ंके पक्ष में थ।े

न्यायिक तर्क : ‘शत्रुतापरू्ण भेदभाव का सिद्धांत’  
(Doctrine of Hostile Discrimination)
z	मनमाना वर्गीकरण: सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2004 के स्पष्टीकरण पत्र को अमान्य घोषित करत ेहुए कहा कि इससे ‘मरू्त भेद’ (Unintelligible Differentia) उत्पन्न हुआ।

�	PSU/निजी क्षेत्र के कर्मचारियो ंपर आय-आधारित फिल्टर लागू करना, जबकि समान स्थिति वाले सरकारी कर्मचारियो ंको इससे छूट देना, राज्य द्वारा ‘शत्रुतापूर्ण भेदभाव’ 
ह,ै जो अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता ह।ै

z	व्यावसायिक स्थिति की प्राथमिकता: पीठ ने पुनः स्पष्ट किया कि ‘आय/संपत्ति परीक्षण’ 
(₹8 लाख की सीमा) केवल एक सहायक मानदंड है।
�	यह “स्थिति-आधारित परीक्षण” से ऊपर नही ंहो सकता। यदि माता-पिता का 

पेशेवर पद समहू A या समहू B में वर्गीकृत नही ंह,ै तो उनका वतेन कानूनी रूप से 
अप्रासंगिक ह ैऔर इसे यातं्रिक रूप से जोड़कर लाभ से वंचित नही ंकिया जा सकता।

z	वैचारिक अतंर (OBC बनाम EWS): न्यायालय ने कार्यपालिका को सामाजिक 
पिछड़ेपन को आर्थिक अभाव के साथ शामिल करने को लेकर फटकार लगाई।
�	EWS कोटा जहा ँगरीबी-निवारण का साधन ह,ै वही ंOBC आरक्षण सामाजिक 

न्याय और प्रतिनिधित्व का तंत्र ह।ै इसलिए OBC पर “कुल आय” का तर्क  लागू 
करना संवधैानिक रूप से त्रुटिपूर्ण ह।ै

आरक्षण के बारे में
आरक्षण समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की नीति ह,ै जिसका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (OBC), अनुसूचित जातियो ं(SC) और अनुसूचित 
जनजातियो ं(ST) के उन्नयन के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियो ंमें विशषे प्रावधान उपलब्ध कराना ह।ै

अन्य पिछड़ा वर्ग और क्रीमी लेयर की अवधारणा
z	अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में: OBC एक सामूहिक शब्द है जिसका उपयोग उन जातियो ंको दर्शाने के लिए किया जाता ह ैजो शकै्षिक या सामाजिक रूप से पिछड़ी हैं।
z	पहचान का व्यवसायिक आधार: OBC की पहचान सामान्यतः उनके व्यवसाय के आधार पर की जाती ह।ै

�	उदाहरण: स्वयं की कृषि भूमि, बटाई पर खेती, कुम्हारी, कृषि श्रम, सब्जियो-ंफलो-ंफूलो ंकी खतेी और बिक्री, तिलहन पेराई, पशुपालन, कपड़े धोना, बढ़ईगीरी, लोहार का 
कार्य, पत्थर काटना आदि।

z	जनसंख्या में हिस्सा: वर्ष 1980 की मंडल आयोग रिपोर्ट ने हिदूं और गैर-हिदूं दोनो ं
को मिलाकर OBC की जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 52 प्रतिशत आकँी 
और 3,743 जातियो ंऔर समुदायो ंको OBC के रूप में चिन्हित किया।
�	राष्ट्रीय नमनूा सर्वेक्षण संगठन के अनुसार वर्ष 2006 में OBC की जनसंख्या 

लगभग 41 प्रतिशत थी।
z	संवैधानिक सुरक्षा

�	अनुच्छेद 15(4): यह कहता ह ैकि इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को नागरिको ं
के किसी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के उन्नयन के लिए विशषे प्रावधान करने से नही ंरोकेगा।

�	अनुच्छेद 16(4): यह राज्य को किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिको ंके पक्ष में नियकु्तियो ंया पदो ंके आरक्षण के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता ह,ै जिनका राज्य की राय 
में राज्य की सेवाओ ंमें पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व न हो।

OBC सचूियों की संघीय संरचना
z	भारत में OBC की अलग-अलग सूचिया ँकेंद्र  सरकार और राज्य सरकारो ंद्वारा 

बनाए रखी जाती हैं।
z	कें द्रीय OBC सूची: इसे कें द्र सरकार द्वारा कें द्रीय सरकारी नौकरियो ंऔर संस्थानो ं

में आरक्षण के उद्देश्य से बनाए रखा जाता ह।ै
z	राज्य OBC सूचिया:ँ इन्हें अलग-अलग राज्य सरकारें स्वतत्र रूप से राज्य सरकार 

की नौकरियो ंऔर शैक्षणिक संस्थानो ंमें आरक्षण के लिए बनाए रखती हैं।
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�	अनुच्छेद 340: यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की परिस्थितियो ंऔर उनके सामने आने वाली कठिनाइयो ंकी जाचँ करने तथा उपयकु्त सिफारिशें करने के लिए 
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियकु्ति का प्रावधान करता ह।ै

z	OBC आरक्षण: इसे वर्ष 1990 में तत्कालीन वी. पी. सिहं सरकार द्वारा द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग) की सिफारिशो ंके आधार पर लागू किया गया।
�	कें द्र सरकार की नौकरियो ंमें OBC के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया।

z	इंद्रा साहनी मामला (1992): सर्वोच्च न्यायालय ने OBC के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा और कहा कि ‘भारतीय संदर्भ में जाति वर्ग का निर्धारक तत्व है’, लेकिन 
यह क्रीमी लेयर को बाहर रखने की शर्त के अधीन ह।ै
�	50% सीमा: समानता की मूल संरचना को बनाए रखने के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा भी निर्धारित की गई, जब तक कि असाधारण परिस्थितिया ँन हो।ं

क्रीमी लेयर की अवधारणा
z	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने कुछ निश्चित पद/स्थिति/आय वाले लोगो ंकी विभिन्न श्रेणिया ँसूचीबद्ध की हैं जिनके बच्चों  OBC आरक्षण का लाभ नही ंले सकते 

हैं।
z	सिफारिश: क्रीमी लेयर की पहचान के लिए न्यायमरू्ति राम नंदन प्रसाद समिति (1993) की सिफारिशो ंको ध्यान में रखा गया।
z	मानदड

�	माता-पिता की आय: इसका निर्धारण केवल आवेदक के माता-पिता की 
स्थिति/आय के आधार पर किया जाता ह।ै
	3 गैर-सरकारी क्षेत्र: जो लोग सरकार में नही ंहैं, उनके लिए वर्तमान सीमा 

₹8 लाख प्रति वर्ष ह ै(वतेन और कृषि आय को छोड़कर) और यह पिछले 
लगातार तीन वित्तीय वर्षों की आय के आधार पर निर्धारित होती ह।ै

�	ग्रुप A/B सरकारी सेवा
	3 माता-पिता में से कोई एक ग्रुप A / क्लास I अधिकारी के रूप में (कें द्र 

या राज्य) सरकारी सेवा में हो।
	3 दोनो ंमाता-पिता ग्रुप B / क्लास II अधिकारी के रूप में सेवा में हो।
	3 पिता, जिन्हें ग्रुप B / क्लास II पद पर भर्ती किया गया हो और 40 वर्ष 

की आय ुसे पहले ग्रुप A / क्लास I में पदोन्नत किया गया हो।
�	PSU में प्रबंधकीय पद: माता-पिता में से कोई एक सार्वजनिक क्षेत्र के 

उपक्रम (PSU) में प्रबंधकीय पद पर कार्यरत हो।
�	संवैधानिक पद: माता-पिता में से कोई एक संवैधानिक पद धारण करता हो।
�	सशस्त्र बल: सेना में कर्नल या उससे उच्च पद के अधिकारी के बच्चों  तथा 

नौसेना और वायसेुना में समान रैंक के अधिकारियो ंके बच्चों  को भी क्रीमी 
लेयर में माना जाता ह।ै

जिन चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता ह:ै
z	पद समकक्षता का निर्धारण: एक प्रमुख प्रशासनिक चुनौती पदो ंकी समकक्षता 

बनी हुई ह,ै क्यों कि सरकार को PSU की नौकरी श्रेणियो ंको उनके कें द्रीय सरकारी 
समकक्षों  के साथ मिलाने में कठिनाई हुई है।

z	डेटा का अभाव: यह सही ढंग से पहचान करने के लिए कि अन्य पिछड़ा वर्ग के कौन-से वर्ग वास्तव में आगे बढ़ चुके हैं, एक अद्यतन जाति जनगणना या सामाजिक-आर्थिक 
डेटा की तत्काल आवश्यकता ह।ै

z	समकक्षता का अभाव: इस मुकदमेबाजी का एक मुख्य कारण कार्यपालिका की पद समकक्षता को अधिसूचित करने में निष्क्रियता था।
�	न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी समिति की सिफारिशो ंके बावजदू, PSU/बैंकिंग भूमिकाओ ंको सिविल सेवा ग्रेड (ग्रुप A से D) के साथ मैप करने में विफलता ने व्याख्यात्मक 

भ्रम उत्पन्न कर दिया।
z	मदु्रास्फीति-समायोजित बहिष्करण: क्रीमी लेयर की सीमा को प्रत्येक तीन वर्ष में संशोधित किया जाना अनिवार्य ह।ै

�	हालाकँि, यह सीमा 2017 से ₹8 लाख पर स्थिर बनी हुई ह।ै वास्तविक आय और नाममात्र आय के अतंर को ध्यान में न रखने के कारण ‘बहिष्करणीय विचलन’ उत्पन्न हुआ 
ह,ै जहा ँयोग्य उम्मीदवार सामाजिक प्रगति के बजाय मुद्रास्फीति के दबाव के कारण अयोग्य घोषित हो जात ेहैं।

आगे की राह
z	पद समकक्षता प्रक्रिया को तीव्र करना: संघ सरकार को PSU और निजी क्षेत्र की भूमिकाओ ंको सरकारी ग्रेड (ग्रुप A से D) के साथ औपचारिक रूप से मापन  के लिए ड्राफ्ट 

कैबिनट नोट को तरंुत मंजरूी देनी चाहिए।

भारत में आरक्षण का  
संवैधानिक आधार
अनचु छ्ेद 15(4): यह राज्य को सामाजिक 
और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित 
जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) 
की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का 
अधिकार दतेा है।

अनचु छ्ेद 16(4): यह राज्य को सरकारी नौकरियों 
में नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए 
आरक्षण प्रदान करने की अनुमति दतेा है, जिसका 
सेवाओ ंमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

अनसूुचित जाति (SC) और  
अनसूुचित जनजाति (ST) आरक्षण
	¾ अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षण 15% 

निर्धारित है।

	¾ अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण 
7.5% निर्धारित है।

	¾ ये कें द्रीय स्तर पर नौकरियों, शैक्षणिक 
ससं्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों 
(PSUs) पर लागू होते हैं।

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण
	¾ इसे वर्ष 1990 में प्रधानमंत्री वी. पी. सिहं की 

सरकार द्वारा शरुू किया गया था।

	¾ यह मंडल आयोग (1980) की सिफारिशों पर 
आधारित है।

	¾ कें द्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग 
(OBC) के लिए 27% आरक्षण लागू किया 
गया था।

EWS आरक्षण  
(103वा ँसशंोधन, 2019)

	¾ 103वें सवैंधानिक सशंोधन अधिनियम, 
2019 ने सामान्य वर्ग के आर थ्िक रूप 
से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% 
आरक्षण प्रदान करने की शरुुआत की।

NCBC का सवंेधानिकीकरण  
(102वा ँसशंोधन, 2018)

	¾ वर्ष 2018 में 102वें सवैंधानिक सशंोधन 
अधिनियम, द्वारा अनुच छ्ेद 338B जोड़ा गया।

	¾ इसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) 
को एक सवैंधानिक निकाय का दर्जा दिया।
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z	अतिरिक्त पदो ंका सृजन: जिन उम्मीदवारो ंको अनुचित तरीके से क्रीमी लेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया था, उन्हें समायोजित करने के लिए अधिकारियो ंको अधिसंख्य पद 
सृजित करने का निर्देश दिया गया है।

z	समयबद्ध पुनर्विचार: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया ह ैकि सभी प्रभावित उम्मीदवारो ंके दावो ंपर छ: माह की अवधि के भीतर पुनर्विचार कर उनका निपटारा किया जाए।
z	पद समकक्षता का संस्थानीकरण: संघ सरकार को एक समग्र मैपिगं मैट्रिक्स को शीघ्र लागू करना चाहिए, ताकि सभी स्वायत्त निकायो,ं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो ं(PSUs) 

और निजी क्षेत्र की पदानकु्रम संरचनाओ ंको कें द्र सरकार के मानकीकृत सेवा ग्रेड के साथ संरेखित किया जा सके।
z	गतिशील आय अनुक्रमण: प्रक्रियात्मक अन्यामितताओ ंको रोकने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को आय सीमा के लिए स्वचालित अनुक्रमण तंत्र लागू 

करना चाहिए, जिससे यह उपभोक्ता मलू्य सूचकाकं (CPI) में होने वाले विचलन या उतार चढाव के अनुरूप रह।े

कर्नाटक में 16 वर्ष से कम आय ुके बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबधंित

संदर्भ
हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक राज्य बजट 2026-27 प्रस्तुत करत ेहुए 16 वर्ष से कम आय ुके बच्चों  के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, 
जिसमें बच्चों  में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग के प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक और विकासात्मक प्रभावो ंपर चितंा व्यक्त की गई।

भारत में सोशल मीडिया विनियमन
z	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000: भारत में डिजिटल गतिविधियो,ं जिनमें सोशल मीडिया भी शामिल ह,ै को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून।
z	सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021: ये नियम विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को विनियमित करत ेहैं और 

उन पर विभिन्न दायित्व लागू करते हैं।

सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगान के पक्ष में तर्क
z	साइबर बुलिगं: छोटे बच्चे, विशेषकर लड़किया,ँ साइबर बलुिगं का सबसे आसान शिकार होती हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसे बढ़ावा देने का कार्य करते हैं।

�	उदाहरण: चीनी ऐप टिकटॉक अक्सर छोटी लड़कियो ंको साइबर बलुिगं का शिकार बनाने के लिए खबरो ंमें रहता है।
z	अश्लील सामग्री: बच्चे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री देख सकते हैं, जिससे उनके संवेदनशील मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता ह ैऔर वे आसानी से 

इसके आदी हो सकते हैं। उदाहरण: वर्ष 2022 में, भारत में बाल अश्लीलता के एक हजार से अधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें कर्नाटक में सबसे अधिक मामले थ।े
z	मानसिक अस्थिरता: ऑनलाइन उपस्थिति में वदृ्धि बच्चों  के संज्ञानात्मक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही ह ैक्यों कि यह उन्हें सामाजिक रूप से अलग-थलग कर 

देती ह,ै जिससे उनके सामाजिक कौशल प्रभावित होते हैं और उनके भविष्य की मानसिक शातंि और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।
z	हिसंा: सोशल मीडिया पर यौन शोषण, बदमाशी, अपशब्द, सॉफ्ट पॉर्न, घृणास्पद भाषण आदि जैसी हिसंक सामग्री के संपर्क  में आने वाले बच्चों  में हिसंक प्रवतृ्ति विकसित हो 

सकती ह।ै
z	स्वास्थ्य पर प्रभाव: सोशल मीडिया की लत ADHD (अटेंशन डेफिसिट/हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर), आक्रामकता, स्मृति संबंधी समस्याएँ, सिरदर्द, आखँो ंऔर पीठ में दर्द 

की समस्या, तनाव, संवाद करने में कठिनाई, सुस्ती और यहा ँतक ​​कि अवसाद के रूप में प्रकट हो सकती है।

सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के विरुद्ध तर्क
z	क्रियान्वयन संबंधी चुनौतिया:ँ डिजिटल वातावरण में प्रतिबंधो ंको लागू करना चुनौतीपूर्ण ह ैक्यों कि बच्चे आसानी से इन बाधाओ ंको पार कर सकत ेहैं।

�	उदाहरण: दक्षिण कोरिया द्वारा सिडं्रेला कानून पारित करने के बाद, जिसमें आधी रात से सुबह 6 बज ेतक गेमिगं पर प्रतिबंध लगाया गया था, गेमिगं प्लेटफॉर्म तक पहुँचने के 
लिए बच्चों  द्वारा अपनी वास्तविक पहचान को छिपाकर दूसरी या किसी अन्य पहचान के साथ इसका उपयोग करने से संबंधित मामलो ंमें वदृ्धि देखी गई।

z	साझा डिवाइस का उपयोग: भारत में, डिजिटल साक्षरता का स्तर काफी कम होने के कारण, बच्चे अपने माता-पिता को इंटरनेट चलाने में सहायता करत ेहैं, इसलिए माता-पिता 
से बच्चों  को सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में मार्गदर्शन करने की अपेक्षा करना व्यावहारिक नही ंह।ै
�	उदाहरण: दिल्ली के टियर II और टियर III शहरो ंऔर सरकारी स्कू लो ंमें 10,000 बच्चों  के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 80% बच्चे अपने माता-पिता को ऑनलाइन 

प्लेटफॉर्म चलाने में मदद करत ेहैं।
z	कम डिजिटल साक्षरता: पहचान पत्र-आधारित सत्यापन जसैी आय ुसत्यापन तकनीको ंका उपयोग कम साक्षर लोगो ंके लिए कठिन होगा।

�	उदाहरण: NSSO (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय) के आकँड़ों  के अनुसार, केवल 40% भारतीयो ंको ही कंप्यूटर पर फाइलें कॉपी या स्थानातंरित करना आता था (2021)।
z	उत्तरदायित्व से बचना: पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से प्रौद्योगिकी कंपनिया ँजिम्मेदारी लेने से हतोत्साहित होगंी और बाल सुरक्षा मानको ंको ध्यान में रखत ेहुए प्लेटफॉर्म डिजाइन 

करने की उनकी अनिवार्यता कम हो जाएगी।
z	सकारात्मक डिजिटल सहभागिता का खंडन: सोशल मीडिया अपने व्यापक संसाधनो ंके साथ बच्चों  को आलोचनात्मक रूप से सोचने और समान रुचियो ंवाले लोगो ंसे जडु़ने में 

मदद कर सकता है, जिससे भविष्य के लिए महत्त्वपूर्ण सामाजीरण और संचार कौशल का विकास होता ह।ै
�	उदाहरण: ग्रेटा थनबर्ग जसैी जलवाय ुकार्यकर्ताओ ंने अपने संदेश का प्रचार करने और समान विचारधारा वाले बच्चों  का समुदाय बनाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग 

किया।
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z	एक शिक्षण उपकरण: डिजिटल यगु और सोशल मीडिया ने बच्चों  और यवुाओ ंके लिए संवाद करने, सीखने, सामाजिक होने और खेलने के अभतूपूर्व अवसर उत्पन्न किए हैं, 
जिससे वे नए विचारो ंतथा सूचना के अधिक विविध स्रोतो ंसे परिचित हो रहे हैं।

आगे की राह
z	बहिष्कार की जगह शिक्षा: पूर्ण प्रतिबंध के बजाय, ‘क्रमबद्ध डिजिटल स्वायत्तता’ का प्रस्ताव करना, जहा ँबच्चे के बड़े होने के साथ-साथ सुविधाएँ अनलॉक की जाती हैं (उदाहरण 

के लिए, 13 वर्ष से कम आय ुके बच्चों  के लिए कोई एल्गोरिदम नही,ं 13-16 वर्ष की आय ुके बच्चों  के लिए सीमित संदेश, 18 वर्ष की आय ुमें पूर्ण पहुँच)।
z	आय-ुअनुसार डिजाइन को अपनाना: य.ूके. के वर्ष 2020 के आय-ुउपयकु्त डिजाइन मॉडल का अनुसरण करना, जहा ँबच्चों  के प्लेटफॉर्म से जडु़ने पर बहेतर डिफॉल्ट सेटिग्स 

होती हैं और उन्हें न्यूनतम जोखिम का सामना करना पड़ता है।
z	तकनीकी डिजाइनो ंपर निरंतर प्रतिक्रिया: प्लेटफॉर्म को किसी भी नए जोखिम के सामने आने पर तकनीकी डिजाइन को निरंतर उन्नत करत ेरहना चाहिए। साथ ही बच्चों  के 

व्यवहार में देखे गए परिवर्तनो ंकी निगरानी के लिए एक प्रतिक्रिया तंत्र भी होना चाहिए।
�	एक अध्ययन में पाया गया कि मेटा, गूगल, टिकटॉक और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्मों ने बच्चों  की सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित 128 परिवर्तन किए हैं।

z	डिजिटल सुरक्षा साक्षरता: बच्चों  को उनके मूल पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में डिजिटल सुरक्षा प्रथाओ ंके बारे में उसी तरह सिखाया जाना चाहिए, जैसे हम उन्हें भौतिक दनुिया में 
सुरक्षा प्रथाओ ंके बारे में सिखात ेहैं।

z	सुरक्षा-आधारित सिद्धांतो ंको लागू करना: ऑस्ट्रेलियाई ई-सुरक्षा आयकु्त द्वारा अतंरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया गया यह सिद्धांत, तकनीकी उत्पादो ंऔर प्लेटफॉर्मों के मूल 
सिद्धांतो ंमें सुरक्षा सुविधाओ ंको समाहित करना है ताकि उनके फीड से यौन, हिसंक और अन्य आय-ुअनुचित सामग्री को हटाया जा सके।

प्रारभिक परीक्षा

राजस्थान न ेस्थानीय निकाय चुनाव में दो-
संतान मानदंड को समाप्त किया

संदर्भ
राजस्थान मंत्रिमंडल ने स्थानीय निकाय चुनावो ंसे परू्व पंचायती राज एवं नगर निकाय 
चुनाव लड़ने के लिए लागू दो-संतान मानदड को समाप्त कर दिया ह।ै

संबंधित तथ्य
z	यह मानदंड वर्ष 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरो सिहं शेखावत के शासनकाल में 

जनसंख्या नियंत्रण उपाय के रूप में लागू किया गया था।
z	अब दो से अधिक संतान वाले उम्मीदवार भी पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ 

सकें गे।
z	इसके कार्यान्वयन हते ुराज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 

तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में संशोधन को स्वीकृति दी है। 
इसके अतंर्गत राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 तथा राजस्थान 
नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 प्रस्तावित किए गए हैं।

यह नियम क्यों समाप्त किया गया?
सरकार का तर्क
z	परिवर्तित सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितिया:ँ दो-संतान मानदंड का मूल उद्देश्य 

छोटे परिवारो ंको प्रोत्साहित करना था। तथापि, वर्तमान में राज्य सरकार का मत ह ै
कि बदलती सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियो ंके संदर्भ में यह प्रावधान वर्तमान 
समय में अप्रासंगिक हो गया है।

z	पात्र उम्मीदवारो ंके दायरे का विस्तार: अधिकारियो ंका मत ह ैकि इस प्रावधान को 
हटाने से पात्र उम्मीदवारो ंका दायरा विस्तृत होगा तथा मूलभूत स्तर के लोकतंत्र में 
सहभागिता बढ़ेगी।

पक्ष
z	समर्थको ंके अनुसार यह समावेशी राजनीतिक भागीदारी की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण 

कदम है।

z	यह संविधान के 73वें और 74वें संशोधनो ं(भाग IX और IX-क) के अतंर्गत निहित 
समावेशी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहित करता ह।ै

विपक्ष
z	आलोचको ंका मत है कि इससे जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास कमजोर हो सकते हैं 

और यह उम्मीदवारो ंकी योग्यता जैसे मूलभूत मुद्दों  का समाधान प्रस्तुत नही ंकर 
सकता ह।ै

z	चुनावो ंसे पूर्व इस निर्णय के क्रियान्वयन से राजनीतिक अवसरवादिता संबंधी चितंाएँ 
उत्पन्न हो सकती हैं।

भारतीय लेखा मानक (Ind AS)

संदर्भ
भारत में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमाकर्ताओ ंके लिए 
भारतीय लेखा मानक (Ind AS) लागू करने की तारीख 1 अप्रैल 2026 प्रस्तावित की 
ह।ै

संबधंित तथ्य 
यह तिथि जीवन बीमाकर्ताओ,ं सामान्य बीमाकर्ताओ,ं स्वास्थ्य बीमाकर्ताओ ं और 
पुनर्बीमाकर्ताओ ंसहित बीमाकर्ताओ ंकी सभी श्रेणियो ंपर लागू होगी, जो टिप्पणियो ंके 
लिए एक एक्सपोजर ड्राफ्ट और एक परामर्श पत्र सार्वजनिक डोमेन में रखेंगे।

भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के बारे में
z	भारतीय लेखा मानक (Ind AS) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉरपोरेट 

मामलो ंके मंत्रालय (MCA) द्वारा अधिसूचित किए गए लेखाकंन सिद्धांतो ंका एक 
समूह हैं।

z	ये मानक अधिकाशंतः अतंरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानको ं(IFRS) के अनुरूप हैं।
z	इनको लेखा मानक बोर्ड (ASB) द्वारा तैयार किया जाता ह ैऔर इंस्टीट्यूट ऑफ 

चार्टर्ड अकाउंटेंटस् ऑफ इंडिया (ICAI) के पर्यवेक्षण में जारी किया जाता ह।ै
z	भारत में कार्यान्वयन: Ind AS को वर्ष 2016 से क्रमिक रूप से लागू किया गया 

था:
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�	चरण I (2016): सूचीबद्ध कंपनिया ँऔर जिनका शुद्ध मूल्य ≥ ₹500 करोड़ हो।
�	चरण II (2017): जिनका शुद्ध मूल्य ₹250–500 करोड़ हो, उन सूचीबद्ध 

कंपनिया।ँ
�	बाद के विस्तार: बैंको,ं बीमा कंपनियो ंऔर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियो ं(NBFCs) 

पर विशिष्ट समय-सीमाओ ंके साथ लागू किया गया।
z	Ind AS अनिवार्य हैं:-

�	भारत में सूचीबद्ध कंपनियाँ
�	गैर-सूचीबद्ध कंपनिया ंजिनकी कुल संपत्ति ≥ ₹250 करोड़ ह।ै
�	ऐसे संस्थाओ ंकी होल्डिंग, सहायक, संयकु्त उद्यम या सहयोगी कंपनियाँ

महत्त्वपरू्ण Ind AS के उदाहरण
z	Ind AS 1: वित्तीय विवरणो ंकी प्रस्तुति
z	Ind AS 7: नकद प्रवाह विवरण
z	Ind AS 16: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण
z	Ind AS 109: वित्तीय लिखत
z	Ind AS 115: ग्राहको ंके साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व

महत्व
z	वैश्विक मानको ंके साथ संरेखण: इसका उद्देश्य बीमा क्षेत्र तथा वित्तीय रिपोर्टिंग में 

अधिक सुसंगतता, पारदर्शिता और तलुना की क्षमता बढ़ाना ह,ै जिससे यह वशै्विक 
रूप से स्वीकार किए गए मानको ंके अनुरूप हो।

z	पंूजी एकत्र करना: यह भारतीय कंपनियो ंको वैश्विक बाजारो ंमें पूं जी जटुाने में मदद 
करता ह।ै

z	प्रत्यक्ष विदशी निवेश (FDI) को बढ़ावा देना: मानकीकृत रिपोर्टिंग के कारण विदेशी 
प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहन मिलता है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का आह्वान

संदर्भ
ईरान पर इजरायल-अमेरिका के हमलो ंके कारण उत्पन्न तले संकट के मद्देनजर, कें द्र ने 
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को लागू किया ह।ै

संबंधित तथ्य
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को लागू करके, सभी तेल शोधन कंपनियो ंको द्रवीकृत 
पेट्रोलियम गैस (LPG) का उत्पादन अधिकतम करने और इसे केवल घरेलू उपभोक्ताओ ं
को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के बारे में
z	आवश्यक वस्तुओ ंके उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने के लिए 

यह अधिनियम 1955 में लागू किया गया था।
z	उद्देश्य

�	आवश्यक वस्तुओ ंका समान वितरण सुनिश्चित करना।
�	जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना।
�	आवश्यक वस्तुओ ंकी कीमतो ंमें वदृ्धि और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना।
�	कमी या संकट के समय आवश्यक वस्तुओ ंकी आपूर्ति बनाए रखना।

z	पृष्ठभमूि
�	खाद्यान्न संकट: आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को तब लागू किया गया, जब 

भारत में खाद्यान्न उत्पादन कम होने के कारण गंभीर खाद्य संकट उत्पन्न हो गया था।

�	आयात पर निर्भरता: भारत आयात और खाद्य सहायता पर निर्भर था, जिसमें 
संयकु्त राज्य अमेरिका से सार्वजनिक कानून 480 कार्यक्रम के तहत गहेूँ  की आपूर्ति 
भी शामिल थी।

�	जमाखोरी पर रोक: इस अधिनियम का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओ ंका उचित 
वितरण सुनिश्चित करना तथा जमाखोरी और कालाबाजारी पर अकुंश लगाना था।

z	मुख्य विशेषताएँ
�	आवश्यक वस्तु की परिभाषा: EC अधिनियम में आवश्यक वस्तुओ ंकी कोई 

विशिष्ट परिभाषा नही ंह।ै अधिनियम की धारा 2(A) के अनुसार, “आवश्यक 
वस्तु” से तात्पर्य इस अधिनियम की “अनुसूची” में निर्दिष्ट वस्तु से ह।ै

�	केंद्र  की शक्तिया:ँ अधिनियम कें द्र सरकार को “अनुसूची” में किसी वस्तु को 
शामिल करने या हटाने की शक्तिया ँप्रदान करता ह।ै कें द्र, यदि उसे लगता ह ैकि 
जनहित में ऐसा करना आवश्यक ह,ै तो राज्य सरकारो ंसे परामर्श करके किसी 
वस्तु को आवश्यक वस्तु के रूप में अधिसूचित कर सकता है।

�	वर्ष 2020 का संशोधन: वर्ष 2020 में, संसद ने अधिनियम में संशोधन कर कें द्र 
की शक्तियो ंको केवल असाधारण परिस्थितियो ंतक सीमित कर दिया, जसेै यदु्ध, 
अकाल, असाधारण मूल्य वदृ्धि, और गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा, तथा कें द्र 
को अब केवल अनाज, दाल, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तलेो ंको विनियमित 
करने का अधिकार प्राप्त ह।ै इसमें यह भी प्रावधान किया गया ह ैकि कृषि उत्पादो ं
की खुदरा कीमत में 100% की वदृ्धि या गैर-नाशवान कृषि खाद्य पदार्थों की खुदरा 
कीमत में 50% की वदृ्धि होने की स्थिति में ही किसी भी कृषि उत्पाद की स्टॉक 
सीमा को विनियमित किया जाएगा।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को लागू करने के परू्व उदाहरण
z	अप्रैल 2020: कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के 

मद्देनजर, कें द्र ने ESA लागू किया।
z	मई 2022: विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने घरेलू उपलब्धता और मलू्य 

स्थिरता बनाए रखने के लिए उस वर्ष सितबर तक चीनी निर्यात को 10 मिलियन टन 
तक सीमित करते हुए एक आदेश जारी किया।

z	सितंबर 2023: कृत्रिम कमी और बढ़ती कीमतो ंपर अकुंश लगाने के लिए, कें द्र ने 
सभी राज्यों  और कें द्रशासित प्रदेशो ंमें व्यापारियो,ं थोक विक्रेत ाओ,ं खुदरा विक्रेत ाओ,ं 
बड़े शृं खला खुदरा विक्रेत ाओ ंऔर प्रोसेसरो ंके लिए गेहूँ  के स्टॉक की सीमा 3,000 
मीट्रिक टन से घटाकर 2,000 मीट्रिक टन कर दी।

नतैिक उपयोग हेत ुAI  समिति

संदर्भ
कर्नाटक सरकार ने शासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के सुरक्षित, नैतिक और पारदर्शी 
उपयोग के लिए एक ढाचँा तैयार करने हतुे उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर समिति 
का गठन किया है।

उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से संबंधित समिति के बारे में
z	कर्नाटक ने सार्वजनिक शासन प्रणालियो ंमें AI के सुरक्षित, जवाबदेह और पारदर्शी 

उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नीति ढाचँा तयैार करने हेत ुइस समिति का गठन 
किया ह।ै

z	उद्देश्य: समिति का उद्देश्य एक उत्तरदायी AI नीति और कार्यान्वयन रोडमैप विकसित 
करना ह,ै जो नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ सरकारी सेवाओ ंमें निष्पक्षता, 
पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिको ंके अधिकारो ंकी सुरक्षा सुनिश्चित करे।
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z	समिति की संरचना: इस पैनल के अध्यक्ष इन्फोसिस के सह-संस्थापक क्रिस 
गोपालकृष्णन हैं और सह-अध्यक्ष डॉ. एन. मंजुला, सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना 
प्रौद्योगिकी, जवै प्रौद्योगिकी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, कर्नाटक सरकार हैं।

z	समिति का अधिदश
�	उत्तरदायी AI नीति ढाचँा विकसित करना: शासन में उपयोग होने वाली AI 

प्रणालियो ंको पारदर्शी, जवाबदेह और सुरक्षित बनाए रखने के लिए एक व्यापक 
नीति और कार्यान्वयन रोडमैप तयैार करना, जो राष्ट्रीय दिशानिर्देशो ंऔर वशै्विक 
सर्वोत्तम प्रथाओ ंके अनुरूप हो।

�	शासन और जोखिम सुरक्षा उपाय स्थापित करना: जोखिम-वर्गीकरण तंत्र तयैार 
करना, उच्च जोखिम वाली AI अनुप्रयोगो ंका नियमन करना, डिजिटल व्यक्तिगत 
डेटा संरक्षण अधिनियम के अतंर्गत डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करना तथा ऑडिट, 
साइबर सुरक्षा और खरीद मानको ंकी सिफारिश करना।

AI के नैतिक उपयोग के लिए दिशानिर्देशों की आवश्यकता
z	एल्गोरिथ्मिक से संबंधित पक्षपात और भेदभाव को रोकना: शासन में उपयोग होने 

वाली AI प्रणालियो ंमें पक्षपात और भेदभावपूर्ण प्रोफाइलिगं के खिलाफ सुरक्षा उपाय 
होने चाहिए, विशेषकर कल्याण वितरण, भर्ती और पुलिसिगं जसेै संवदेनशील क्षेत्रों  में।

z	डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना: नागरिको ंके व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा 
के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश आवश्यक हैं तथा AI प्रणालियो ंको डिजिटल व्यक्तिगत 
डेटा संरक्षण अधिनियम के अनुरूप बनाना जरूरी ह,ै ताकि उत्तरदायी डेटा शासन 
सुनिश्चित हो सके।

z	पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना: नैतिक AI ढाचेँ में स्वचालित निर्णय-
निर्माण से जडु़े सार्वजनिक सेवाओ ंमें स्पष्टीकरण, पारदर्शिता और मानवीय निगरानी 
अनिवार्य होनी चाहिए।

z	उभरती AI तकनीको ंसे उत्पन्न जोखिमो ंका समाधान: डीपफेक, डेटा में परिवर्तन 
और जनरेटिव AI के दरुुपयोग जैसे जोखिमो ंको कम करने के लिए दिशानिर्देश 
आवश्यक हैं, क्यों कि ये डिजिटल शासन में विश्वास को कमजोर कर सकते हैं।

समिति 60 दिनो ंके भीतर अतंरिम रिपोर्ट और 90 दिनो ंके भीतर अतंिम सिफारिशें 
प्रस्तुत करेगी, जिसमें सरकारी विभागो ंमें उत्तरदायी AI के उपयोग के लिए एक रोडमैप 
निर्धारित किया जाएगा।

असम सरकार का ह्मार और कुकी समहूों के 
साथ समझौता

संदर्भ
असम सरकार ने ह्मार और कुकी उग्रवादी समहूो ंके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 
किए हैं, जिसका उद्देश्य उग्रवाद को समाप्त करना तथा कल्याण परिषदो ंऔर पुनर्वास 
उपायो ंके माध्यम से विकास को बढ़ावा देना ह।ै

समझौत ेकी मुख्य विशेषताएँ 
z	त्रिपक्षीय वार्ता: असम सरकार, भारत सरकार और चार विद्रोही समूहो—ंएचपीसी-

डी, यकेूडीए, केआरए और केएलओ के बीच त्रिपक्षीय वार्ता के बाद समझौते पर 
हस्ताक्षर किए गए।

z	कल्याण विकास परिषदो ंका गठन: ह्मार कल्याण विकास परिषद और कुकी कल्याण 
विकास परिषद नामक दो स्वायत्त निकायो ंका गठन किया जाएगा, जो अपने-अपने 
समुदायो ंकी विकास संबंधी आवश्यकताओ ंको पूरा करेंगे। 
�	विकास परिषद में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी सदस्य, कार्यकारी 

सदस्य और असम सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य शामिल होगंे।

�	दोनो ंपरिषदो ंका मखु्यालय गुवाहाटी में होगा और इनका बजट इनकी आवश्यकताओ ं
के अनुसार तैयार किया जाएगा और परिवर्तन एवं विकास विभाग को प्रस्तुत किया 
जाएगा। 

z	पूर्व कार्यकर्ताओ ंका पुनर्वास: पूर्व उग्रवादियो ंका पुनर्वास सरकारी योजनाओ ंके 
माध्यम से किया जाएगा, जिसमें वित्तीय सहायता और आजीविका सहायता शामिल 
ह।ै यह पुनर्वास स्थापित आत्मसमर्पण और पुनर्वास प्रक्रियाओ ंका पालन करत ेहुए 
किया जाएगा। 

z	सशस्त्र उग्रवाद का अतं: समूहो ंने वर्ष 2012 में ही संचालन निलंबन समझौते पर 
हस्ताक्षर कर हथियार डाल दिए थ,े जिससे वर्तमान समझौत ेतक पहुँचने के लिए वार्ता 
संभव हो सकी।

संगठन मुख्य मागँें/उद्देश्य
ह्मार पीपुल्स कन्वेंशन 
– डेमोक्रे टिक (HPC-D) 
(1995)

ह्मार-बहुल क्षेत्रों  के लिए स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद या 
अधिक स्वायत्तता की मागँ, विशेष रूप से असम और 
आस-पास के क्षेत्रों  में

यनूाइटेड कुकीगाम डिफें स 
आर्मी (UKDA) (2010)

कुकी समुदाय के हितो ंऔर भमूि अधिकारो ंकी रक्षा 
तथा कुकी-बहुल क्षेत्रों  में प्रशासनिक स्वायत्तता की 
मागँ 

कुकी रिवॉल्यूशनरी आर्मी 
(KRA) (2000)

अलग कुकी मातृभमूि या प्रशासनिक इकाई की 
स्थापना तथा कुकी पहचान और क्षेत्रीय अधिकारो ं
की सुरक्षा

कुकी मकु्ति संगठन (सशस्त्र 
शाखा: कुकी मकु्ति सेना) 
(केएलओ) (1992)

पूर्वोत्तर भारत में कुकी जनजाति के अधिकारो ंकी 
अधिक राजनीतिक स्वायत्तता और संरक्षण की मागं।

समझौता ज्ञापन (MoS) का महत्त्व 
z	समावेशी विकास: विकास परिषदें ह्मार और कुकी-बहुल क्षेत्रों  में लक्षित कल्याणकारी 

कार्यक्रमो ंतथा अवसंरचना विकास को आगे बढ़ाएँगी।
z	पूर्व उग्रवादियो ंका एकीकरण: पुनर्वास संबंधी उपाय पूर्व उग्रवादियो ंको मखु्यधारा 

में लाने में सहायक होगंे, जिससे पुनः उग्रवाद की संभावना कम होगी।

ह्मार जनजाति के बारे में
z	ह्मार, चिन–कुकी–मिजो भाषायी-नृजातीय समूह की एक अनुसूचित जनजाति है, 

जिनका ऐतिहासिक प्रव्रजन सिनलंुग से म्याँमार होत ेहुए पूर्वोत्तर भारत तक हुआ।
z	संस्कृति  और समाज: ह्मार समाज पितसत्तात्मक और कुल-आधारित है, जिसका 

पारंपरिक संचालन ‘लाल’ कहलाने वाले ग्राम प्रमुखो ंद्वारा होता रहा ह ैतथा इनमें झमू 
की परंपरा रही ह।ै

z	वितरण: यह समुदाय मुख्यतः मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा में 
निवास करता है, जबकि इनके संबंधित समूह म्याँमार और बागं्लादेश में भी पाए 
जाते हैं।

z	विरासत: इनके पास समृद्ध मौखिक परंपरा ह,ै जो इनके उद्गम को ‘सिनलंुग’ नामक 
पौराणिक स्थल से जोड़ती ह,ै जहा ँसे ये सदियो ंमें चीन से बर्मा होत ेहुए भारत आए।

कुकी जनजाति के बारे में
z	कुकी, परू्वोत्तर भारत का एक प्रमुख तिब्बती-बर्मी नृजातीय समूह ह,ै जो ऐतिहासिक 

रूप से स्वतत्र पहाड़ी समुदायो ंऔर अनेक कुलो ंके लिए जाना जाता है।
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z	संस्कृति  और सामाजिक संरचना: कुकी समाज प्रथागत कानूनो ंतथा वंशानुगत  
मुखियाई पद का पालन करता है, जहा ँभमूि स्वामित्व प्रायः मुखिया के वंश के माध्यम 
से स्थानातंरित होता ह।ै

z	भौगोलिक वितरण और संबंधित समहू: ये मुख्यतः मणिपुर, मिजोरम, असम और 
त्रिपुरा में पाए जाते हैं तथा भारत, म्याँमार और बागं्लादेश में चिन और मिजो समूहो ं
से सासं्कृ तिक संबंध रखत ेहैं।

भारत में अनिवार्य मतदान

संदर्भ
हाल ही में निर्वाचन आयोग ने अप्रैल–मई 2026 में पाचँ विधानसभा चुनावो ंके लिए 
कार्यक्रम की घोषणा की है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने एक अलग सुनवाई में अनिवार्य 
मतदान पर चितंाएँ व्यक्त की।ं

भारत में मतदान के अधिकार के बारे में: संवैधानिक प्रावधान
z	अनुच्छेद-325: केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिगं या इनमें से किसी के आधार पर 

किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य घोषित नही ंकिया 
जाएगा।

z	अनुच्छेद-326: यह प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान का 
अधिकार प्रदान करता है।
�	यह प्रावधान करता ह ैकि कोई भी नागरिक जिसकी आय ु18 वर्ष से कम नही ं

ह ैऔर जो संविधान या किसी विधि के तहत कुछ आधारो ंपर अन्यथा अयोग्य 
नही ंह,ै मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकारी ह।ै

z	अनुच्छेद-327 और अनुच्छेद-328: इन अनुच्छेदो ंके अनुसार, संसद और राज्य 
विधानमंडल संसद और राज्य विधानमंडलो ंके चुनावो ंसे संबंधित सभी विषयो ंपर 
प्रावधान बना सकत ेहैं।

z	अनुच्छेद-329: भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद चुनावी मामलो ंमें न्यायालयो ं
के हस्तक्षेप को निषिद्ध करता है।

z	जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 19: यह आवश्यक करता ह ैकि 
किसी नागरिक की आय ुकम-से-कम 18 वर्ष हो और वह किसी निर्वाचन क्षेत्र का 
सामान्य निवासी हो, ताकि उसे मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सके।

z	जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62: यह उस प्रत्येक व्यक्ति को 
मतदान का अधिकार प्रदान करता है, जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता 
सूची में दर्ज ह।ै
�	विभिन्न मामलो ंमें, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना ह ैकि मतदान का अधिकार 

एक वैधानिक अधिकार है।

अनिवार्य मतदान के बारे में
z	अनिवार्य मतदान एक ऐसी प्रणाली ह,ै जिसमें पात्र नागरिको ंको चुनावो ंमें मतदान 

करना कानूनी रूप से आवश्यक होता ह ैऔर कुछ देशो ंमें अनुपालन न करने पर दंड 
का प्रावधान ह।ै

z	वैश्विक परिदृश्य: कुछ लोकतंत्र, जसेै कि ऑस्ट्रेलिया और कई लैटिन अमेरिकी देश, 
अनिवार्य मतदान के प्रावधान रखत ेहैं।

भारत में अनिवार्य मतदान की दिशा में प्रयास 
z	दिनेश गोस्वामी समिति: वर्ष 1990 में गठित चुनावी सुधारो ंपर दिनेश गोस्वामी 

समिति ने अनिवार्य मतदान का समर्थन नही ंकिया और इसके क्रियान्वयन में व्यावहारिक 
कठिनाइयो ंका हवाला दिया।

�	इसके बजाय, इसने जागरूकता अभियानो ंके माध्यम से मतदाता भागीदारी बढ़ाने 
की सिफारिश की।

z	विधि आयोग की 255वी ं रिपोर्ट (वर्ष 2015): विधि आयोग ने अपनी 255वी ं
रिपोर्ट (2015) में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। अनिवार्य मतदान से औसतन 
मतदान में लगभग 7% वदृ्धि होती है।

न्यायिक बहिष्कार

संदर्भ
हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकातं ने हितो ंके संभावित टकराव का हवाला 
देत ेहुए मुख्य चुनाव आयकु्त और अन्य चुनाव आयकु्त अधिनियम, 2023 को चुनौती 
देने वाली याचिकाओ ंकी सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया।

बहिष्कार का सिद्धांत (Doctrine of Recusal) के बारे में 
z	न्यायिक बहिष्कार का तात्पर्य किसी न्यायाधीश द्वारा स्वेच्छा से ऐसे मामले से अलग 

होने से ह,ै जिसमें पक्षपात या हितो ंके टकराव की संभावना हो।
z	दार्शनिक आधार: यह प्राकृतिक न्याय के सबसे पुराने सिद्धांतो ंमें से एक से प्रेरित ह:ै 

nemo judex in causa sua अर्थात् ‘कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में 
न्यायाधीश नही ंहो सकता है’।

z	भारत में बहिष्कार के प्रमखु सिद्धांत
�	बहिष्कार का निर्णय न्यायाधीश की अंतरात्मा और न्यायिक औचित्य की भावना 

पर आधारित होता ह।ै
�	कोई भी पक्षकार इसे बाध्य नही ंकर सकता और भारत में कोई भी कानून इस 

मानक को निर्धारित नही ंकरता ह,ै जबकि संयकु्त राज्य अमेरिका में, यनूाइटेड 
स्टेटस् कोड के शीर्षक 28 की धारा 455 के तहत संघीय न्यायाधीश को किसी भी 
कार्यवाही में स्वयं को अयोग्य घोषित करना अनिवार्य ह,ै जिसमें उनकी निष्पक्षता 
पर उचित रूप से प्रश्न उठाया जा सकता है।

अनिवार्यता के सिद्धांत  
(Doctrine of Necessity) के बारे में
z	यह सिद्धांत कहता है कि यदि कोई वैकल्पिक तरीका उपलब्ध न हो, तो न्यायाधीश 

को मामले की सुनवाई अवश्य करनी चाहिए, भले ही विवाद की स्थिति हो।
z	यह सुनिश्चित करता ह ैकि सार्वभौमिक अयोग्यता के कारण न्याय वितरण में कोई 

बाधा न आए।

भारत में न्यायिक विकास
z	प्रारंभिक कठोर नियम: मानक लाल बनाम डॉ. प्रेमचंद (1957) मामले में, सर्वोच्च 

न्यायालय ने यह माना कि आर्थिक हित भी किसी न्यायाधीश को मामले की सुनवाई 
करने से स्वतः ही अयोग्य बना देता ह।ै

z	आधनुिक मानक: रणजीत ठाकुर बनाम भारत संघ (1987) मामले में, न्यायालय ने 
वास्तविक परू्वाग्रह के बजाय "पूर्वाग्रह की उचित आशंका" को शामिल करने के लिए 
मानक को विकसित किया।

z	सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ बनाम भारत संघ (2015) मामले में, न्यायालय ने 
स्वयं को मामले से अलग करने से इनकार करने के लिए आवश्यकता के सिद्धांत का 
सहारा लिया।
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सकं्षेप में समाचार

अडंरस्टैंडिंग लाइफलॉन्ग 
लर न्िंग फॉर ऑल इन 
सोसाइटी- उल्लास 
(Understanding 

Lifelong Learning 
for All in 

Society-ULLAS)

हाल ही में चंडीगढ़ ने 99.93% साक्षरता दर प्राप्त की ह ैऔर उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अतंर्गत पूर्ण साक्षर कें द्रशासित 
प्रदेश बन गया है।
z	चंडीगढ़, लद्दाख के बाद इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला दूसरा कें द्रशासित प्रदेश तथा देश का छठा राज्य/कें द्रशासित प्रदेश बन गया है।

अंडरस्टैंडिंग लाइफलॉन्ग लर न्िंग फॉर ऑल इन सोसायटी (ULLAS) के बारे में
z	उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई एक राष्ट्रीय पहल ह,ै जिसका उद्देश्य वयस्कों में बनुियादी 

साक्षरता और जीवन कौशल से संबंधित अंतराल को समाप्त करना तथा आजीवन सीखने के कौशल को बढ़ावा देना ह।ै
z	उद्देश्य: 15 वर्ष और उससे अधिक आय ुके व्यक्तियो ंको बनुियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल तथा सतत ्

शिक्षा से सशक्त बनाना, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की परिकल्पना के अनुरूप ह।ै
�	राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अतंर्गत फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी (FLN) को समझ के साथ पढ़ने, लिखने तथा बनुियादी 

गणितीय क्रियाएँ (जोड़, घटाव) करने की आवश्यक क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया ह।ै
z	योजना का प्रकार और अवधि: यह एक कें द्र प्रायोजित योजना ह,ै जिसे वर्ष 2022 से वर्ष 2027 की अवधि के लिए लागू किया जा रहा 

ह।ै
z	नोडल मंत्रालय: कें द्रीय शिक्षा मंत्रालय, विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL) के माध्यम से।
z	डिजिटल प्लेटफॉर्म: उल्लास (ULLAS) मोबाइल एप्लीकेशन दीक्षा पोर्टल (DIKSHA Portal) के माध्यम से अध्ययन सामग्री तक 

पहुँच प्रदान करता है, जिससे वयस्क शिक्षा अधिक लचीली और समावेशी बनती है।

प्रसार भारती की पीबी-
शब्द (PB-SHABD) सेवा

प्रसार भारती ने अपनी लोगो-रहित समाचार फीड सेवा, पीबी-शब्द (logo-free news feed service, PB-SHABD) सेवा को वर्ष 
2027 तक निःशलु्क पहुँच की घोषणा की ह।ै

पीबी-शब्द (Prasar Bharati - Shared Audio-Visuals for Broadcast and Dissemination) के बारे में
z	प्रारंभ: मार्च 2024 में मीडिया संगठनो ंके लिए एक साझा फीड सेवा के रूप में शुरू किया गया।
z	उद्देश्य: मीडिया परिदृश्य के ग्राहको ंको वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो और अन्य प्रारूपो ंमें दैनिक समाचार फीड उपलब्ध कराना।
z	विशेषताएँ

�	संचालन अवसंरचना: 1,500 से अधिक संवाददाताओ ंऔर 60 संपादन डेस्क के 24×7 नेटवर्क  के माध्यम से विभिन्न प्रारूपो ंमें 
प्रतिदिन 1,000 से अधिक समाचार उपलब्ध कराए जात ेहैं।

�	भाषायी पहुँच: कंटेंट को क्षेत्रीय समाचार इकाइयो ं(RNUs) और मुख्यालय के माध्यम से सभी प्रमुख भारतीय भाषाओ ंमें अपलोड 
किया जाता ह।ै

�	लाइव फीड: राष्ट्रीय महत्त्व के कार्यक्रमो,ं अलंकरण समारोह और प्रेस ब्रीफिग की विशेष, लोगो-रहित कवरेज प्रदान करता है।
�	क्रे डिट की आवश्यकता नही:ं इस प्लेटफॉर्म के कंटेंट का उपयोग करत ेसमय किसी क्रेड िट की आवश्यकता नही ंहोती।
�	मीडिया रिपॉजिटरी: पुराने एवं ऐतिहासिक फुटेज तक पहुँच के लिए एक अभिलेखीय पुस्तकालय के रूप में कार्य करता है, साथ ही 

चयनित विशेष पैकेज, संपादकीय और मौसम अपडेट भी उपलब्ध कराता ह।ै

प्रसार भारती (Prasar Bharati) के बारे में
z	परिचय: भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी, जिसे प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के अतंर्गत 23 नवबर, 1997 को एक 

स्वायत्त वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया।
�	यह दूरदर्शन (DD) और ऑल इंडिया रेडियो (AIR) से मिलकर बना ह।ै

बग बाउंटी कार्यक्रम  
(Bug Bounty 
Programme)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार प्रणाली की सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए अपना पहला संरचित बग बाउंटी 
कार्यक्रम (Bug Bounty Programme) प्रारंभ किया है।

बग बाउंटी कार्यक्रम (Bug Bounty Programme) के बारे में
z	उद्देश्य: यह कार्यक्रम साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों  को यआूईडीएआई (UIDAI) के कुछ प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्मों में संभावित कमियो ंकी 

पहचान करने की अनुमति देता ह।ै
z	शोधकर्ताओ ंका पैनल: इस पहल में भाग लेने के लिए 20 अनुभवी सुरक्षा शोधकर्ताओ ंऔर एथिकल हकैरो ंका एक पैनल चुना गया है, 

जो यूआईडीएआई (UIDAI) की डिजिटल परिसंपत्तियो—ंजैसे यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट, माईआधार पोर्टल 
(myAadhaar portal) और सिक्योर क्यूआर कोड एप्लिकेशन (Secure QR Code application) की जाचँ करेंगे।
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राष्ट् रीय ई-विधान 
अनुप्रयोग (NeVA)

इक्कीस राज्य और केंद्र  शासित प्रदेशो ंकी विधानसभाएँ वर्तमान में राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग (NeVA) प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल 
रूप से कार्य कर रही हैं, जबकि 28 विधानसभाओ ंने इसके कार्यान्वयन के लिए कें द्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

राष्ट् रीय ई-विधान अनुप्रयोग (NeVA) के बारे में
z	राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग (NeVA) एक डिजिटल मंच है, जिसका उद्देश्य राज्यों  और कें द्रशासित प्रदेशो ंकी विधानसभाओ ंको 

कागजरहित, अधिक कुशल और पारदर्शी विधायी संस्थाओ ंमें परिवर्तित करना ह।ै
z	प्रारंभ: NeVA को 2022 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अतंर्गत विधायी कार्यप्रणाली को आधनुिक बनाने और कागजरहित शासन 

को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया।
z	वित्तपोषण: यह एक कें द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें कें द्र और राज्य मिलकर धनराशि साझा करते हैं।

�	उत्तर-पूर्वी और पर्वतीय राज्य: 90% (कें द्र) : 10% (राज्य)
�	विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश: 100% (कें द्र)
�	अन्य सभी राज्य: 60% (कें द्र) : 40% (राज्य)

z	बजट: लोक निवेश बोर्ड (PIB) द्वारा स्वीकृत कुल लागत ₹673.94 करोड़ ह।ै
z	नोडल मंत्रालय: इस मंच को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य विधानसभाओ ंऔर सरकारो ंके सहयोग से लागू किया जा रहा है।
z	प्रमखु विशेषताएँ

�	NeVA मोबाइल और वेब आधारित अनुप्रयोग प्रदान करता ह,ै जिनके माध्यम से विधायक विधायी दस्तावेजो,ं कार्यवाही और 
आधिकारिक अभिलेखो ंतक डिजिटल रूप से पहुँच सकते हैं।

�	यह मंच प्रश्नों , सूचनाओ ंऔर विधयेको ंको इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की सुविधा देता ह,ै जिससे विधायी कार्य का डिजिटल 
प्रबंधन सुचारु रूप से हो पाता ह।ै

�	इसमें एक सार्वजनिक पोर्टल और ई-पुस्तक मॉड्यूल भी शामिल हैं, जो बहस या चर्चाओ,ं विधयेको ंऔर कार्यसूची तक डिजिटल पहुँच 
प्रदान करते हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है।

सुजल गाँव पहचान 
संख्या 

कें द्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने संपूर्ण देश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओ ंके डिजिटल मानचित्रण के लिए सुजल गावँ पहचान संख्या 
(Sujal Gaon ID) की शुरुआत की है।

सुजल गाँव पहचान संख्या के बारे में
z	परिचय: सुजल गावँ पहचान संख्या एक योजना-आधारित विशिष्ट डिजिटल पहचान संख्या ह,ै जो जल जीवन मिशन के अतंर्गत प्रत्येक 

ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति योजना को प्रदान की जाती है।
z	उद्देश्य: ग्रामीण पेयजल अवसंरचना की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक समग्र डिजिटल डेटाबेस तयैार करना।
z	डिजिटल एकीकरण: यह पहचान संख्या सुजलाम ्भारत डिजिटल ढाचेँ से जडु़ी ह,ै जिससे जल स्रोत से नल तक संपूर्ण जल आपूर्ति 

प्रणाली का मानचित्रण संभव होता ह।ै
z	विस्तार: 31 राज्यों  और केंद्र शासित प्रदेशो ंमें लगभग 1.64 लाख सुजल गावँ पहचान संख्याएँ जारी की गई हैं, जो 67,000 सुजलाम ्

भारत पहचान संख्याओ ंसे संबद्ध हैं।
z	प्रशासनिक प्रभाव: यह प्रणाली पारदर्शिता, जवाबदेही और वास्तविक समय निगरानी को सुदृढ़ करती है।
z	वित्तीय शर्त: राज्यों  और कें द्रशासित प्रदेशो ंके लिए जल जीवन मिशन 2.0 के अतंर्गत कें द्रीय सहायता प्राप्त करने हतुे सुजल गावँ पहचान 

संख्या का निर्माण अनिवार्य किया गया ह।ै
z	महत्त्व: यह पहल डिजिटल शासन और कुशल सेवा वितरण को बढ़ावा देती है, जो विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप 

ह।ै

वीबी-जी राम जी यूथ 
डिजिटल कैं पने 

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ‘माय भारत (MY Bharat)’ पोर्टल के सहयोग से राष्ट्रव्यापी ‘वीबी-जी राम जी यथू डिजिटल 
अभियान (VB-G Ram G Youth Digital Campaign)’ प्रारंभ किया है।

‘वीबी-जी राम जी यूथ डिजिटल अभियान’ के बारे में
z	उद्देश्य

�	ग्रामीण यवुाओ ंकी विकास गतिविधियो ंमें भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
�	यवुाओ ंकी ऊर्जा और रचनात्मकता को ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और स्थानीय आजीविका पहलो ंकी दिशा में उपयोग करना।

z	भागीदारी: 15 से 29 वर्ष आय ुवर्ग के सभी इच्छु क यवुा ‘माय भारत’ या ‘MyGov’ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर 
सकते हैं।

z	एक लोगो डिजाइन प्रतियोगिता की घोषणा की गई है, जिसमें विजेता को ₹50,000 का नकद पुरस्कार तथा मान्यता प्रदान की  
जाएगी।



राजव्यवस्था एव ंशासन � करेंट अफेयर्स

35

समदृ्ध ग्राम फिजिटल 
सेवा पहल

हाल ही में सरकार न ेमध्य प्रदेश के उमरी गावँ में समदृ्ध ग्राम फिजिटल सेवाएँ (Samriddh Gram Phygital Services) पहल 
पायलट प्रोजके्ट पर शुरू की गई है।

समदृ्ध ग्राम फिजिटल सेवाएँ पहल
z	परिचय: समृद्ध ग्राम फिजिटल सेवाएँ एक ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम ह,ै जो भौतिक अवसंरचना और डिजिटल मंचो ंको 

एकीकृत कर (“फिजिटल”) नागरिको ंको विभिन्न सेवाएँ प्रदान करता ह।ै इन सेवाओ ंको गावँ स्तर पर स्थापित समदृ्धि केंद्र  के माध्यम से 
उपलब्ध कराया जाएगा।

z	उद्देश्य: यह दिखाना कि तीव्र गति वाले ग्रामीण ब्रॉडबैंड संपर्क  के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ई-शासन, वित्तीय सेवाएँ और डिजिटल 
वाणिज्य जसेै क्षेत्रों  में एकीकृत सेवा वितरण किस प्रकार संभव ह।ै

z	नोडल मंत्रालय: यह कार्यक्रम संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा ह,ै जो देश में डिजिटल संपर्क  अवसंरचना 
का दायित्व सँभालता ह।ै

z	कार्यान्वयन: इस पहल को डिजिटल एंपॉवरमेंट फाउंडेशन के सहयोग से लाग ूकिया जा रहा है, जो क्षेत्रीय संचालन, सामुदायिक सहभागिता 
और ग्रामीण स्तर पर डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देता ह।ै
�	समदृ्धि केंद्र : प्रत्येक कें द्र पंचायत भवन में स्थापित होगा। यह अपने आस-पास के लगभग 5 किमी. के दायरे में स्थित गावँो ंको सेवाएँ 

प्रदान करेगा।
z	पायलट परियोजना: इस पायलट परियोजना में भिन्न जनसाखं्यिकीय विशेषताओ ंवाले तीन गावँ शामिल हैं-

�	उमरी – मध्य प्रदेश
�	नरकोडुरु – आधं्र प्रदेश
�	चौरावाला – उत्तर प्रदेश।

वी. ओ. चिदंबरनार 
बंदरगाह पर डिजिटल ट्विन

तूतीकोरिन स्थित वी. ओ. चिदंबरनार बंदरगाह भारत का पहला ऐसा बंदरगाह बन गया है, जिसन ेबंदरगाह प्रबंधन के लिए “डिजिटल 
ट्विन” मंच शुरू किया ह।ै

डिजिटल ट्विन पहल के बारे में
z	परिचय: डिजिटल ट्विन एक ऐसी तकनीक ह,ै जो बंदरगाह के ढाचेँ, परिसंपत्तियो ंऔर संचालन का वास्तविक समय का आभासी प्रतिरूप 

तयैार करती है, जिससे निगरानी और निर्णय-निर्माण अधिक प्रभावी हो जाता ह।ै
z	उपयोग की गई प्रौद्योगिकिया:ँ इस प्रणाली में इंटरनेट ऑफ थिगं्स सेंसर, वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली, लिडार मानचित्रण, ड्रोन 

चित्रण, सीसीटीवी नेटवर्क  तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जसैी तकनीको ंका समावेश किया गया ह।ै
z	रियल टाइम निगरानी: यह प्रणाली जहाजो ंकी आवाजाही, क्रेन  के उपयोग और भंडारण क्षेत्र की क्षमता का वास्तविक समय में दृश्यांकन 

प्रदान करती है।

वी. ओ. चिदंबरनार बदंरगाह के बारे में
z	स्थान: यह तमिलनाडु के तूतीकोरिन में भारत के दक्षिण-पूर्वी तट पर मन्नार की खाड़ी के किनारे स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह ह।ै
z	पूर्व नाम: पहले इसे तूतीकोरिन बंदरगाह कहा जाता था, बाद में स्वतत्रता सेनानी वी. ओ. चिदंबरम पिल्लै के सम्मान में इसका नाम 

परिवर्तित किया गया।
z	बड़ा बंदरगाह: यह भारत के 13 प्रमखु बंदरगाहो ंमें से एक ह।ै 
z	स्थान: तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह के बाद दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह ह।ै
z	कंटेनर संचालन: यहा ँभारत का तीसरा सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल स्थित ह,ै जिससे यह कंटेनरीकृत माल परिवहन का एक प्रमुख कें द्र 

बनता ह।ै
z	रणनीतिक महत्त्व: यह बंदरगाह दक्षिण-पूर्व एशिया और अतंरराष्ट्रीय समदु्री व्यापार मार्गों के साथ भारत के व्यापार के लिए एक महत्त्वपूर्ण 

प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता ह।ै

घर पर मतदान की सवुिधा भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी समावेशिता को बढ़ाने के लिए 85 वर्ष से अधिक आय ुके मतदाताओ ंऔर दिव्यांगजनो ंके लिए डाक मतपत्र 
और घर पर मतदान की सुविधा का विस्तार किया है।
z	कें द्रीय चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य, अग्निशमन, बिजली, परिवहन और विमानन जसैी आवश्यक सेवाओ ंमें लगे मतदाताओ ंको भी नामित 

नोडल अधिकारियो ंके माध्यम से डाक मतपत्र सुविधा का लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी है।

‘घर पर मतदान सुविधा ’ के बारे में
z	घर से मतदान करना एक वैकल्पिक सुविधा ह,ै जो वरिष्ठ नागरिको ं(85+) और दिव्यांग व्यक्तियो ं(≥40% मानक दिव्यांगता) को अपने 

निवास से वोट डालने में सहायक है, जिससे सुलभता और गोपनीयता सुनिश्चित होती है।
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z	प्रक्रिया
�	आवेदन प्रक्रिया: पात्र मतदाताओ ंको चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिनो ंके भीतर बथू स्तरीय अधिकारी (BLO) के माध्यम से 

फॉर्म 12D जमा करना होगा। दिव्यांग व्यक्तियो ंको वधै विकलागंता प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
�	सत्यापन एवं पारदर्शिता: रिटर्निंग अधिकारी (RO) सूची तयैार करत ेहैं और उम्मीदवारो ंके साथ साझा करते हैं।

	3 उम्मीदवार प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए प्रतिनिधियो ंको नामित कर सकते हैं।

राष्ट् रीय दंत आयोग 
(NDC)

सरकार ने दंत चिकित्सा शिक्षा में परिवर्तन लाने और स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता को मजबतू करने के लिए राष्ट्रीय दंत आयोग (National 
Dental Commission-NDC) का गठन किया है।

राष्ट् रीय दंत आयोग (NDC) के बारे में 
z	भारत में किफायती मौखिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच और दंत सेवाओ ंकी समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय दंत आयोग 

भारत में दंत शिक्षा और पेशे के लिए नया सर्वोच्च नियामक निकाय है।
z	इसने पूर्ववर्ती भारतीय दंत परिषद (DCI) का स्थान लिया है।
z	काननूी ढाचँा: NDC राष्ट्रीय दंत आयोग अधिनियम, 2023 के तहत स्थापित एक वधैानिक स्वायत्त निकाय ह,ै जिसने दंत चिकित्सक 

अधिनियम, 1948 का स्थान लिया ह।ै
z	उद्देश्य: वैश्विक मानको ंके अनुरूप एक पारदर्शी, जवाबदेह और गुणवत्ता-संचालित नियामक प्रणाली सुनिश्चित करना।
z	नोडल मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार)।
z	संरचना: इसमें एक अध्यक्ष, 8 पदेन सदस्य और 24 अंशकालिक सदस्य शामिल हैं, जिनकी नियकु्ति कें द्र सरकार द्वारा की जाती है।
z	तीन स्वायत्त बोर्ड

�	स्नातक एवं स्नातकोत्तर दंत शिक्षा बोर्ड: दंत शिक्षा का विनियमन करता है।
�	दंत मलू्यांकन एवं रेटिगं बोर्ड: मान्यता और मूल्यांकन का कार्य संभालता ह।ै
�	नैतिकता एवं दंत पंजीकरण बोर्ड: नैतिकता एवं पंजीकरण की देख-रेख करता ह।ै

z	राज्य स्तरीय तंत्र: राज्यों  को एक वर्ष के अतंर्गत राज्य दंत परिषदें स्थापित करनी होगंी, जो शिकायतो ंका निवारण करने और दंत चिकित्सको ं
का रजिस्टर बनाए रखने में सहायक होगी।

�
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पश्चिम एशिया संकट, 2026

संदर्भ
संयकु्त राज्य अमेरिका–इजरायल–ईरान संघर्ष तब तीव्र हो गया, जब हवाई हमलो ंमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड कोर (IRGC) 
के वरिष्ठ अधिकारियो ंकी मृत्यु हो गई।
z	इजरायल का “ऑपरेशन रोअरिंग लायन”, जिसे कथित रूप से इजरायली प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया गया, के तहत सामरिक स्थलो ंको निशाना बनाया गया, जिससे ईरानी 

मिसाइल प्रतिघात और व्यापक पश्चिम एशियाई अस्थिरता उत्पन्न हुई।

हालिया मुद्दे के बारे में
स्विटज्रलैंड के जेनेवा में उच्च-स्तरीय परमाणु वार्ताओ ंकी असफलता के पश्चात,् समन्वित 
सैन्य अभियानो ंकी एक शृं खला ने पश्चिम एशिया की सुरक्षा संरचना को पुनर्परिभाषित कर 
दिया:
z	ऑपरेशन रोअरिंग लायन (इजरायल): 28 फरवरी, 2026 को प्रारंभ किया गया, 

इसमें नताजं, फोर्दो और इस्फहान में स्थित ईरानी परमाण ुअवसंरचना पर सटीक 
हवाई हमले शामिल थ।े

z	ऑपरेशन एपिक फ्यूरी (संयकु्त राज्य अमेरिका): एक संयकु्त अभियान, जिसका 
कें द्र बलैिस्टिक मिसाइल उत्पादन स्थलो ंऔर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के 
कमाडं कें द्रों  का विनाश करना था।

z	ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 (ईरान): ‘मल्टी-वेब’ प्रतिघाती हमला, जिसमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स (UAVs) और मिसाइलो ंका उपयोग करत ेहुए बहरीन, कतर, संयकु्त अरब 
अमीरात और कुवैत में संयकु्त राज्य कें द्रीय कमान  (CENTCOM) के ठिकानो ंको निशाना बनाया गया।

वर्तमान संघर्ष के कारण
दीर्घकालिक “सामरिक अस्पष्टता” के यगु को समाप्त करने हते ुअनेक सामरिक एवं 
आतंरिक कारक एक साथ अभिसरित हुए:
z	परमाण ुसीमा: ईरान के 60% संवर्द्धित यरेूनियम का भंडार (लगभग 440 किलोग्राम) 

एक निर्णायक स्तर तक पहुँच गया।
�	निम्न स्तर पर संवर्धित यरेूनियम का उपयोग नागरिक ऊर्जा उत्पादन और चिकित्सीय 

अनुसंधान में होता ह,ै वही ं60% संवर्द्धन का कोई सामान्य नागरिक ऊर्जा औचित्य 
नही ंह ैऔर यह 90% शस्त्र-ग्रेड सामग्री की दिशा में एक लघु तकनीकी अतंर 
का संकेतक है।

z	बेगिन सिद्धांत: इजरायल ने अपने स्थापित पूर्व-आक्रामक सुरक्षा सिद्धांत का अवलंबन 
किया, जिसके अतंर्गत किसी भी क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी को सामूहिक विनाश के अस्त्र—
विशेषतः परमाणु अस्त्र—प्राप्त करने से रोकना उसका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिदेश है।
�	इजरायल का तर्क  ह ैकि “परमाण ुसीमा” की प्रतीक्षा करना, अब उसकी सुरक्षा 

दृष्टि से व्यवहार्य विकल्प नही ंरह गया है।
z	संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंरिक राजनीतिक संकेत: उग्रता का स्तर प्रतिरोध 

विश्वसनीयता बनाए रखने तथा घरेलू राजनीतिक समीक्षा के मध्य सहयोगियो ंको आश्वस्त करने की आवश्यकता से भी प्रभावित हो सकता है।

अयातलु्ला अली खामेनेई के बारे में
z	अयातुल्ला अली खामेनेई एक ईरानी शिया धर्मगुरु और राजनीतिक नेता थ,े 

जिन्हों ने वर्ष 1989 से लेकर 2026 में अपनी मृत्यु तक ईरान के इस्लामी गणराज्य 
के सर्वोच्च नेता के रूप में सेवा की।

z	पूर्ण अधिकार: वर्ष 1989 से वे “विलायत-ए-फकीह” (इस्लामी विधिवेत्ता की 
अभिरक्षा) के सिद्धांत के अतंर्गत ईरान के दूसरे सर्वोच्च नेता के रूप में कार्यरत 
रह,े सैन्य, न्यायपालिका और विदश नीति पर अतंिम निर्णयाधिकार रखत ेहुए, 
निर्वाचित राष्ट्रपति से ऊपर स्थान रखते थ।े

अंतरराष्ट्रीय संबंध5
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z	ईरान में शासन-स्थिरता संबंधी चितंाएँ: बाह्य संघर्ष, विशषेतः आर्थिक दबाव अथवा आतंरिक असंतोष की स्थितियो ंमें, अभिजात वर्गीय एकजुटता सुदृढ़ करने और राष्ट्रवादी 
भावनाओ ंको संगठित करने का माध्यम बन सकता है।

z	बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता: ईरान की दीर्घ-मारक क्षमता वाली बलैिस्टिक मिसाइल 
प्रणाली इजरायल तथा पश्चिम एशिया में संयकु्त राज्य अमेरिका के सैन्य अड्डों  के लिए 
प्रत्यक्ष सामरिक चुनौती प्रस्तुत करती ह।ै

z	प्रतिनिधि यदु्ध रणनीति: ईरान राज्य विहीन सशस्त्र समूहो ंके माध्यम से प्रभाव-विस्तार 
करता ह ैतथा प्रत्यक्ष पारंपरिक युद्ध से दूरी बनाए करता है।
�	हिजबुल्ला: इजरायल के विरुद्ध लक्षित व्यापक रॉकेट एवं मिसाइल भंडार के साथ 

ईरान की उत्तरी प्रतिरोध क्षमता का प्रमुख अगं है।
�	हमास: गाजा में सक्रिय ईरान-समर्थित संगठन, जिसका इजरायल के साथ संघर्ष 

क्षेत्रीय अस्थिरता को तीव्र करता ह।ै

वर्तमान परिदृश्य
z	कूटनीतिक गतिरोध: संयकु्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वीटो-राजनीति के कारण निष्क्रिय 

बनी हुई ह;ै रूस और चीन इन प्रहारो ंको संप्रभुता का उल्लंघन बतात ेहैं, जबकि पश्चिमी 
शक्तिया ँइन्हें “पूर्वानुमानित आत्मरक्षा” की आवश्यक कार्रवाई के रूप में समर्थन 
देती हैं।

z	‘हाइब्रिड’ यदु्ध का विकास (साइबर आयाम): वर्ष 2026 का संघर्ष “गतिज” युद्धक्षेत्र 
से आगे बढ़ चुका ह।ै
�	ईरानी सेंट्रीफ्यूज समूहो ंके विरुद्ध स्टक्सनेट 3.0 के कथित प्रयोग तथा इजरायल 

और उसके सहयोगियो ंके जल एवं विद्युत ग्रिड पर ईरानी साइबर परीक्षण ‘फिफ्थ 
जनरेशन’ यदु्ध की ओर संक्रमण को दर्शात ेहैं। स्टक्सनेट, एक संगणकीय वायरस 
ह,ै जिसका उपयोग ईरान के नताजं परमाण ुस्थल पर यरेूनियम संवर्द्धन सुविधा 
पर आक्रमण हेत ुकिया गया था; इसे “औद्योगिक मशीनरी पर प्रथम सार्वजनिक 
रूप से ज्ञात साइबर-आक्रमण” माना जाता है।

संघर्ष और उसका वैश्विक प्रभाव
z	ऊर्जा आघात: अतंरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऐतिहासिक आकलन के अनुसार, कच्चे तले 

के मूल्य में 10 डॉलर की वृद्धि से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 0.2% की 
गिरावट आती है।
�	ब्रेंट क्रू ड ऑइल 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुँचने के साथ गंभीर वैश्विक मंदी के दबावो ंका सामना कर रहा है।

z	समदु्री असुरक्षा: संघर्ष ने होर्मुज जलडमरूमध्य, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 21% वहन करता है, को उच्च-जोखिम क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया ह।ै
�	इसके परिणामस्वरूप युद्ध-जोखिम बीमा प्रीमियम में दस गुना वृद्धि तथा केप ऑफ गुड होप मार्ग से वाणिज्यिक जहाजो ंके पुनर्निर्देशन की उच्च लागत सामने आई है।

z	चीन की सामरिक गणना: चीन सामरिक अवसरवाद की नीति अपनाता ह।ै
�	यद्यपि वह ऊर्जा आपूर्ति के संदर्भ में संवदेनशील ह,ै तथापि यदि संयकु्त राज्य की सैन्य परिसंपत्तिया ँपश्चिम एशिया में दीर्घकाल तक संलग्न रहती हैं, तो एशिया की ओर अमेरिकी 

रणनीतिक पुनर्संतुलन क्षमता सीमित हो सकती है, जिससे चीन को संरचनात्मक लाभ प्राप्त होता ह।ै

पश्चिम एशिया में भारत की सामरिक समुद्री उपस्थिति
z	ओमान-रणनीतिक आधार स्तंभ: ओमान इस क्षेत्र में भारत का सबसे महत्त्वपूर्ण सुरक्षा साझदेार बना हुआ ह,ै जो उत्तरी अरब सागर और फारस की खाड़ी के लिए प्रवेश द्वार 

का कार्य करता ह।ै
�	दकु्म बंदरगाह: भारत की समुद्री रणनीति का “क्राउन ज्वेल”। यहा ँभारत के पास एक समर्पित लॉजिस्टिक एवं रखरखाव संबंधी समझौता है, जो भारतीय नौसेना को 

होर्मुज जलडमरूमध्य के बाहर विमानवाहक पोत समूहो ंका समर्थन करने में सक्षम गहरे जल का कें द्र प्रदान करता है।
�	रस अल हद्द: यह स्थान एक महत्त्वपूर्ण खुफिया नोड ह,ै जहा ँभारत एक लिसनिगं पोस्ट (इलेक्ट्रॉनिक निगरानी स्टेशन) संचालित करता ह,ै जो अरब सागर में नौसैनिक 

यातायात और संचार की निगरानी करता ह ैऔर यह ठीक पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के सामने स्थित है।
�	मस्कट नौसैनिक अड्डा: भारत यहा ँसंस्थागत ‘बर्थिंग’ अधिकार और कार्गो-हैंडलिगं सुविधाओ ंतक पहुँच बनाए रखता ह,ै जिससे गश्त पर तनैात भारतीय युद्धपोतो ंकी 

स्थायी उपस्थिति सुनिश्चित होती है।
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z	ईरान – लॉजिस्टिक एवं संपर्क  द्वार: यद्यपि मुख्यतः एक वाणिज्यिक परियोजना ह,ै चाबहार बंदरगाह पर भारत द्वारा संचालित शहीद बेहेश्ती टर्मिनल, दोहरे उपयोग वाली 
सामरिक संरचना की भूमिका निभाता ह।ै
�	“ग्वादर काउंटर”: चाबहार, पाकिस्तान को बायपास करत ेहुए भारत को मध्य एशिया से जोड़ता है और चीनी-वित्तपोषित अवसंरचना के विरुद्ध सामरिक संतुलन प्रदान 

करता ह।ै
�	वर्ष 2026 की सुरक्षा स्थिति: क्षेत्रीय ड्रोन युद्ध में वदृ्धि तथा अमेरिका–ईरान–इजरायल तनाव के कारण वर्ष 2026 के कें द्रीय बजट में बंदरगाह हतुे पूर्व निर्धारित 120 

मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता पूर्ण की गई, परंतु वर्ष 2026–27 के लिए कोई नई आवंटन राशि नही ंकी गई।
	3 भारत वर्तमान में इस उच्च-जोखिम क्षेत्र में तीव्र विस्तार की बजाय सुरक्षा सुदृढ़ीकरण और कूटनीतिक सावधानी को प्राथमिकता दे रहा है।

z	संयकु्त अरब अमीरात (UAE) – इंटरऑपरेबिलिटी साझेदार: UAE के साथ संबंध क्रे ता-विक्रे ता मॉडल से आगे बढ़कर गहन रक्षा साझदेारी में परिवर्तित हो चुके हैं, जिसे 
जनवरी 2026 के रणनीतिक रक्षा साझदेारी ढाचँा समझौत ेद्वारा औपचारिक रूप दिया गया था।
�	एकीकृत पहुँच: यह कोई पारंपरिक सैन्य अड्डा नही ंह;ै समझौता भारतीय परिसंपत्तियो ंको “संस्थागत अतंरसंचालनीयता” प्रदान करता ह।ै इससे आपातकालीन रखरखाव, 

ईंधन भरने तथा त्वरित तैनाती के लिए UAE की सुविधाओ ंका निर्बाध उपयोग संभव होता ह।ै
�	संचालनात्मक कें द्र: डेजर्ट ईगल (वाय ुसेना) और जायेद तलवार (नौसेना) जैसे संयकु्त अभ्यासो ंने अल धफरा वाय ुअड्डे सहित UAE प्रतिष्ठानो ंको भारतीय कर्मियो ं

एवं उपकरणो ंके लिए परिचित मंच में परिवर्तित कर दिया ह।ै

संघर्ष और भारत पर उसका प्रभाव
z	व्यापक आर्थिक दबाव: भारत को प्रतिवर्ष 125 अरब डॉलर से अधिक प्रेषण (Remittances) प्राप्त होता ह;ै क्षेत्रीय श्रम बाजार में संकुचन भारतीय परिवारो ंकी आय पर 

गंभीर प्रभाव डाल सकता ह।ै
�	साथ ही, तले कीमतो ंमें वदृ्धि भारत के चालू खाता घाटे (CAD) को बढ़ाती ह ै

तथा खाद्य एवं परिवहन क्षेत्रों  में मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती ह।ै
z	संपर्क  में स्थायित्त्व: संकट ने भारत–मध्य पूर्व–यरूोप आर्थिक कॉरिडोर (IMEC) 

को प्रभावी रूप से बाधित कर दिया है।
�	यह भू-आर्थिक व्यवधान चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के मध्य 

एशिया मार्गों को अपेक्षाकृत अधिक स्थिर विकल्प के रूप में सशक्त कर सकता 
ह।ै

z	आपरू्ति व्यवधान जोखिम: यह संघर्ष होर्मुज जलडमरूमध्य से ऊर्जा प्रवाह को प्रभावित 
कर सकता ह,ै जो भारत के खाड़ी आयातो ंके लिए एक महत्त्वपूर्ण मार्ग ह।ै वर्ष 2025 
में भारत ने लगभग 90% LPG, 40% LNG और 35% कच्चे तेल का आयात फारस की खाड़ी से किया; अतः किसी भी व्यवधान का सीधा प्रभाव ईंधन की आपूर्ति पर 
पड़ेगा।

z	आयात बिल एवं मदु्रास्फीति में वृद्धि: तनाव बढ़ने से वैश्विक कच्चे तले एवं गैस कीमतें और बीमा लागत बढ़ती हैं, जिससे ऊर्जा आयात बिल, चालू खाता घाटा तथा संभावित 
मदु्रास्फीति दबाव बढ़ता है।

z	प्रवासी सुरक्षा एवं “एक्सोडस” का पैमाना: खाड़ी में 90 लाख से अधिक भारतीय निवास करत ेहैं। परू्ण क्षेत्रीय युद्ध की स्थिति वर्ष 1990 के कुवैत एयरलिफ्ट से भी बड़ी मानवीय 
चुनौती प्रस्तुत कर सकती है।
�	बड़े पैमाने पर वापसी केवल लॉजिस्टिक संकट ही नही ंउत्पन्न करेगी, बल्कि केरल 

और तमिलनाडु जसेै राज्यों  में “रेमिटेंस में कमी” के रूप में आर्थिक संकट भी 
उत्पन्न करेगी।

�	I2U2 की कूटनीतिक दवुिधा: वर्ष 2026 के संकट ने I2U2 समहू (भारत, 
इजरायल, UAE, अमेरिका) को प्रभावी रूप से निष्क्रिय कर दिया है।
	3 भारत एक “रणनीतिक बिदं”ु की स्थिति में ह,ै जहा ँदो साझदेार (इजरायल/

अमेरिका) तीसरे महत्त्वपूर्ण साझदेार (ईरान) के साथ सक्रिय संघर्ष में हैं, 
जबकि चौथा (UAE) लक्षित तटस्थ पक्ष ह।ै

	3 इस परिस्थिति में भारत को खाद्य एवं ऊर्जा सहयोग आधारित “मिनीलैटरल 
सहयोग” से हटकर “संघर्ष प्रबंधन” की दिशा में कदम बढ़ाना पड़ रहा ह।ै

आगे की राह
z	आर्थिक प्रभाव: भारत को अत्यधिक मूल्य-अस्थिरता से घरेलू अर्थव्यवस्था को सरुक्षित रखने हेत ुतत्काल अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडार को सक्रिय करना चाहिए तथा दीर्घकालिक 

तले आयात अनुबंधो ंकी मूल्य सुरक्षा करनी चाहिए।
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z	रणनीतिक संतुलन: भारत को किसी विशिष्ट शक्ति-गुट के साथ प्रत्यक्ष संरेखण से बचना चाहिए, इजरायल के साथ संतुलित रक्षा-संबंध बनाए रखत ेहुए ओमान अथवा संयकु्त 
अरब अमीरात को परोक्ष संवाद माध्यम के रूप में उपयोग कर क्षेत्रीय तनाव-शमन को प्रोत्साहित करना चाहिए।

z	रक्षा आत्मनिर्भरता: भारत को इजरायल के साथ अपने भू-भाग पर रक्षा विनिर्माण साझदेारियो ंको तीव्र गति से आगे बढ़ाना चाहिए। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता की 
परवाह किए बिना उच्च-प्रौद्योगिकी उपकरणो ंके लिए सुरक्षित उत्पादन आधार सुनिश्चित होगा।

z	राष्ट्रीय गैस ग्रिड एवं सामरिक भंडार: वर्तमान सामरिक पेट्रोलियम भंडार से आगे बढ़त ेहुए, भारत को उर्वरक एवं विद्युत क्षेत्रों  को द्रवीकृत प्राकृतिक गैस के तात्कालिक बाजार 
मूल्य-अस्थिरता से सुरक्षित रखने हेतु सामरिक गैस भंडार पर एक राष्ट्रीय नीति को शीघ्र लागू करना चाहिए।

z	मिशन समदु्र मंथन: सरकार ने ‘गहरे समुद्री अन्वेषण’ को राष्ट्रीय सुरक्षा की आपात प्राथमिकता के रूप में ग्रहण करना चाहिए, क्यों कि पश्चिम एशिया से संबंधित 88 प्रतिशत 
आयात-निर्भरता भारत की “कमजोर कड़ी” बनी हुई है, और इसे कम करना सामरिक दृष्टि से अत्यावश्यक है

z	“विश्व बंध”ु परोक्ष संवाद पहल: भारत को अपनी विशिष्ट स्थिति का उपयोग करत ेहुए अरब सागर में एक “समुद्री तनाव-शमन क्षेत्र” की स्थापना को प्रोत्साहित करना चाहिए, 
जिससे वाणिज्यिक ऊर्जा प्रवाह को “प्रतिरोध धुरी” और अन्य आक्रामक अभियान की वैचारिक संघर्ष-स्थिति से सुरक्षित रखा जा सके।

निष्कर्ष
वर्ष 2026 का पश्चिम एशिया संकट, भारत को रणनीतिक अस्पष्टता से सुदृढ़ राज्य-नीति की ओर अग्रसर होने के लिए बाध्य करता ह।ै इजरायल के साथ उच्च-प्रौद्योगिकी रक्षा सहयोग 
को सुदृढ़ करत ेहुए, भारत को होर्मुज जलडमरूमध्य अवरोध तथा प्रतिबंध-जोखिमो ं के विरुद्ध संतुलन रणनीति अपनानी होगी, ताकि अपने ऊर्जा हितो ंऔर यरेूशियाई संपर्क  
महत्त्वाकाकं्षाओ ंको सुरक्षित किया जा सके।

भारत-कनाडा संबधं

संदर्भ
हाल ही में, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क  कार्नी ने भारत की आधिकारिक यात्रा की, जो वर्ष 2018 के बाद किसी कनाडाई नेता की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी।

संबंधित तथ्य
z	यह प्रधानमंत्री कार्नी के कनाडा के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद भारत की पहली यात्रा थी।
z	यह यात्रा वर्ष 2025 में हुई दो विशिष्ट उच्च-स्तरीय बठैको ंमें हुई प्रगति की परिणति ह—ै जी-7 शिखर सम्मेलन कनानास्किस, कनाडा (जनू 2025) और जी-20 शिखर 

सम्मेलन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका (नवंबर 2025)।

यात्रा के प्रमुख परिणाम
z	रणनीतिक ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन

�	नागरिक परमाण ुसहयोग: भारत और कनाडा ने 2.6 अरब कनाडाई डॉलर के 
एक प्रमुख समझौत ेके माध्यम से द्विपक्षीय परमाणु संबंधो ंको मजबतू किया, जो 
कनाडा की कंपनी केमेको और भारत के परमाण ुऊर्जा विभाग के बीच हुआ। 
इस समझौत ेके तहत भारत के विस्तारशील नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए 
ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित करने हतुे 10 वर्ष की दीर्घकालिक यरेूनियम आपूर्ति सुनिश्चित 
की गई।

�	महत्त्वपूर्ण खनिज साझेदारी: दोनो ंदेशो ंने लीथियम और कोबाल्ट जैसे खनिजो ं
के लिए सुरक्षित आपूर्ति शृं खलाएँ बनाने हतुे एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 
किए, जो विद्युत वाहन बैटरियो,ं स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियो ंऔर फेम-2 योजना 
के लिए आवश्यक हैं।

�	जीवाश्म ईंधन निर्यात: कनाडा ने भारत के लिए द्रवीकृत प्राकृतिक गैस और भारी 
कच्चे तेल का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनने की अपनी इच्छा व्यक्त की, जिसे वर्ष 
2030 तक प्रतिवर्ष 5 करोड़ टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस उत्पादन के कनाडा के 
लक्ष्य का समर्थन प्राप्त है।

�	वैश्विक गठबंधन: भारत ने कनाडा का अतंरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए सदस्य 
तथा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वागत किया, ताकि 
हरित ऊर्जा की ओर वैश्विक संक्रमण को तीव्र किया जा सके।
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z	व्यापार और आर्थिक संरचना
�	व्यापक व्यापार समझौता: नेताओ ंने संरचित व्यापक आर्थिक साझदेारी समझौता मार्ग को अपनात ेहुए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता के लिए वार्ताओ ंको आधिकारिक 

रूप से पुनः आरंभ किया, ताकि वर्ष 2026 के अतं तक वार्ताओ ंको संपन्न किया जा सके और वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 70 अरब कनाडाई डॉलर तक विस्तारित 
करने का महत्त्वाकाकं्षी लक्ष्य निर्धारित किया जा सके।
	3 50 अरब डॉलर की उपलब्धि: वर्ष 2030 के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य 70 अरब डॉलर (सेवाओ ंसहित) बना हुआ ह,ै भारतीय प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से द्विपक्षीय व्यापार 

को 50 अरब डॉलर तक पहुँचाने के अधिक तात्कालिक “अगले स्तर” के लक्ष्य को रेखाकंित किया, जिसे अगले पाचँ वर्षों के भीतर प्राप्त किया जाना ह।ै
�	नई वित्तीय वार्ता: “वित्त मंत्रियो ंकी आर्थिक और वित्तीय वार्ता” नामक एक नई पहल प्रारंभ की गई, ताकि संस्थागत पँूजी प्रवाह को सुव्यवस्थित किया जा सके, विशषे रूप 

से कनाडाई पेंशन कोषो ंको लक्षित करत ेहुए (जिन्हों ने पहले ही भारत में 100 अरब डॉलर से अधिक का निवश किया ह)ै।
�	कृषि नवाचार – दलहन प्रोटीन उत्कृ ष्टता कें द्र: हरियाणा के कंुडली स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान में कनाडा–भारत दलहन प्रोटीन उत्कृ ष्टता 

कें द्र स्थापित करने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया, ताकि उच्च-गुणवत्ता वाले पादप प्रोटीन अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके।
z	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अतंरिक्ष

�	अतंरिक्ष अन्वेषण: भारतीय अतंरिक्ष अनसंुधान संगठन और कनाडाई अतंरिक्ष एजेंसी ने अतंरिक्ष रोबोटिकी, मानव अतंरिक्ष उड़ान मिशनो ंऔर उपग्रह-आधारित क्वांटम 
संचार पर सहयोग के लिए एक व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए।

�	स्वास्थ्य सेवा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता: दोनो ंदेशो ंने “दूरस्थ चिकित्सा” के लिए 
विशेष रूप से डिजाइन किए गए कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित निदान उपकरणो ंके 
सह-विकास पर सहमति व्यक्त की, ताकि दूरस्थ या ग्रामीण क्षेत्रों  में रहने वाले 
नागरिको ंको उच्च-गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा सके।

�	त्रिपक्षीय प्रौद्योगिकी साझेदारी: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत के बीच एक 
त्रिपक्षीय समझौता (ACITI) ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अंतर्गत 
अर्द्धचालक विनिर्माण, साइबर सुरक्षा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) पर 
सहयोग किया जाएगा।

z	सुरक्षा और रक्षा सहयोग
�	संस्थागत संपर्क : कनाडा ने भारत में अपने मिशन में एक स्थायी दूतावास अधिकारी 

नियकु्त किया, जबकि भारत ने वाशिगंटन डी.सी. में अपने रक्षा दूतावास अधिकारी 
को कनाडा के संदर्भ में मान्यता प्रदान की, जिससे ‘मिलिट्री-टू-मिलिट्री’ प्रत्यक्ष 
संचार सुनिश्चित हो सके।

�	समुद्री सुरक्षा: दोनो ं देशो ं ने समुद्री सुरक्षा साझेदारी प्रारंभ की, ताकि संयुक्त 
नौसैनिक प्रशिक्षण और अभ्यास किए जा सकें  और यह सुनिश्चित किया जा सके 
कि हिदं-प्रशातं क्षेत्र अतंरराष्ट्रीय व्यापार के लिए मकु्त, खलुा और समावेशी बना 
रहे।

�	रक्षा वार्ता और सामान्य सूचना सुरक्षा समझौता: दोनो ंनेताओ ंने औपचारिक भारत–कनाडा रक्षा वार्ता प्रारंभ करने पर सहमति व्यक्त की। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण यह 
ह ैकि उन्हों ने सामान्य सूचना सुरक्षा समझौता (GSOIA) पर वार्ता करने पर सहमति व्यक्त की, जो उच्च-स्तरीय गोपनीय सैन्य प्रौद्योगिकी और खफुिया जानकारी के 
आदान-प्रदान के लिए एक पूर्वापेक्षा है।

�	“अतंरराष्ट्रीय दमन” बनाम “संप्रभतुा”: वर्ष 2026 के संयकु्त वक्तव्य में भाषा में एक समझौता शामिल था, जिसमें दोनो ंपक्षों  ने “अतंरराष्ट्रीय दमन” से निपटने में विधि 
के शासन के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की (कनाडाई चितंाओ ंको संबोधित करत ेहुए), जबकि साथ ही “संप्रभतुा और क्षेत्रीय अखंडता” के सम्मान पर भी बल दिया (भारतीय 
चितंाओ ंको संबोधित करत ेहुए)।

z	शिक्षा और प्रतिभा गतिशीलता
�	अनसंुधान इंटर्नशिप: भारत की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और कनाडा की मिटैक्स के बीच एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से ग्लोबलिकं अनसंुधान इंटर्नशिप 

कार्यक्रम का विस्तार किया गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 300 भारतीय विद्यार्थियो ंको कनाडा में अनुसंधान करने की अनुमति दी जाएगी।
�	प्रतिभा संबंधी रणनीति: हरित प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जसेै प्राथमिकता क्षेत्रों  में कुशल पेशेवरो ंऔर शोधकर्ताओ ंके आवागमन को सरल बनाने के लिए एक 

संयकु्त प्रतिभा और नवाचार रणनीति प्रारंभ की गई है।
�	आदिवासी सहभागिता: दोनो ंनेताओ ंने भारत जनजातीय महोत्सव को एक ऐसे मंच के रूप में प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की, जिसके माध्यम से पारंपरिक ज्ञान का 

आदान-प्रदान किया जा सके और जनजातीय तथा स्वदशी समदुायो ंके आर्थिक सशक्तीकरण को समर्थन मिल सके।
�	भौतिक उपस्थिति: “लिविगं ब्रिज” में एक महत्त्वपूर्ण बिदं ुके रूप में कनाडाई विश्वविद्यालयो ंको भारत में भौतिक परिसर स्थापित करने की सुविधा प्रदान करने पर सहमति 

बनी, जो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप ह।ै
	3 इससे संबंध केवल “विद्यार्थी आवागमन” से आगे बढ़कर “संस्थागत उपस्थिति” की दिशा में परिवर्तित होत ेहैं।
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z	ऊर्जा क्षेत्र के विशिष्ट परिणाम
�	स्माल मॉड्यूलर रिएक्टर संबंधी सहयोग: 2.6 अरब कनाडाई डॉलर के यरेूनियम समझौते से आगे बढ़त ेहुए, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर तथा उन्नत रिएक्टर प्रौद्योगिकियो ंपर 

सहयोग का विशेष उल्लेख किया गया, जिनका उद्देश्य विकें द्रीकृत विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देना है।
�	नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन: दोनो ंनेताओ ंने भारत–कनाडा नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण शिखर सम्मेलन की घोषणा की, जिसे वर्ष 2026 में बाद में आयोजित 

किया जाएगा, ताकि अतंरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की सदस्यताओ ंको क्रियान्वित किया जा सके।

भारत–कनाडा संबंधों में चुनौतियाँ
z	संप्रभतुा, उग्रवाद और “कानूनी अतंर”: कनाडा में पृथकतावादी आदंोलनो ंकी उपस्थिति प्रमुख विवाद का कारण ह।ै इससे एक मौलिक असंगति उत्पन्न होती है:

�	राजनीतिक स्थान बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने वाले समूहो ंको लेकर चितंित रहता ह,ै जबकि कनाडा घरेलू कानूनी बाधाओ ं
और उदार अभिव्यक्ति मानको ंका हवाला देता ह।ै

�	न्यू डेमोक्रे टिक पार्टी–लिबरल गठजोड़: भारत, कनाडा की घरेलू राजनीतिक साझदेारियो ं(विशेष रूप से लिबरल–न्यू डेमोक्रेटि क पार्टी गठबंधन) को वोट–बैंक की बाध्यताओ ं
के कारण कार्यपालिका की कार्रवाई पर एक बाधा के रूप में देखता ह।ै

�	विदशी हस्तक्षेप के आरोप: कनाडा की वर्ष 2025 सार्वजनिक जाचँ के बाद 
“संप्रभुताओ ंका टकराव” उभरकर सामने आया, जिसमें भारत को कनाडाई चुनावी 
प्रक्रियाओ ंमें एक “प्रमुख अभिकर्ता” बताया गया, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू 
मामलो ंमें हस्तक्षेप के परस्पर आरोप लगे।

�	खालिस्तान संबंधी मदु्दा: यह भारत–कनाडा संबंधो ंमें एक संरचनात्मक तनाव बिदं ु
ह,ै जो भारत की क्षेत्रीय अखंडता और कनाडा की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली 
सिख प्रवासी समुदाय के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की उदार व्याख्या के मध्य 
संघर्ष में निहित ह।ै हालाकँि वर्ष 2023 में हरदीप सिहं निज्जर की मृत्यु से संबंधित 
आरोपो ंके बाद संबंध निम्नतम स्तर पर पहुँच गए थ,े लेकिन वर्ष 2026 के सामरिक 
पुनर्संतुलन ने संबंधो ंको “विभाजन-आधारित प्रबंधन” की दिशा में स्थानातंरित 
कर दिया ह।ै

z	अतंरराष्ट्रीय संगठित अपराध और सुरक्षा: विचारधारा से परे, सुरक्षा परिदृश्य ठोस 
आपराधिक खतरो ंकी ओर स्थानातंरित हो गया है:
�	संबंध तंत्र: बढ़त ेप्रमाण संकेत देत ेहैं कि मादक पदार्थ कार्टेल, मानव तस्करो ंऔर 

उग्रवादी समूहो ंके बीच संबंध मौजदू है।
�	उभरते खतरे: फें टानिल रसायनो ंकी तस्करी और साइबर–वित्तीय धोखाधड़ी अब 

प्रमुख द्विपक्षीय सुरक्षा प्राथमिकताएँ बन गई हैं।
z	राजनयिक विश्वास और खफुिया कमी: “शातं कूटनीति” से “मेगाफोन कूटनीति” 

(मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक आरोप) की ओर संक्रमण ने संस्थागत विश्वास को 
क्षति पहुँचाई ह।ै
�	खफुिया साझाकरण में मंदी: हाल के संकटो ंने द्विपक्षीय समन्वय में तनाव उत्पन्न किया है, जिससे पाचँ मुख्य साझदेारो ंसे संबंधित व्यापक सहयोग ढाचँो ंपर संभावित प्रभाव 

पड़ सकता है।
z	संरचनात्मक व्यापार और नियामकीय बाधाएँ: आर्थिक पूरकता के बावजदू, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता अभी भी निम्नलिखित कारणो ंसे बाधित है:

�	उच्च भारतीय शुल्क: मुख्यतः कनाडाई डेयरी और मदिरा पर।
�	कनाडाई स्वच्छता और पादप–स्वच्छता मानक: कठोर एवं पादप–स्वच्छता मानक भारतीय कृषि निर्यात को सीमित करत ेहैं।

z	“लिविगं ब्रिज” पर दबाव: लोगो ंकी आवाजाही आर्थिक और नीतिगत परिवर्तनो ंके कारण “प्रतिलोम प्रतिभा प्रवाह” का सामना कर रही है:
�	छात्र संवेदनशीलता: वर्ष 2023–24 में भारतीय अध्ययन अनुमति आवेदन 40% तक घट गए, जिसका कारण कनाडा का आवास संकट और बढ़ती जीवन-यापन लागत ह।ै
�	नीतिगत सीमा: वर्ष 2024–25 में अतंरराष्ट्रीय छात्र वीजा पर 35% की कटौती ने कनाडा को एक प्रमुख गंतव्य के रूप में कम आकर्षक बना दिया ह।ै

आगे की राह
z	“शातं कूटनीति” का संस्थानीकरण और न्यायिक कठोरता: “मेगाफोन कूटनीति” से दूर जाने के लिए गोपनीय, उच्च–स्तरीय संस्थागत चैनलो ंकी पुनर्स्थापना आवश्यक है:

�	स्थायी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर संवाद: उग्रवाद और क्षेत्रीय अखंडता से संबंधित संवेदनशील शिकायतो ंको सार्वजनिक मंचो ंसे दूर सँभालने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा 
सलाहकारो ंके बीच एक सतत गोपनीय संवाद चैनल स्थापित किया जाए।

�	राजनीतिक के स्थान पर न्यायिक ढाचेँ को प्राथमिकता: वर्ष 1994 की पारस्परिक विधिक सहायता संधि और वर्ष 1987 की प्रत्यर्पण संधि के उपयोग को प्राथमिकता दी 
जाए। इससे प्रमाण का भार राजनीतिक बयानबाजी से हटकर “कार्यान्वयन योग्य खुफिया जानकारी” और न्यायिक साक्ष्यों  पर स्थानातंरित होगा।

�	सामरिक पृथक्करण: “डी-हाइफनेशन” के सिद्धांत को अपनाया जाए, जिससे प्रवासी समुदाय से जुड़ी राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धाएँ उच्च-मूल्य आर्थिक क्षेत्रों  को प्रभावित न करें।
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z	सुरक्षा और काननू प्रवर्तन समन्वय: द्विपक्षीय सुरक्षा ढाचेँ को “उग्रवाद–अपराध संबंध” से निपटने के लिए विकसित करना आवश्यक है:
�	उन्नत संयकु्त कार्य समहू: अतंरराष्ट्रीय अपराध पर संयकु्त कार्य समूह को सुदृढ़ किया जाए ताकि वास्तविक समय में खुफिया सूचना का आदान–प्रदान हो सके।
�	संबंध तंत्र को लक्षित करना: मादक पदार्थ तस्करी (फें टानिल अग्रदत), मानव तस्करी और साइबर–वित्तीय धोखाधड़ी के गठबंधन पर विशषे ध्यान दिया जाए।
�	प्रौद्योगिकी संप्रभतुा: ऑस्ट्रेलिया–कनाडा–भारत साझदेारी का विस्तार कर “विश्वसनीय डिजिटल पारितंत्र” विकसित किया जाए, जिसमें क्वांटम संचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता–

सहायित स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान कें द्रित हो।
z	व्यापार और औद्योगिक ढाचेँ का अतंिम रूप: आर्थिक संबंधो ंको संबंधो ंका “स्थिर 

आधार” बनना चाहिए, जिसका लक्ष्य 70 अरब कनाडाई डॉलर के व्यापार को प्राप्त 
करना ह:ै
�	व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते का निष्कर्ष: वर्ष 2026 के अतं तक इस 

समझौते को शीघ्र पूरा कर कानूनी स्पष्टता प्रदान की जाए और आपूर्ति शृं खलाओ ं
में विविधता लाई जाए।

�	महत्त्वपूर्ण खनिज एकीकरण: केवल “क्रे ता–विक्रे ता” मॉडल से आगे बढ़कर 
खनिज सुरक्षा साझेदारी के अंतर्गत गहन औद्योगिक एकीकरण स्थापित किया 
जाए। इसमें लीथियम, कोबाल्ट और निकल में संयकु्त उद्यम शामिल हो,ं जो भारत 
की विद्युत वाहन योजना और अर्द्धचालक पारितंत्र को समर्थन दें।

�	संसाधन सुरक्षा: यरेूनियम और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को राजनीतिक तनाव से सुरक्षित रखा जाए, ताकि राष्ट्रीय संसाधन सुरक्षा बाधित न हो।
z	सामाजिक और संस्थागत सुरक्षा कवच का निर्माण: घरेलू राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन का सामना करने के लिए संबंधो ंको गैर–सरकारी स्तर पर भी सुदृढ़ करना आवश्यक ह:ै

�	ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 कूटनीति: विचार संस्थानो ंके संवाद और विश्वविद्यालय साझदेारियो ंके माध्यम से संबंधो ंको मजबतू किया जाए, जसेै दाल प्रोटीन उत्कृष्ट ता कें द्र।
�	संस्थागत स्थिरता: ये सामाजिक सुरक्षा कवच एक लचीला ढाचँा तयैार करत ेहैं, जिससे कूटनीतिक तनाव के समय भी जन–जन और शैक्षणिक संबंध सक्रिय बने रहते हैं।

निष्कर्ष
भारत–कनाडा संबंध 3C ढाचेँ द्वारा परिभाषित होते हैं, इंडो–पसैिफिक सुरक्षा पर अभिसरण (Convergence), ऊर्जा और खाद्य संसाधनो ंमें पूरकता (Complementarity), 
तथा घरेलू उग्रवाद को लेकर सतत ्प्रतिस्पर्द्धा (Contestation)। इसके लिए “सामरिक पुनर्संतुलन” और “पृथक्करण” आवश्यक हैं, ताकि गहरे राजनीतिक तनावो ंसे महत्त्वपूर्ण 
आर्थिक सहयोग को सुरक्षित रखा जा सके।

ब्रिक्स में वैज्ञानिक सहयोग

संदर्भ
ब्रिक्स एक उभरता हुआ वैश्विक समूह ह,ै जो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देता ह।ै इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) आर्थिक सहयोग के साथ एक प्रमुख स्तंभ 
के रूप में उभर रह ेहैं।

ब्रिक्स के बारे में
z	उद्गम: ‘BRIC’ शब्द वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ’नील द्वारा गढ़ा 

गया था, जो ब्राजील, रूस, भारत और चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओ ंका 
प्रतिनिधित्व करता है।

z	उद्देश्य: वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार करना तथा अतंरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), 
विश्व बैंक और संयकु्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जसैी पश्चिम-प्रधान संस्थाओ ंके विकल्प 
प्रस्तुत करना।

z	प्रकृति: ब्रिक्स एक अनौपचारिक समन्वय तंत्र बना हुआ ह,ै जिसमें अध्यक्षता सदस्य 
देशो ंके बीच प्रतिवर्ष क्रमिक रूप से परिवर्तित रहती है।

z	सदस्य देश
�	प्रारंभिक सदस्य (BRICS): ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका।
�	नए सदस्य (BRICS+): मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, 

संयकु्त अरब अमीरात (UAE)।

ट्रैक 1.5 कूटनीति के बारे में (हाइब्रिड ब्रिज )
इसमें सरकारी अधिकारी (अनौपचारिक क्षमता में भाग लेत ेहुए) और गैर-राज्य 
अभिकर्त्ता (विचार संस्थान विशेषज्ञ, व्यावसायिक नेता और शिक्षाविद) शामिल होत े
हैं।

ट्रैक 2 कूटनीति के बारे में (अनौपचारिक सेफ्टी वाल्व )
यह पूरी तरह से गैर–सरकारी व्यक्तियो ं द्वारा संचालित होती ह,ै जसेै सेवानिवतृ्त 
राजनयिक, सेवानिवतृ्त सैन्य अधिकारी, शिक्षाविद और नागरिक समाज संगठन।
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�	ब्रिक्स साझेदार देश: वर्ष 2024 के कजान शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स ने “ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज” नामक एक नई श्रेणी प्रस्तुत की।
	3 बलेारूस, बोलीविया, कजाखस्तान, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, क्यूबा, वियतनाम, यगुाडंा, उज्बेकिस्तान।

�	सदस्यता और साझेदारी में रुचि: वर्ष 2024 के दौरान, 30 से अधिक देशो ंने ब्रिक्स में सदस्य या साझेदार के रूप में शामिल होने में रुचि व्यक्त की।

ब्रिक्स का संस्थागत ढाँचा
z	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रियो ंकी बैठक: ब्रिक्स के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री वर्ष में एक बार बठैक करत ेहैं, जिसमें रणनीतिक दस्तावजो ंको स्वीकृति 

और उन पर हस्ताक्षर किए जात ेहैं। प्रत्येक सदस्य देश में एक या दो प्रमखु एजेंसिया ँइन गतिविधियो ंका समन्वय करती हैं, प्रस्ताव आमंत्रित करती हैं तथा परियोजनाओ ंकी 
सूची तयैार करती हैं, जिन्हें संबंधित देश की अध्यक्षता के दौरान अनुमोदित किया जाता है। 
�	उदाहरण के लिए, भारत की अध्यक्षता के दौरान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनसंुधान परिषद (CSIR) और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) प्रमुख एजेंसियो ंके रूप में 

कार्य करते हैं।
z	iBRICS: यह एक नेटवर्क  ह,ै जो ब्रिक्स देशो ंके बीच नवाचार, अनसंुधान 

सहयोग और ज्ञान आदान-प्रदान को बढ़ावा देता ह।ै
z	ब्रिक्स प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कें द्र (TTC): यह सीमापार प्रौद्योगिकी के 

व्यावसायीकरण, नीतिगत ढाचेँ और संस्थागत संपर्कों को सुदृढ़ करने में सहायक 
ह।ै

z	ब्रिक्स भविष्य नेटवर्क  संस्थान: यह उन्नत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा 
उच्च क्षमता संगणना के क्षेत्र में अनसंुधान और विकास पर कें द्रित ह।ै
�	साथ ही, यह ब्रिक्स देशो ंके बीच अगली पीढ़ी के संचार नेटवर्क  में सहयोग 

को बढ़ावा देता ह।ै
z	चीन-ब्रिक्स नवीन गुणवत्ता उत्पादक शक्तियो ंपर अनसंुधान कें द्र: इसका हाल 

ही में बीजिगं में उद्घाटन किया गया। 
�	यह कें द्र शैक्षणिक आदान-प्रदान और प्रौद्योगिकी अनसंुधान के लिए एक 

अतंरराष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करता ह।ै

चुनौतियाँ
z	कमजोर राष्ट्रीय नवाचार प्रणाली: ब्रिक्स देशो ंकी राष्ट्रीय नवाचार प्रणालिया ँ

दक्षिण कोरिया जसेै देशो ंकी तलुना में अपेक्षाकृत कमजोर हैं। चीन को छोड़कर 
अधिकाशं देशो ंमें अनसंुधान एवं विकास व्यय कम है।

z	सदस्यों  के भिन्न हित: नए सदस्यों  की आर्थिक विकास और वैज्ञानिक क्षमता में 
विविधता के कारण उनके हितो ंमें समन्वय स्थापित करना कठिन हो जाता है। 
�	इस कारण BRICS+ को विशिष्ट देशो ंके बीच द्विपक्षीय सहयोग संबंध 

विकसित करने पर ध्यान कें द्रित करना पड़ सकता है।
z	ढाचेँ का अभाव: ब्रिक्स देशो ंके बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर अनुसंधान सीमित ह।ै मौजदूा तंत्र में नियमित अध्ययन और आकँड़ा-आधारित सुझाव 

प्रदान करने के लिए एक व्यवस्थित ढाचेँ की कमी ह।ै

आगे की राह
z	यरूोपीय संघ से सीख: ब्रिक्स, यरूोपीय संघ के विविध विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार कार्यक्रमो ंसे सीख ले सकता ह,ै क्यों कि वर्तमान में इसके पास सीमित विकल्प और उच्च 

प्रतिस्पर्द्धा के बावजदू अपेक्षाकृत कम वित्तीय संसाधन हैं।
�	ब्रिक्स, यरूोपीय संघ के होराइजन कार्यक्रम की तर्ज पर एक कें द्रीय तंत्र विकसित कर सकता ह,ै जिसमें एक सचिवालय स्थापित किया जाए, जो वित्त प्रबंधन, प्रस्ताव आमंत्रण, 

प्रगति की निगरानी और परिणामो ंका मूल्यांकन करे।
z	मेगा-विज्ञान परियोजनाओ ंकी शुरुआत: कुछ दीर्घकालिक मेगा-विज्ञान परियोजनाओ ंका विकास, गहन सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। 

�	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (STI) सहयोग के ढाचेँ का विस्तार अतंतः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओ ंके वित्तपोषण तक ही सीमित नही ंरहना चाहिए; इसे STI के शासन 
और उभरती प्रौद्योगिकियो ंके BRICS+ देशो ंपर पड़ने वाले प्रभाव पर शोध को बढ़ावा देना चाहिए।

z	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं व्यावसायीकरण (TTC) को सुदृढ़ बनाना: अनुसंधान और बाजार अनुप्रयोगो ंके बीच अतंर को पाटने के लिए TTC की भूमिका का विस्तार करना। 
z	समावेशी ब्रिक्स+ सहयोग को बढ़ावा देना: ज्ञान साझाकरण, वित्तीय सहायता और संयकु्त अनुसंधान के माध्यम से नए सदस्यों  की क्षमता का निर्माण करना।
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प्रारंभिक परीक्षा

पाकिस्तान-अफगानिस्तान संघर्ष

संदर्भ
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य वर्षों बाद सबसे भीषण झड़पें हुईं, जिससे महीनो ं
से संचालित तनाव और सीमा पर झड़पो ंने खुले संघर्ष का रूप ले लिया ह।ै

पाकिस्तान-अफगानिस्तान संघर्ष की पषृ्ठभूमि
z	ऐतिहासिक तनाव: विवाद दशको ंपुराने हैं, विशेष रूप से विवादित डूरंड रेखा को 

लेकर, जिसे अफगानिस्तान ने कभी भी औपचारिक रूप से अतंरराष्ट्रीय सीमा के रूप 
में मान्यता नही ंदी है।

z	वर्ष 2021 के बाद परिवर्तन: अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद, 
पाकिस्तान के साथ संबंध शुरू में सुधरे, लेकिन जल्द ही बिगड़ गए।

z	आतंकवादी शरणस्थल के आरोप: पाकिस्तान काबुल पर तहरीक-ए-तालिबान 
पाकिस्तान (TTP) के नेताओ ंऔर पाकिस्तान के अंदर हमले करने वाले अन्य 
विद्रोहियो ंको शरण देने का आरोप लगाता ह।ै

z	अफगान सरकार का आरोप: अफगान अधिकारी इन दावो ंका खंडन करत ेहैं और 
इसके स्थान पर पाकिस्तान पर तालिबान विरोधी आतंकवादी समूहो ंका समर्थन करने 
का आरोप लगात ेहैं।

z	सीमा पर लगातार झड़पें: सीमा पर प्रायः झड़पें, तोपखाने की गोलीबारी और हवाई 
हमले होत ेरहते हैं, जो अक्सर आतंकवादी हमलो ंसे भड़क उठते हैं।

z	असफल यदु्धविराम: क्षेत्रीय देशो ंद्वारा मध्यस्थता द्वारा किए गए कई युद्धविराम प्रयास 
लगातार हिसंा और अविश्वास के कारण विफल हो गए हैं।

डूरंड रेखा विवाद
z	डूरंड रेखा 2,640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा ह,ै जो पाकिस्तान (अविभाजित भारत 

का हिस्सा) और अफगानिस्तान को अलग करती ह,ै जिसे वर्ष 1893 में निर्धारित 
किया गया था।

z	वर्तमान में, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा पीओके (PoK) में अवस्थित 
ह,ै जो ऐतिहासिक डूरंड रेखा का एक हिस्सा ह ै(विशषे रूप से वाखान कॉरिडोर में)। 
यह लगभग 106 किलोमीटर लंबी ह।ै

z	औपनिवशिक उत्पत्ति: इसे मॉर्टिमर डू रंड ने अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के 
बीच एक रणनीतिक सीमा के रूप में सीमाकंित किया था।

z	मखु्य विवाद: अफगानिस्तान ने इसे कभी भी आधिकारिक तौर पर अतंरराष्ट्रीय सीमा 
के रूप में मान्यता नही ंदी ह,ै यह तर्क  देत ेहुए कि इसने पश्तून जनजातियो ंको विभाजित 
किया ह।ै

z	नजृातीय आयाम: यह रेखा दोनो ंदेशो ंमें रहने वाली पश्तून आबादी को विभाजित 
करती ह,ै जिससे सीमा पार आवागमन की मागँ और ऐतिहासिक रूप से ‘पश्तूनिस्तान’ 
की मागँ को बल मिलता ह।ै

z	पाकिस्तान का रुख: पाकिस्तान इसे अतंरराष्ट्रीय कानून और विरासत में मिली संधियो ं
के तहत एक वधै और स्थापित अंतरराष्ट्रीय सीमा मानता ह।ै

z	सुरक्षा संबंधी निहितार्थ: यहा ँका दरु्गम भू-भाग और वैधता को लेकर विवाद इसे 
उग्रवादी घुसपठै, तस्करी और सीमा संघर्षों का कें द्र बनात ेहैं।

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के बारे में
z	उत्पत्ति: तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) का गठन वर्ष 2007 में इस्लामी 

उग्रवादी गटुो ंके एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में हुआ था, जो मुख्य रूप से पाकिस्तान-
अफगानिस्तान सीमा पर सक्रिय हैं।

z	उद्देश्य: इसका उद्देश्य नेशन-स्टेट प्रणाली को समाप्त करना और पाकिस्तान में 
इस्लामी कानून की अपनी व्याख्या लागू करना है।

z	संचालन क्षेत्र: मुख्य रूप से कबायली और सीमावर्ती क्षेत्रों  में सक्रिय; स्वात घाटी 
जसेै क्षेत्रों  में ऐतिहासिक रूप से मजबतू।

z	अफगानिस्तान से संबंध: पाकिस्तान का आरोप है कि TTP का नेततृ्व और लड़ाके 
अफगानिस्तान में स्थित ठिकानो ंसे कार्य करत ेहैं; अफगान अधिकारी इससे इनकार 
करत ेहैं।

z	अफगान-तालिबान संबंध: विदशी शक्तियो ंसे लड़ने में ऐतिहासिक रूप से सहयोगी 
रह ेहैं, लेकिन संगठनात्मक रूप से अलग हैं।

z	वर्तमान स्थिति: 2010 के दशक के मध्य में पाकिस्तानी सैन्य अभियानो ंने इसे 
कमजोर कर दिया था, इसके बावजदू हाल के वर्षों में यह समूह फिर से सक्रिय हो 
गया ह ैऔर इसके हमले बढ़ गए हैं।

पाकिस्तान-अफगानिस्तान संघर्ष पर भारत का रणनीतिक परिप्रेक्ष्य
z	क्षेत्रीय स्थिरता संबंधी चिंता: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अस्थिरता 

व्यापक दक्षिण एशियाई सुरक्षा के लिए खतरा ह,ै जिसका भारत के रणनीतिक परिवशे 
पर सीधा प्रभाव पड़ता ह।ै

z	आतंकवाद और सुरक्षा जोखिम: भारत को चितंा ह ैकि बढ़त ेसंघर्ष से चरमपंथी समूह 
मजबूत हो सकते हैं, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा हो सकती है और सीमा पार 
आतंकवाद का खतरा बढ़ सकता ह।ै

z	पाकिस्तान पर रणनीतिक प्रभाव: पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर तनाव से भारत 
की पश्चिमी सीमा पर अधिकता से सैन्य एकाग्रता कम हो सकती ह,ै जिससे क्षेत्रीय 
शक्ति संतलुन पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा।

z	संपर्क  और व्यापारिक हित: अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया से भारत की 
दीर्घकालिक संपर्क  परियोजनाएँ, जसेै कि ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से, 
अफगानिस्तान में स्थिरता पर निर्भर करती हैं।

z	शरणार्थी और मानवीय चितंाएँ: तनाव बढ़ने से शरणार्थियो ंका प्रवाह और मानवीय 
संकट उत्पन्न हो सकता ह,ै जिस पर भारत, क्षेत्रीय जोखिमो ंके कारण नजर रखता ह।ै

z	भ-ूराजनीतिक संतुलन: भारत एक स्थिर अफगानिस्तान चाहता ह,ै जो किसी एक 
बाहरी शक्ति के प्रभुत्व में न हो और भारत विरोधी आतंकी समूहो ंके लिए सुरक्षित 
स्थान न बने।

भारत–फिनलैंड संबधं

संदर्भ
रायसीना डायलॉग 2026 के दौरान, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब भारत आए 
और दोनो ं देशो ं ने डिजिटलाइजेशन और सततता के क्षेत्र में अपने संबंधो ं को एक 
रणनीतिक साझदेारी तक उन्नत किया।
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भारत–फिनलैंड वार्ता के प्रमुख परिणाम
z	प्रौद्योगिकी में रणनीतिक साझेदारी: भारत और फिनलैंड ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम 

कंप्यूटिग और 6G दूरसंचार जैसी उभरती प्रौद्योगिकियो ंमें सहयोग को और गहरा 
करन ेपर सहमति व्यक्त की। इसके लिए एक समर्पित संयकु्त कार्यबल स्थापित किया 
जाएगा।

z	प्रवास, पर्यावरण और साखं्यिकी पर समझौते: दोनो ंदेशो ंने प्रतिभा आदान-प्रदान, 
सतत विकास पहलो ंऔर डेटा-आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए प्रवासन और 
गतिशीलता, पर्यावरण सहयोग तथा साखं्यिकीय सहयोग से संबंधित समझौतो ंपर 
हस्ताक्षर किए।

z	सहयोग के लिए संस्थागत तंत्र: आर्थिक सहभागिता, नवाचार साझदेारी और जन-
से-जन संपर्क  को मजबतू करने के लिए डिजिटलाइजेशन पर एक संयकु्त कार्य समहू 
तथा एक कासुंलर संवाद तंत्र स्थापित किया गया।

z	व्यापार विस्तार का लक्ष्य: भारत और फिनलैंड ने स्टार्ट-अप पारितंत्रों  और नवाचार-
आधारित उद्योगो ंके बीच मजबतू संबंधो ंको बढ़ावा देत ेहुए वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय 
व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया।

भारत–फिनलैंड संबंधों के बारे में
z	राजनयिक संबंधो ंकी शुरुआत: भारत और फिनलैंड के बीच राजनयिक संबंध वर्ष 

1949 में स्थापित हुए थ ेऔर समय के साथ उच्च-स्तरीय यात्राओ,ं आर्थिक सहयोग 
तथा वैज्ञानिक साझदेारी के माध्यम से ये संबंध धीरे-धीरे विस्तारित हुए हैं।

z	व्यापार और आर्थिक संबंध: भारत और फिनलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार प्रतिवर्ष 
लगभग €1.5–2 अरब के बीच रहता ह,ै जिसमें वस्तु व्यापार में फिनलैंड को अधिशेष 
प्राप्त होता ह।ै

z	निवश और कॉरपोरेट उपस्थिति: 100 से अधिक फिनिश कंपनिया ँ(जैसे- नोकिया, 
वार्टसिला, फोर्टम और UPM) भारत में दूरसंचार, ऊर्जा, विनिर्माण और सतत ्
प्रौद्योगिकियो ंके क्षेत्रों  में कार्यरत हैं।

भारत–फिनलैंड संबंधों का महत्त्व
z	डिजिटल और प्रौद्योगिकीय सहयोग: फिनलैंड की उन्नत तकनीकी विशेषज्ञता भारत 

के विशाल डिजिटल बाजार के साथ मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 6G नेटवर्क , डिजिटल 
अवसंरचना और सुदृढ़ प्रौद्योगिकी पारितंत्रों  में सहयोग को सक्षम बनाती है।

z	सततता और चक्रीय अर्थव्यवस्था साझेदारी: चक्रीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में फिनलैंड 
की वैश्विक नेतृत्व क्षमता स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और सतत ्प्रौद्योगिकियो ं
में सहयोग के माध्यम से भारत के जलवायु और सतत ्विकास लक्ष्यों  को समर्थन 
देती है।

z	रणनीतिक और वैश्विक शासन सहयोग: भारत और फिनलैंड बहुपक्षवाद, संस्थागत 
सुधार, आतंकवाद-रोधी प्रयासो ंऔर नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाए 
रखने जसेै मुद्दों  पर समान दृष्टिकोण साझा करत ेहैं, जिससे यरूोप और नॉर्डिक क्षेत्र में 
सहयोग मजबतू होता है।

हिंद महासागर क्षेत्र में अमरेिकी हमला

संदर्भ
हाल ही में एक अमेरिकी पनडुब्बी ने श्रीलंका के पास अतंरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में ईरानी फ्रिगेट 
(IRIS Dena) को टॉरपीडो से निशाना बनाया, जिससे हिदं महासागर क्षेत्र में कानूनी 
और सुरक्षा संबंधी चितंाएँ उत्पन्न हो गई हैं।

टॉरपीडो के बारे में
z	टॉरपीडो एक स्व-चालित, सिगार के आकार का जल के नीचे संचालित होने वाला 

हथियारयकु्त विमान होता ह,ै जिसे पनडुब्बियो,ं सतही युद्धपोतो ंया विमानो ंसे दशु्मन 
के जहाजो ंया पनडुब्बियो ंको नष्ट करने के लिए तनैात किया जाता ह।ै

z	यह जल के भीतर ही संचालित होता ह ैऔर लक्ष्य के संपर्क  में आने पर या उसके 
निकट पहुँचने पर उसे समाप्त कर देता ह।ै

हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिकी हमले के बारे में
z	खोज और बचाव प्रतिक्रिया: श्रीलंकाई नौसेना ने अतंरराष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव 

अभिसमय के तहत बचाव अभियान संचालित कर कई नाविको ंको बचाया।
�	भारतीय समदु्री खोज और बचाव क्षेत्र (ISRR) में खोज एवं बचाव (SAR) 

मिशनो ं के क्रियान्वयन और समन्वय की जिम्मेदारी भारतीय तटरक्षक बल की 
होती ह।ै

समुद्री खोज और बचाव अभिसमय (SAR), 1979
z	अतंरराष्ट्रीय समदु्री खोज और बचाव अभिसमय (SAR), 1979, एक महत्त्वपूर्ण 

अतंरराष्ट्रीय संधि है, जिसे अतंरराष्ट्रीय समदु्री संगठन (IMO) द्वारा विकसित किया 
गया ह।ै

z	उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना कि समुद्र में कही ंभी कोई घटना होने पर संकट में 
पड़े लोगो ंके बचाव का समन्वय एक सुव्यवस्थित अतंरराष्ट्रीय प्रणाली के माध्यम 
से किया जाए।

z	यह समुद्री कानून में एक महत्त्वपूर्ण कमी को पूरा करता ह,ै क्यों कि यह केवल समुद्र 
में संकटग्रस्त लोगो ंकी सहायता की आवश्यकता चिह्नित करने तक सीमित नही ं
ह,ै बल्कि उस सहायता को संगठित करने की व्यवस्था भी प्रदान करता है।

हिंद महासागर में हुए हमले से जुड़ी प्रमुख चिताएँ
z	समदु्री संघर्ष की तीव्रता में वृद्धि: अतंरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में सैन्य संघर्ष से हिदं महासागर 

के वैश्विक संघर्ष के विस्तारित क्षेत्र बनने का खतरा बढ़ जाता है।
z	समदु्री काननू के तहत काननूी अस्पष्टता: समदु्र के काननू पर संयकु्त राष्ट्र अभिसमय 

(UNCLOS) मुख्यतः शातंिकालीन समुद्री गतिविधियो ंको नियंत्रित करता ह ैऔर 
नौसैनिक युद्ध को स्पष्ट रूप से विनियमित नही ंकरता ह।ै

z	भारत के लिए सुरक्षा प्रभाव: यह घटना भारत के समुद्री के पास हुई, जिससे नौसैनिक 
सुरक्षा और समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर चितंाएँ बढ़ गई हैं।

z	वैश्विक शिपिगं के लिए जोखिम: संघर्ष की तीव्रता बढ़ने से ऊर्जा परिवहन और व्यापार 
के लिए उपयोग होने वाले महत्त्वपूर्ण अतंरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर खतरा उत्पन्न हो 
सकता ह।ै
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UNCLOS के अंतर्गत परिभाषित प्रमुख क्षेत्र
z	समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS), 1982 समुद्री 

सीमाओ,ं नौवहन अधिकारो ंऔर समुद्री संसाधनो ंके प्रबंधन को नियंत्रित करने 
के लिए एक कानूनी ढाचँा स्थापित करता ह।ै

z	उत्पत्ति: UNCLOS ने वर्ष 1958 के पूर्व जिनेवा कन्वेंशन का स्थान लिया और 
समदु्र के काननू पर तीसरे संयकु्त राष्ट्र अभिसमय (1973–1982) से उभरकर 
समुद्रों  के लिए एक व्यापक कानून बनाया।

z	प्रमखु समदु्री क्षेत्र: क्षेत्रीय समदु्र (12 समदु्री मील तक) तटीय राज्य परू्ण संप्रभुता 
का प्रयोग करत ेहैं, हालाकँि विदशी जहाजो ंको निर्दोष मार्ग का अधिकार प्राप्त 
होता ह।ै

z	सन्निकट क्षेत्र (24 समदु्री मील तक): तटीय राज्य सीमा शुल्क, आव्रजन, कराधान 
और प्रदूषण से संबंधित कानूनो ंको लागू कर सकत ेहैं।

z	विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) (200 समदु्री मील तक): तटीय राज्यों  को समुद्री 
संसाधनो ंकी खोज और दोहन का विशेष अधिकार होता ह,ै जबकि नौवहन की 
स्वतंत्रता बनी रहती ह।ै

z	महाद्वीपीय शेल्फ: तटीय राज्यों  को समुद्र तल के संसाधनो ंपर संप्रभु अधिकार 
प्राप्त होत ेहैं, जो क्षेत्रीय समुद्र से आगे बढ़कर 200 समुद्री मील से भी अधिक 
तक विस्तारित हो सकत ेहैं।

z	हाई सी/अतंरराष्ट्रीय जलक्षेत्र: राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र, जहा ँसभी 
राज्यों  को नौवहन, उड़ान और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतंत्रता प्राप्त होती ह।ै

अमरेिका न ेभारत के विरुद्ध सेक्शन 301 के 
तहत जाँच शुरू की

संदर्भ
अमेरिकी वाणिज्य प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने भारत और चीन सहित 16 देशो ं
के विरुद्ध सेक्शन 301 के तहत जाचँ शुरू की ह।ै

संबंधित तथ्य
यह डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा पहली बड़ी व्यापार जाचँ ह,ै जो उस समय सामने आई जब 
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अतंरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तिया ँ अधिनियम 
(IEEPA) के तहत लगाए गए टैरिफ को अवधै ठहराया। 

सेक्शन 301 के तहत जाँच क्या है?
z	सेक्शन 301 वर्ष 1974 के ट्रेड एक्ट के तहत एक प्रावधान ह,ै जो USTR को अन्य 

देशो ंकी अनुचित व्यापार प्रथाओ ंकी जाचँ करने की अनुमति देता ह।ै
z	उद्देश्य: इसका उपयोग तब किया जाता है, जब विदशी नीतिया ँया प्रथाएँ व्यापार 

समझौतो ंका उल्लंघन करती हैं या अमेरिकी वाणिज्य के विरुद्ध भेदभाव करती हैं। 
इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी उद्योगो,ं श्रमिको ंऔर बौद्धिक संपदा अधिकारो ंको 
विदशी अनुचित प्रतिस्पर्द्धा से सुरक्षित करना है।

z	दंड: यदि अनुचित प्रथाओ ंकी पुष्टि होती ह,ै तो अमेरिकी सरकार प्रतिशोधात्मक उपाय 
लागू कर सकती है, जसेै कि टैरिफ, आयात प्रतिबंध, या अन्य व्यापारिक प्रतिबंध।

संक्षेप में समाचार

रायसीना डायलॉग 2026 हाल ही में प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2026 के 11वें संस्करण का उद्घाटन किया, जिसमें फिनलैंड के राष्ट्रपति 
अलेक्जेंडर स्टब ने मुख्य भाषण दिया।

रायसीना डायलॉग के बारे में
z	यह भारत का प्रमुख बहुपक्षीय सम्मेलन ह,ै जो भ-ूराजनीति और भ-ूअर्थव्यवस्था से संबंधित विषयो ंपर कें द्रित ह।ै इसमें वैश्विक 

अभिकर्त्ता, नीति-निर्माता, सैन्य अधिकारी, विद्वान और उद्योग विशेषज्ञ प्रमुख अतंरराष्ट्रीय रणनीतिक मुद्दों  पर चर्चा करने के लिए 
एकत्रित होत ेहैं।

z	उत्पत्ति: यह सम्मेलन वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता ह।ै इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन 
(ORF) द्वारा विदश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता ह।ै
�	पहला संस्करण (2016): पहले संस्करण का विषय था “एशिया: क्षेत्रीय और वैश्विक संपर्क ”।
�	नाम का स्रोत: “रायसीना डायलॉग” का नाम दिल्ली के रायसीना हिल से लिया गया ह,ै जहा ँभारत सरकार का मुख्य प्रशासनिक 

कें द्र स्थित है।
z	2026 की थीम: “संस्कार– प्रतिपादन, समायोजित, प्रगति ”

�	अर्थ: इसका आशय वैश्विक व्यवस्था को “परिष्कृ त” करने से ह,ै जिसमें देशो ंद्वारा अपने हितो ंका जिम्मेदाराना ढंग से प्रतिपादन, 
विविध दृष्टिकोणो ंको समायोजित करना और सामूहिक प्रगति को बढ़ावा देना शामिल ह।ै

थ्री सीज इनिशिएटिव (3SI) विदश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) ने रायसीना डायलॉग 2026 के दौरान ‘थ्री सीज इनिशिएटिव’ के लिए क्रोएशिया के विशेष दूत से 
मलुाकात की।

‘थ्री सीज इनिशिएटिव’ के बारे में 
z	यह बाल्टिक, एड्रियाटिक और काला सागर के बीच स्थित 13 यरूोपीय संघ देशो ंका एक राजनीतिक और आर्थिक मंच ह।ै 
z	मलू:  वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया।
z	देश: ऑस्ट्रिया, बलु्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, ग्रीस, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, 

स्लोवेनिया।
z	उद्देश्य: ऊर्जा, परिवहन और डिजिटल क्षेत्रों  में बड़े पैमाने पर बनुियादी ढाचँा परियोजनाओ ंके माध्यम से मध्य और परू्वी यरूोप में 

उत्तर-दक्षिण कनके्टिविटी को बढ़ावा देना।
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नेपाल में चुनाव नेपाल में 5 मार्च, 2026 को प्रतिनिधि सभा के लिए चुनाव हुए।

संबंधित तथ्य
z	नेपाल में 5 मार्च 2026 को प्रतिनिधि सभा के चुनाव हुए।
z	राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) ने जीत हासिल की, और प्रत्यक्ष रूप से पर चुनी जाने वाली 165 सीटो ंमें से लगभग 122 सीटें जीती।ं

संसद संरचना और चुनाव प्रणाली
z	नेपाल की संघीय संसद में प्रतिनिधि सभा में 275 सीटें हैं। 

�	165 सदस्य फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP) के माध्यम से और 110 सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) के माध्यम से चुने 
जात ेहैं। 

z	प्रमखु राजनीतिक दल
�	राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP):  उभरती सुधारवादी पार्टी
�	नेपाली कागं्रेस (NC):  पारंपरिक लोकतातं्रिक पार्टी
�	नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (UML):  प्रमुख वामपंथी दल।

अतंरराष्ट्री य सौर गठबंधन 
स्थापना दिवस

अतंरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 10वा ँस्थापना दिवस 11 मार्च, 2026 को नई दिल्ली में मनाया गया।

संबंधित तथ्य
z	नई पहल: हरित हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियो ंमें नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन और स्टोरेज 

स्टार्ट-अप चैलेंज, 2026 की शुरुआत की गई।

अंतरराष्ट्री य सौर गठबंधन के बारे में
z	स्थापना: वर्ष 2015 में भारत और फ्राँस द्वारा पेरिस जलवाय ुसम्मेलन, 2015 के दौरान शुरू किया गया।
z	संगठन का स्वरूप: यह एक संधि-आधारित अतंर-सरकारी संगठन ह,ै जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देता ह।ै
z	मखु्यालय: गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है।
z	सदस्यता: 120 से अधिक सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश सौर ऊर्जा के प्रसार के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं।
z	मखु्य उद्देश्य: सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधनो ंपर निर्भरता को कम करते हुए सतत ्विकास का समर्थन 

करना।
z	मखु्य फोकस क्षेत्र

�	सौर ऊर्जा का विस्तार
�	विकासशील देशो ंमें ऊर्जा तक पहुँच बढ़ाना
�	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण
�	सौर परियोजनाओ ंके लिए वित्त जुटाना।

z	लक्षित क्षेत्र: अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और लघु द्वीपीय विकासशील देशो ंको प्राथमिकता दी जाती है।

ग्लोबई नेटवर्क   
(GlobE Network)

भारत ने नई दिल्ली में भ्रष्टाचार विरोधी काननू प्रवर्तन प्राधिकरणो ंके वैश्विक परिचालन नेटवर्क  (GlobE Network) की 12वी ं
संचालन समिति की बठैक की मेजबानी की।

ग्लोबई नेटवर्क  के बारे में
z	ग्लोबई नेटवर्क  एक वशै्विक मंच ह,ै जिसमें भ्रष्टाचार-रोधी काननू प्रवर्तन एजेंसिया ँशामिल हैं। इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष सहयोग के माध्यम 

से अतंरराष्ट्रीय वित्तीय अपराधो ंसे मुकाबला करना ह।ै
z	उत्पत्ति: इसकी परिकल्पना रियाद पहल (Riyadh Initiative, 2020) के अतंर्गत सऊदी अरब की G20 अध्यक्षता के दौरान 

की गई थी तथा इसे वर्ष 2021 में संयकु्त राष्ट्र महासभा के भ्रष्टाचार-विरोधी विशेष सत्र (UNGASS) में औपचारिक रूप से लॉन्च 
किया गया।

z	सदस्य: यह संयकु्त राष्ट्र के सदस्य देशो ंऔर संयकु्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी अभिसमय (UNCAC) के पक्षकार देशो ंके लिए खुला 
ह।ै इसमें 135 से अधिक देश और 250 से अधिक एजेंसिया ँशामिल हैं।
�	भारत की भागीदारी: भारत वर्ष 2022 में ग्लोबई नेटवर्क  में शामिल हुआ, जिसमें कें द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन 

निदशालय (ED) इसकी दो नामित सदस्य एजेंसिया ँहैं।
z	सचिवालय: इसका समर्थन संयकु्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) द्वारा किया जाता ह,ै जिसका मुख्यालय 

वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है।
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साउथ पार्स एवं रास लाफान 
इंडस्ट्रियल सिटी 

इजरायल द्वारा साउथ पार्स (South Pars) पर किए गए हमले और ईरान द्वारा रास लाफान (Ras Laffan) पर किए गए प्रतिशोधी 
हमले ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया ह ैतथा वैश्विक ऊर्जा संकट को और गंभीर बना दिया है।

साउथ पार्स के बारे में
z	परिचय: यह विश्व के सबसे विशाल प्राकृतिक गैस क्षेत्रों  में से एक ह,ै जो ईरान और कतर (नॉर्थ डोम) के बीच साझा किया गया ह।ै

�	ईरान का इस क्षेत्र में हिस्सा लगभग 33 प्रतिशत है।
�	यह ईरान की प्राकृतिक गैस आवश्यकताओ ंका लगभग 80 प्रतिशत पूरा करता ह।ै 

z	स्थान: यह फारस की खाड़ी में, ईरान के दक्षिणी तट (बुशेहर प्रांत) के पास स्थित है। 
z	मखु्य विशेषताएँ: लगभग 1,800 ट्रिलियन घन फीट गैस तथा बड़े संघनित भंडार मौजूद हैं।

�	ईरान के गैस उत्पादन और ऊर्जा सुरक्षा में इसका प्रमुख योगदान है।
�	घरेलू खपत तथा निर्यात क्षमता के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण ह।ै

रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी (Ras Laffan Industrial City) के बारे में
z	यह विश्व का सबसे बड़ा LNG निर्यात कें द्र है, जो कतर की ऊर्जा अर्थव्यवस्था का कें द्रीय आधार है।
z	स्थान: यह फारस की खाड़ी के किनारे कतर के उत्तर-पूर्वी तट पर स्थित है।
z	मखु्य विशेषताएँ: यह नॉर्थ डोम गैस क्षेत्र (North Dome gas field) से LNG का प्रसंस्करण और निर्यात करता ह।ै

�	यहा ँप्रमुख LNG टर्मिनल, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल सुविधाएँ स्थित हैं।
�	एशिया और यरूोप के लिए वशै्विक LNG आपूर्ति शृं खलाओ ंका एक महत्त्वपूर्ण कें द्र है।

�
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प्राकृतिक खतेी (नचेरुल फार्मिंग) पर नीति आयोग की  रिपोर्ट

संदर्भ
हाल ही में नीति आयोग ने ‘सशक्त किसान: प्राकतिक खेती प्रशिक्षण उपकरण-पुस्तिका और सर्वोत्तम प्रथाएँ मार्गदर्शिका’ शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु
z	प्राकतिक खेती (नेचुरल फार्मिंग) की अवधारणा और कृषि-पारिस्थितिक ढाचँा: 

रिपोर्ट प्राकृतिक खेती को विज्ञान-आधारित, कृषि-पारिस्थितिकी-प्रेरित कृषि प्रणाली 
के रूप में प्रस्तुत करती है, जो रसायन-मुक्त, जैव-विविधता उन्मुख और पशुधन-
आधारित ह।ै
�	यह खेत-आधारित जैव-पदार्थ पुनर्चक्रण, मल्चिंग, मृदा वायसुंच ार तथा कृत्रिम 

उर्वरको ंऔर कीटनाशको ंके उन्मूलन पर बल देती ह,ै जो मुख्य रूप से “फसलो ंको 
पोषण देने” के विपरीत “जीवित मृदा पारितत्र का पोषण करने” पर कें द्रित ह।ै

z	ज्ञान की आधारशिला – पारंपरिक ज्ञान और आधनुिक पारिस्थितिकी का विचार: 
प्राकृतिक खेती प्राचीन भारतीय कृषि ज्ञान से प्रेरित ह,ै जो कृषि-पाराशर, अर्थशास्त्र 
और वृक्षायरु्वेद जसेै ग्रंथो ंमें वर्णित है।
�	यह मसानोबु फुकुओका और सुभाष पालेकर से प्रभावित आधुनिक पारिस्थितिकी 

कृषि विचारो ंको भी समाहित करती ह,ै जिससे पारंपरिक प्रथाओ ंऔर समकालीन 
कृषि-पारिस्थितिकी का समन्वय परिलक्षित होता ह।ै

z	मखु्य सिद्धांत और प्रमखु प्रथाएँ (“चार स्तंभ”): रिपोर्ट प्राकृतिक खेती की आधारभूत प्रथाओ ंका उल्लेख करती ह—ै
�	बीजामतृ: गोबर और गोमूत्र का उपयोग करके सूक्ष्मजीवी बीज उपचार, जिससे पौधो ंकी सुरक्षा होती है।
�	जीवामृत और घनजीवामृत: सूक्ष्मजीवी मृदा संवर्द्धक, जो मृदा उर्वरता और 

सूक्ष्मजीवी गतिविधियो ंको बढ़ात ेहैं।
�	आच्छादन (मल्चिं ग): फसल अवशेषो ंके माध्यम से निरंतर मृदा आवरण बनाए 

रखना, जिससे नमी संरक्ष ण और खरपतवार नियंत्र ण होता ह।ै
�	व्हापासा: पोषक तत्त्वों  के अवशोषण के लिए मृदा में उपयकु्त वायसुंच ार और नमी 

संतुलन बनाए रखना।
�	इन प्रथाओ ंके साथ मिश्रित फसल प्रणाली, आवरण फसल, देशी बीजो ंका 

उपयोग, न्यूनतम जतुाई और पौधा-आधारित कीट प्रबंधन को भी पूरक उपायो ं
के रूप में अपनाया जाता ह।ै

z	पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु सहनशीलता: प्राकृतिक खेती मृदा के जैविक 
कार्बन, सूक्ष्मजीवी जैव-विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन को मजबतू करती ह,ै जिससे जल धारण क्षमता और मृदा संरच ना में सुधार होता ह।ै
�	इस रिपोर्ट में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, सिचंाई की न्यूनतम आवश्यकता तथा अनुकूल जलवाय ुस्थितियो ंके प्रति फसलो ंकी बहेतर सहनशीलता का उल्लेख किया 

गया ह,ै जिसमें चक्रवात मिचौगं के प्रभाव से जुड़े उदाहरण भी शामिल हैं।
z	किसान अर्थशास्त्र और आत्मनिर्भरता (आत्म-निर्भरता): स्थानीय रूप से उपलब्ध और खेत से प्राप्त इनपुटस् पर निर्भर होने के कारण प्राकृतिक खेती महँगे बाहरी इनपुटस् पर 

निर्भरता को कम करती ह।ै
�	क्षेत्रीय साक्ष्य दर्शात ेहैं कि कृषि की लागत में 5–10% तक की कमी (कुछ मामलो ंमें 20–55% तक) तथा लाभ–लागत अनपुात में वृद्धि होती ह,ै जिससे कृषि की लाभप्रदता, 

आय स्थिरता और वित्तीय सहनशीलता की स्थिति में सुधार होता ह।ै

भारतीय अर्थव्यवस्था6
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z	संस्थागत समर्थन और सरकारी नीतिगत ढाचँा: प्राकृतिक खेती के विस्तार को राष्ट्रीय प्राकतिक खेती मिशन के माध्यम से समर्थन दिया जा रहा ह,ै जिसका परिव्यय ₹2,481 
करोड़ ह ैऔर जिसका लक्ष्य 1 करोड़ किसानो ंको प्राकृतिक कृषि से जोड़ना है।
�	मिशन के अंतर्गत 10,000 बायो-इनपुट संसाधन कें द्र (BRCs) स्थापित करन ेतथा महात्मा गाधंी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एवं 10,000 किसान उत्पादक 

संगठन गठन एवं संवर्द्धन योजना जसैी योजनाओ ंके साथ अभिसरण का प्रस्ताव है।
z	क्रियान्वयन टूलकिट, बाजार संपर्क  और राज्य स्तरीय मॉडल: यह रिपोर्ट एक व्यवहार-

उन्मुख प्रशिक्षण मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती ह,ै जिसमें बीज चयन, मृदा स्वास्थ्य 
प्रबंधन, कीट नियंत्रण, जवै-इनपुट उत्पादन, प्रमाणन और विपणन रणनीतियो ंको 
शामिल किया गया ह।ै
�	यह सहभागी गारंटी प्रणाली (PGS-India) प्रमाणन, किसान–उपभोक्ता प्रत्यक्ष 

बाजार और डिजिटल विपणन प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा देती है। इस रिपोर्ट में आधं्र 
प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के सफल क्रियान्वयन मॉडलो ंको भी रेखांकित 
किया गया ह,ै जो प्राकृतिक खेती के लिए विस्तार योग्य संस्थागत ढाचेँ को प्रदर्शित 
करत ेहैं।

प्राकृतिक खेती (नेचरुल फार्मिंग ) के बार में

z	परिभाषा: नीति आयोग के अनुसार, प्राकतिक खेती एक कृषि उत्पादन प्रणाली ह,ै जो 
कृत्रिम रसायनो ंऔर उर्वरको ंके उपयोग को समाप्त करती ह ैऔर फसल उत्पादन 
प्रणाली में पशुधन के एकीकरण पर आधारित होती है।

z	मखु्य विशेषताएँ
�	समेकित खेती: फसलो,ं पेड़ों  और पशुधन को मिलाकर जैव-विविधता को बढ़ावा 

दिया जाता ह।ै
�	पारिस्थितिकी संतुलन: यह कृषि प्रणाली खेत के पारिस्थितिकी तंत्र की प्राकतिक 

प्रक्रियाओ ंके साथ सामंजस्य में कार्य करती ह।ै
�	आत्मनिर्भर प्रणाली: यह खेत से प्राप्त इनपुटस् पर आधारित होती है और कृत्रिम 

उर्वरको ंव रसायनो ंपर निर्भरता समाप्त करती है।
z	उद्देश्य: इसका उद्देश्य केवल रासायनिक आगतो ंको जवैिक विकल्पों से परिवर्तित करना 

नही ंहै, बल्कि खेत को एक आत्मनिर्भर जैविक प्रणाली के रूप में पुनः डिजाइन करना 
ह,ै जिसमें मदृा, फसलें, पशुधन, पेड़, सूक्ष्मजीव, नमी और जैव-पदार्थ एकीकृत और 
परस्पर सहयोगी रूप में कार्य करें।

प्राकृतिक कृषि के सिद्धांत

z	न्यूनतम मदृा व्यवधान: कम जुताई को बढ़ावा दिया जाता ह,ै क्योंकि  अत्यधिक जुताई मदृा कण संरचना को बाधित करती है, सूक्ष्मजीवो ंके आवास को नष्ट करती है और 
आर्द्रता संबंधी क्षरण को तेज करती है।

z	कृत्रिम आगतो ंका पूर्ण निष्कासन: कृत्रिम उर्वरको ंऔर कीटनाशको ंको पूर्णतया समाप्त पर बल दिया जाता ह,ै क्योंकि  ये अल्पकालिक लाभ तो देत ेहैं, परंतु दीर्घकालिक 
पारिस्थितिकी स्थिरता को क्षीण करते हैं।

z	खेत आधारित संसाधनो ंका उपयोग: जवै-पदार्थ के पुनर्चक्रण को प्राथमिकता दी जाती ह,ै जिससे खेत एक स्वायत्त इकाई बन जाता है और बाहरी बाजारो ंपर निर्भरता कम 
होती ह।ै

z	जैव-विविधता और बहु-फसली प्रणाली (पॉलीकल्चर): पारिस्थितिकी विविधता को कीटो,ं पोषक तत्त्वों  की कमी और जलवाय ुझटको ंके विरुद्ध सहनशीलता का आधार माना 
जाता ह।ै
�	पॉलीकल्चर का अर्थ ह ैएक ही खेत में एक फसल के बजाय अनेक फसलो ंको साथ उगाना।

z	पारंपरिक बीजो ंका उपयोग: स्थानीय परिस्थितियो ंके अनुरूप देशी या पारंपरिक बीजो ंके उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता ह,ै जो स्थानीय कृषि-जलवाय ुपरिस्थितियो ंमें बहेतर 
अनुकूलित होत ेहैं और न्यूनतम बाहरी संसाधनो ंकी आवश्यकता होती ह।ै

z	जीव रूपो ंका एकीकरण: खेत की अर्थव्यवस्था में पशुधन, कृषि वानिकी और परागणकर्ताओ ं(जैसे मधमुक्खिया)ँ के एकीकरण के महत्त्व पर बल दिया जाता ह,ै जिससे एक 
समग्र पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है।
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भारत में प्राकृतिक कृषि का विकास (चित्र में देखें )

प्राकृतिक कृषि के लाभ
z	कृषि लागत में भारी कमी: प्राकृतिक खेती का उद्देश्य महँगे व्यावसायिक उत्पादो ंकी आवश्यकता को समाप्त करके किसानो ंके ऋण चक्र को तोड़ना है।

�	रिपोर्ट में उल्लेख ह ैकि आधं्र प्रदेश और गुजरात जसेै राज्यों  में प्राकृतिक कृषि अपनाने वाले किसानो ंने रासायनिक छिड़काव की उच्च लागत को समाप्त कर दिया, जो पहले 
उनके कुल निवेश का लगभग 25% होती थी।

z	किसानो ंकी आय में महत्त्वपूर्ण वृद्धि: जब खाद्य उत्पादन की लागत कम हो जाती ह ै
और उपज स्थिर रहती है, तो किसान की शुद्ध आय बढ़ जाती है।
�	उदाहरण: हिमाचल प्रदेश में किए गए क्षेत्रीय अध्ययनो ंसे ज्ञात होता ह ैकि प्राकृतिक 

कृषि अपनाने वाले सेब उत्पादको ंको रासायनिक कृषि करने वाले किसानो ंकी 
तुलना में अधिक शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ, मुख्यतः महँगे आयातित उर्वरको ंकी 
आवश्यकता समाप्त होने के कारण।

z	पर्यावरणीय पुनर्स्थापन और संसाधन संरक्षण: प्राकृतिक कृषि भूमि के लिए एक 
“उपचार प्रक्रिया” के रूप में कार्य करती ह,ै जो दशको ंतक रासायनिक उपयोग से 
हुए क्षति को संतुलित में सहायता करती है।
�	मदृा जैविक कार्बन (SOC) में वृद्धि: सूक्ष्मजीवी संवर्द्धको ंके उपयोग और जतुाई 

से बचाव के माध्यम से यह प्रणाली मदृा जैविक कार्बन को मजबतू करती ह,ै जो 
उपजाऊ और जीवित मृदा का प्रमुख संकेतक है।

�	विशाल संसाधनो ंका संरक्षण: मल्चिं ग (फसल अवशेषो ंसे मदृा को ढकना) की 
प्रक्रिया नमी संरक्ष ण को इतना प्रभावी बनाती ह ैकि इससे जल और बिजली की 
खपत में 50–60% तक बचत होती है।

z	बेहतर जलवाय ुसहनशीलता: अनिश्चित मौसम की परिस्थितियो ंमें प्राकृतिक कृषि 
फसलो ंके लिए जैविक बीमा के रूप में कार्य करती ह।ै
�	तुलनात्मक क्षेत्रीय अवलोकनो ंसे ज्ञात होता है कि प्राकृतिक कृषि की फसलो ंको 

चक्रवात, लू या असमय वर्षा जसैी आपदाओ ंके दौरान अपके्षाकृत कम नुकसान 
होता ह।ै

z	स्वास्थ्य और सामाजिक लाभ: प्राकृतिक खेती से प्राप्त उत्पाद विषले अवशेषो ंसे 
मकु्त होत ेहैं, जिससे वे किसान के परिवार के लिए अधिक सुरक्षित तथा उपभोक्ताओ ं
के लिए अधिक पौष्टिक होत ेहैं।

प्राकृतिक खेती की चुनौतियाँ
z	संक्रमण की समस्या (मदृा का पुनर्स्थापन): रसायन-आधारित कृषि से प्राकृतिक पद्धतियो ंकी ओर परिवर्तन तुरंत संभव नही ंहोता; इसके लिए पारिस्थितिकी “डिटॉक्स” की 

अवधि आवश्यक होती ह।ै
�	मदृा पुनर्प्राप्ति का समय: मैनुअल के अनुसार, मदृा जैविक कार्बन (SOC) और लाभकारी कें चुओ ंकी आबादी को उचित स्तर पर लौटने में कुछ और मौसमिक अवधि लग 

सकती ह।ै
	3 उदाहरण: पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों  में किसानो ंको प्रारंभ में गेहूँ  उत्पादन में गिरावट का डर था; हालाकँि जो किसान इस पद्धति पर टिके रह,े उन्हों ने तीसरे वर्ष 

तक मदृा की जल धारण क्षमता में सुधार देखा, जिससे उपज स्थिर हो गई।
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z	ज्ञान-गहनता (रासायनिक शक्ति के बजाय बौद्धिक शक्ति): पारंपरिक कृषि जहा ँआगत-गहन होती ह ै(तयैार उत्पाद खरीदने पर आधारित), वही ंप्राकृतिक खेती ज्ञान-गहन 
प्रणाली ह।ै
�	कौशल की आवश्यकता: किसानो ंको जटिल जवैिक प्रक्रियाओ ंको समझना होता है, जसेै जीवामतृ के प्रयोग का सही समय या व्हापासा (मदृा वायसंुचार) का संतुलन बनाए 

रखना।
�	उदाहरण: राष्ट्रीय प्राकतिक खेती मिशन (NMNF) इस समस्या का समाधान करने के लिए कृतिशील किसान (विशेषज्ञ सक्रिय किसान) तनैात कर रहा ह,ै जो अन्य ग्रामीणो ं

के लिए स्थानीय मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं और खेत को ही प्रशिक्षण कक्ष में परिवर्तित कर देत ेहैं।
z	बाजार आधारित भेदभाव और प्रमाणन: स्वस्थ और रसायन-मुक्त खाद्य उत्पादन तभी लाभदायक होता ह,ै जब उपभोक्ता यह पहचान सके कि यह अन्य उत्पादो ंसे अलग है।

�	मलू्य प्रीमियम का अभाव: वर्तमान में प्राकृतिक उत्पाद अक्सर रासायनिक उत्पादो ंके समान मूल्य पर बिकत ेहैं, क्योंकि  कई क्षेत्रों  में अभी प्रमाणन और ब्रांडिगं उपलब्ध 
नही ं ह।ै

�	उपभोक्ता जागरूकता: अनेक क्षेत्रों  में प्राकृतिक उत्पादो ंकी पर्याप्त मागँ नही ंह,ै 
क्योंकि  लोग अभी इनके स्वास्थ्य लाभो ंके प्रति पूर्णत: जागरूक नही ंहैं।
	3 उदाहरण: मैनुअल के अनुसार, सहभागी गारंटी प्रणाली (PGS-India) 

का विस्तार किया जा रहा ह,ै ताकि कम लागत वाला प्रमाणन उपलब्ध हो सके 
और गुजरात जैसे राज्यों  के छोटे किसानो ंको शहरो ंके सुपरमार्के ट में विशेष 
“नेचुरल ऑर्गेनिक” खंड ो ंतक पहुँच प्रदान हो सके।

z	श्रम और आगत प्रबंधन: घनजीवामतृ या दशपर्णी अर्क  जैसे प्राकृतिक इनपुट तयैार 
करने में रासायनिक उर्वरक की एक बोरी खरीदने की तुलना में अधिक श्रम और समय 
लगता ह।ै
�	पशुधन पर निर्भरता: प्राकृतिक खेती मुख्य रूप से देशी गाय के गोबर और गोमतू्र 

पर आधारित होती ह।ै कुछ क्षेत्रों  में देशी पशुधन की घटती संख्या  के कारण किसानो ं
के लिए आवश्यक कच्चा माल प्राप्त करना कठिन हो जाता है।

z	खरपतवार और कीट प्रबंधन: रासायनिक खरपतवारनाशको ंके बिना किसानो ंको 
मल्चिं ग (आच्छादन) और हाथ से खरपतवार हटाने पर निर्भर रहना पड़ता ह,ै जो 
व्यस्त कृषि मौसम में चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
�	प्राकतिक कीट चक्र: किसानो ंको खेत में कुछ कीटो ंकी उपस्थिति को सहन करना 

सीखना पड़ता ह,ै ताकि लेडीबर्ड जैसे लाभकारी कीट जीवित रह सकें । इसके लिए 
“कीटो ंके प्रति शून्य सहनशीलता” वाली सोच में परिवर्तन आवश्यक होता है।

भारत में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहलें
z	राष्ट्रीय प्राकतिक खेती मिशन (NMNF): इस मिशन का लक्ष्य आने वाले वर्षों में 1 

करोड़ (10 मिलियन) किसानो ंको प्राकृतिक खेती से जोड़ना ह,ै ताकि रसायनो ंके 
बिना खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

z	भारतीय प्राकतिक कृषि पद्धति (BPKP): यह योजना खेत पर उपलब्ध जैविक 
संसाधनो,ं गोबर-गोमूत्र आधारित तयैारियो ंजैसे जीवामतृ और बीजामतृ के उपयोग 
को प्रोत्साहित करती ह ैऔर सभी कृत्रिम रसायनो ंको पूरी तरह से निषिद्ध करती है।

z	बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर (BRCs): सरकार, पूर भारत में 10,000 बायो-इनपुट 
रिसोर्स सेंटर स्थापित कर रही है।
�	स्थानीय आपूर्ति कें द्र: ये कें द्र ऐसे विशेष हब के रूप में कार्य करत ेहैं, जहा ँकिसान आसानी से कच्चा माल या तयैार प्राकृतिक तयैारिया ँजसेै नीमास्त्र (नीम आधारित कीटनाशक) 

या दशपर्णी अर्क  (दस पत्तियो ंका अर्क ) प्राप्त कर सकते हैं।
z	सहभागी गारंटी प्रणाली (PGS-India) के माध्यम से प्रमाणन: यह एक न्यूनतम लागत वाली और विकें द्रीकृत प्रमाणन प्रक्रिया ह,ै जिसमें किसानो ंका समूह एक-दूसरे की 

खेती की पद्धतियो ंकी निगरानी और सत्यापन करता है, जिससे महँगे ततृीय-पक्ष निरीक्षको ंकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
z	प्रसार और प्रशिक्षण ढाचँा: सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए “ट्रेन-द-ट्रेनर” मॉडल का उपयोग कर रही है, ताकि वैज्ञानिक ज्ञान हर गावँ तक पहुँच सके।

�	कृतिशील किसान (मास्टर ट्रेनर्स): रिपोर्ट में ऐसे अनुभवी किसानो ंकी भूमिका को रेखांकित किया गया ह,ै जो अपने गावँ के अन्य किसानो ंके लिए मार्गदर्शक और सहकर्मी-
शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं।

�	कृषि विज्ञान कें द्र: देशभर में 700 से अधिक कृषि विज्ञान कें द्रों  को प्रदर्शन प्लॉट (Demonstration Plots) स्थापित करने का दायित्व दिया गया ह।ै ये प्लॉट जीवंत 
प्रयोगशालाओ ंके रूप में कार्य करते हैं, जहा ँकिसान प्राकृतिक कृषि की सफलता को प्रत्यक्ष रूप से देख सकत ेहैं।
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z	परामर्श और बाजार समर्थन उपकरण
�	एम-किसान पोर्टल: यह पोर्टल किसानो ंको व्यक्तिगत लघु संदेश सेवा (एसएमएस) और वॉइस परामर्श प्रदान करता है। 
�	राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम): यह डिजिटल मंच  किसानो ंको देशभर में खरीदारो ंसे जोड़ने में सहायता करता है। 

आगे की राह
z	संस्थागत सुदृढ़ीकरण और विस्तार

�	राष्ट्रीय प्राकतिक खेती मिशन (NMNF): आने वाले दो वर्षों में 1 करोड़ (10 मिलियन) किसानो ंको प्राकृतिक कृषि से जोड़ने के लिए मिशन का विस्तार किया जा रहा ह।ै
�	क्लस्टर विकास: ग्राम पंचायतो ंमें 15,000 क्लस्टरो ंकी स्थापना की जा रही है, ताकि प्राकृतिक खेती को एक योजनाबद्ध तरीके से जन-आदंोलन में परिवर्तित किया जा सके।
�	बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर (BRCs): 10,000 स्थानीय कें द्रों  की स्थापना की जा रही है, जिससे किसानो ंको आवश्यक कच्चे पदार्थ और तयैार प्राकृतिक तैयारिया ँस्थानीय 

स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो सकें ।
z	ज्ञान और क्षमता निर्माण

�	विस्तार तंत्र: स्वयं सहायता समूह (SHGs), किसान उत्पादक संगठन (FPOs) और प्राथमिक कृषि ऋण समितियो ं(PACS) को शामिल करत ेहुए एक मजबतू ज्ञान 
नेटवर्क  विकसित किया जा रहा है।

�	“ट्रेन-द-ट्रेनर” मॉडल: मास्टर प्रशिक्षको ंऔर कृतिशील किसानो ं(प्रगतिशील विशेषज्ञ किसानो)ं को स्थानीय मार्गदर्शक के रूप में उपयोग किया जा रहा ह,ै ताकि प्रत्येक 
गावँ में व्यावहारिक और सहकर्मी-आधारित सीखने की व्यवस्था विकसित हो सके।

�	शिक्षा और अनसंुधान: कृषि विश्वविद्यालयो ंके पाठ्यक्रमो ंमें प्राकृतिक खेती को शामिल किया जा रहा ह,ै ताकि भविष्य के कृषि वैज्ञानिक और विस्तार अधिकारी कृषि-
पारिस्थितिकी सिद्धांतो ंमें प्रशिक्षित हो सकें ।

z	बाजार विकास और वित्तीय स्थिरता
�	प्रमाणन और ब्रांडिगं: सहभागी गारंटी प्रणाली (PGS-India) को बढ़ावा दिया जा रहा ह,ै ताकि छोटे किसानो ंको अपने उत्पाद को “प्राकतिक” के रूप में प्रमाणित करने 

का न्यूनतम लागत वाला और विश्वसनीय माध्यम मिल सके।
�	मलू्य शृं खला एकीकरण: राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) जसेै डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाजार संपर्क  मजबतू किए जा रह ेहैं, ताकि किसानो ंको रसायन-मुक्त उत्पादो ं

के लिए मलू्य प्रीमियम मिल सके।
�	कार्बन क्रे डिट तंत्र: मदृा में कार्बन संचयन के लिए किसानो ंको प्रोत्साहित करने वाले ढाचँो ंका विकास किया जा रहा ह,ै जिससे पर्यावरण संरक्ष ण के साथ किसानो ंके लिए 

अतिरिक्त हरित आय का स्रोत भी उत्पन्न हो सके।
z	नीतिगत और सामाजिक परिवर्तन

�	आत्मनिर्भरता: आयातित कृत्रिम इनपुटस् पर राष्ट्रीय और खेत-स्तरीय निर्भरता को कम करना, जिससे भारत की उर्वरक सुरक्षा में सुधार होगा और किसानो ंके ऋण में कमी 
आएगी।

�	जलवाय ुकार्रवाई: प्राकृतिक खेती को पेरिस समझौते के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के प्रमुख आधार के रूप में स्थापित करना, ताकि 
ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाई जा सके।

�	सामूहिक प्रयास: व्यक्तिगत प्रक्रिया से आगे बढ़कर एक सहयोगात्मक मॉडल विकसित करना, जिसमें नीति-निर्माता, शोधकर्ता और नागरिक समाज मिलकर उत्पादक और 
लचीला कृषि पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।

निष्कर्ष
प्राकृतिक खेती इनपुट-गहन कृषि से पारिस्थितिकी-गहन कृषि की ओर एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। यह अतीत की ओर पुनः जानने का भावनात्मक प्रयास नही ं
ह,ै बल्कि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक कृषि-पारिस्थितिकी विचारो ंके वैज्ञानिक समन्वय का प्रयास ह।ै यदि इसे उचित प्रशिक्षण और संस्था गत नवाचार का सहयोग प्राप्त हो, तो यह 
विकसित भारत@2047 के लिए एक मजबतू आधार का निर्माण करेगी और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखत ेहुए उत्पादक और सतत ्भविष्य सुनिश्चित करेगी।

इंडिया बायोइकोनॉमी रिपोर्ट (IBER), 2026

संदर्भ
हाल ही में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (BIRAC) के 14वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान इंडिया बायोइकोनॉमी रिपोर्ट, 2026 जारी की गई।

जैव-अर्थव्यवस्था (बायोइकोनॉमी ) के बार में
z	संकल्पनात्मक सीमा और परिभाषा: जैव-अर्थव्यवस्था उन आर्थिक गतिविधियो ंको संदर्भित करती ह,ै जो जैविक संसाधनो,ं प्रक्रियाओ ंऔर प्रणालियो ंके सतत ्उपयोग पर 

आधारित होती हैं, जिनमें स्वास्थ्य सेवा, कृषि, जैव-ऊर्जा और औद्योगिक उत्पादन जसेै क्षेत्र सम्मिलित हैं।
�	यह जैव-प्रौद्योगिकी, जैव-आधारित पदार्थों और जीवन-विज्ञान नवाचारो ंके अनुप्रयोग को समाहित करती ह,ै जिससे आर्थिक मलू्य का सृजन होता है तथा सामाजिक 

चुनौतियो ंका समाधान किया जाता ह।ै
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z	सततता-उन्मुख आर्थिक मॉडल: जैव-अर्थव्यवस्था एक प्रणालीगत परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती ह,ै जो नवीकरणीय, जैव-आधारित इनपुटस् की ओर अग्रसर ह ैऔर जीवाश्म 
ईंधनो ंतथा उत्खनन-आधारित औद्योगिक मॉडलो ंपर निर्भरता को कम करती ह।ै
�	यह चक्रीय अर्थव्यवस्था और निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को बढ़ावा 

देती ह,ै जिससे संसाधन दक्षता, अपशिष्ट का मलू्यवर्द्धन और जलवाय ुसहनशीलता 
सुनिश्चित होती है।

z	अतंर्विषयक और एकीकृत प्रकति: जैव-अर्थव्यवस्था स्वभावतः बहु-क्षेत्रीय ह,ै जो 
जीवन-विज्ञान, अभियातं्रिकी, डिजिटल प्रौद्योगिकिया ँ(कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विशाल 
आकँड़े) तथा पर्यावरण विज्ञान का एकीकरण करती ह।ै
�	यह अभिसरण नवाचार का एक सशक्त प्रेरक बनता ह,ै जिससे नए उत्पाद, प्रक्रियाएँ 

और सतत ्विकास मार्ग निर्मित होते हैं।

जैव-अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाली प्रमुख वैज्ञानिक प्रगति
z	स्वदेशी टीका विकास और जैव-औषधि नेतृत्व: भारत की वैक्सीन विकास क्षमता और वृहद स्तर पर विनिर्माण की समग्र क्षमता ने स्वास्थ्य सुरक्षा और महामारियो ंके प्रति 

सहनशीलता को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया है।
�	इसन ेभारत को सुलभ टीको ंके एक वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरने में सक्षम 

बनाया ह,ै जिससे वैश्विक स्वास्थ्य कू टनीति और आपूर्ति शृं खला स्थिरता में इसकी 
भूमिका सुदृढ़ हुई है।

z	उचित चिकित्सा और जीनोमिक प्रौद्योगिकियो ंमें प्रगति: जीन एडिटेड, जीनोमिक्स 
और व्यक्तिगत उपचार पद्धतियो ंमें प्रगति स्वास्थ्य सेवा को अधिक लक्षित, पूर्वानमेुय 
और रोगी-कें द्रित प्रणाली में रूपातंरित कर रही है।
�	ये नवाचार निदान की सटीकता, उपचार की दक्षता और दीर्घकालिक स्वास्थ्य 

परिणामो ंमें सुधार कर रह ेहैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाय मॉडल पुनर्परिभाषित हो 
रह ेहैं।

z	वैकल्पिक प्रोटीन और खाद्य जैव-प्रौद्योगिकी में नवाचार: पौध-आधारित, संवर्द्धित 
और सूक्ष्मजीव-आधारित प्रोटीनो ंका विकास खाद्य सुरक्षा, पोषण पर्याप्तता तथा 
पर्यावरणीय स्थिरता से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दों  का समाधान कर रहा है।
�	ये समाधान संसाधन-गहन पशधुन प्रणालियो ंपर निर्भरता को कम करत ेहैं, जिससे 

कार्बन उत्सर्जन और पारिस्थितिकी क्षरण में कमी आती है।
z	कार्बन अवशोषण और जैव-आधारित पदार्थों में नवाचार: कार्बन अवशोषण, जैव-

ईंधन और जैव-अवक्रमणीय पदार्थों में प्रगति निम्न-कार्बन तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था 
की ओर संक्रमण को सुगम बना रही है।
�	ये प्रौद्योगिकिया ँजलवाय ुशमन, अपशिष्ट में कमी और सतत ्औद्योगिक उत्पादन 

प्रणालियो ंमें योगदान देती हैं।
z	जैव-कृत्रिम बदु्धिमत्ता एकीकरण और बायो-फाउंड्री: जैव-कृत्रिम बदु्धिमत्ता कें द्रों  और 

स्वचालित बायो-फाउंड्री का उदय कृत्रिम बदु्धिमत्ता तथा जैविक विज्ञानो ंके अभिसरण 
को दर्शाता ह,ै जिससे नवाचार चक्र तीव्र होते हैं।
�	यह एकीकरण औषधि खोज, संश्लेषित जीव विज्ञान और औद्योगिक जैव-प्रौद्योगिकी 

को सुदृढ़ करता ह,ै जिससे सटीकता, विस्तार क्षमता और दक्षता में सुधार होता 
ह।ै

भारत की जैव-अर्थव्यवस्था क्यों अत्यंत आवश्यक है?
z	स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करना: जैव-अर्थव्यवस्था सुलभ, सुगम्य और स्वदेशी 

स्वास्थ्य समाधान के विकास को सक्षम बनाती ह,ै जिससे आयात पर निर्भरता कम 
होती ह।ै
�	यह जन स्वास्थ्य की सहनशीलता और उभरती बीमारियो ंतथा स्वास्थ्य संकटो ंके 

प्रति तैयारी को सुदृढ़ करती है।
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z	कृषि स्थिरता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना: जैव-प्रौद्योगिकी जलवाय ुपरिवर्तनशीलता, मदृा क्षरण और घटती उत्पादकता जसैी चुनौतियो ंका समाधान करती ह।ै
�	यह जलवाय-ुसहिष्णु फसलो,ं जैव-उर्वरको ंऔर सतत ्कृषि पद्धतियो ंके विकास को समर्थन प्रदान करती है।

z	ऊर्जा संक्रमण और सुरक्षा को सुगम बनाना: जैव-ईंधन और जैव-आधारित ऊर्जा समाधान जीवाश्म ईंधनो ंपर निर्भरता को कम करत ेहैं और ऊर्जा मिश्रण का विविधीकरण 
करत ेहैं।
�	यह ऊर्जा सुरक्षा में योगदान प्रदान करता ह ैऔर भारत की जलवाय ुप्रतिबद्धताओ ं

का समर्थन करता है।
z	पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना: जैव-अर्थव्यवस्था प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट 

पुनर्चक्रण और चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओ ंको सक्षम बनाती है।
�	यह पर्यावरणीय क्षरण को कम करने और जलवाय ुकार्रवाई लक्ष्यों  की प्राप्ति में 

महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती ह।ै
z	आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना: यह क्षेत्र अनसंुधान, विनिर्माण 

और सेवाओ ंमें उच्च-मलू्य रोजगार उत्पन्न करता ह,ै जिससे आर्थिक विस्तार में योगदान 
होता ह।ै
�	यह नवाचार-आधारित विकास को प्रोत्साहित करता ह ैऔर वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता 

को सुदृढ़ करता है।
z	रणनीतिक और प्रौद्योगिकीय स्वायत्तता को सुदृढ़ करना: विदेशी प्रौद्योगिकियो ंऔर 

महत्त्वपूर्ण आयातो ंपर निर्भरता को कम करके जैव-अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय सहनशीलता 
और आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करती है।
�	यह उभरती प्रौद्योगिकियो ंमें भारत की रणनीतिक स्थिति को भी मजबतू बनाती 

ह।ै

जैव-अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख पहलें
z	बायोE3 नीति: बायोE3 नीति एक व्यापक और एकीकृत रूपरेखा प्रदान करती ह,ै 

जो आर्थिक विकास को पर्यावरणीय स्थिरता और रोजगार सृजन के साथ संर खित 
करती ह,ै जिससे जैव-प्रौद्योगिकी को भारत की विकास रणनीति के कें द्र में स्थापित 
किया जाता ह।ै

z	राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन: यह मिशन स्वदेशी बायोफार्मास्युटिकल नवाचार और 
विनिर्माण को गति देने पर कें द्रित ह,ै विशेष रूप से टीके, बायोसिमिलर और डायग्नोस्टिक्स 
जसेै क्षेत्रों  में।
�	यह आयात पर निर्भरता कम करने, स्वास्थ्य सेवाओ ंतक पहुँच में सुधार करने और 

फार्मास्यूटिकल्स में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबतू करने की भारत की क्षमता 
को बढ़ाता ह।ै

z	जीनोम इंडिया परियोजना: इसका उद्देश्य भारत की विविध जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला एक समग्र जीनोमिक डाटाबेस तयैार करना है, जिससे सटीक चिकित्सा, रोग 
पूर्वानमुान और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा में प्रगति संभव हो सके।

z	जैव-प्रौद्योगिकी पार्क  एवं क्लस्टर विकास: जैव-प्रौद्योगिकी पार्कों, इन्क्यूबेटरो ंऔर 
नवाचार क्लस्टरो ंकी स्थापना प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सहयोग और अनसंुधान के 
वाणिज्यीकरण को सुगम बनाती है।

z	राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा मिशन: यह जैव-ईंधन, बायोमास उपयोग और अपशिष्ट-से-ऊर्जा 
प्रौद्योगिकियो ंको बढ़ावा देने पर कें द्रित ह,ै जिससे ऊर्जा सुरक्षा और जीवाश्म ईंधनो ं
पर निर्भरता में कमी आती है।

z	बायो-फाउंड्री और जैव-कृत्रिम बुद्धिमत्ता कें द्र: ये उन्नत स्वचालित अनुसंधान 
प्लेटफॉर्म हैं, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जैविक विज्ञानो ंके साथ एकीकृत करत ेहैं, 
जिससे उच्च-प्रवाह प्रयोग और तीव्र नवाचार चक्र संभव होत ेहैं।

z	जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनसंुधान सहायता परिषद: यह वैज्ञानिक अनसंुधान और औद्योगिक अनपु्रयोग के बीच एक महत्त्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य करती ह,ै जिससे नवाचारो ं
का वाणिज्यीकरण और नवउद्यमो ंका विस्तार संभव होता ह।ै
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भारत में जवै-अर्थव्यवस्था से संबंधित चुनौतियाँ
z	वाणिज्यीकरण अतंराल: प्रयोगशाला नवाचारो ंको औद्योगिक उत्पादन में परिवर्तित करने में एक अतंराल विद्यमान है, जिससे वाणिज्यीकरण क्षमता सीमित होती है। 

 यह अनसंुधान परिणामो ंको आर्थिक मलू्य में परिवर्तित करने को प्रभावित करता ह।ै
�	इंडिया बायोइकोनॉमी रिपोर्ट, 2026 के अनुसार, जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान का एक महत्त्वपूर्ण भाग प्रारंभिक चरण (TRL 1–4) तक सीमित रहता ह,ै जिसमें औद्योगिक 

स्तर पर तैनाती के लिए सीमित संक्रमण होता है।
z	उभरते क्षेत्रों  में कौशल का अभाव: संश्लेषित जीव विज्ञान, जैव-सूचना विज्ञान और संगणनात्मक जीवविज्ञान जसेै क्षेत्रों  में अत्यधिक विशेषज्ञ प्रतिभा की कमी ह।ै

�	यह क्षेत्र की नवाचार क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को सीमित करता है।
�	विश्व आर्थिक मंच ने संकेत दिया ह ैकि भारत को उन्नत अतंर्विषयक प्रतिभा की कमी का सामना करना पड़ रहा ह,ै विशेषकर संश्लेषित जीव विज्ञान, जैव-सूचना विज्ञान, 

संगणनात्मक जीव विज्ञान और जीव विज्ञान-डिजिटल अभिसरण क्षेत्रों  में।
z	वित्तपोषण एवं निवश संबंधी बाधाएँ: वेंचर कैपिटल और दीर्घकालिक जोखिम वित्तपोषण तक सीमित पहुँच नवाचार को बाधित करती है।

�	यह विशषे रूप से डीप-टेक और उच्च-जोखिम अनसंुधान-आधारित नवउद्यमो ंको प्रभावित करता है।
�	आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के अनुसार, जवै-प्रौद्योगिकी और जैव-आधारित नवाचार अक्सर वित्तीय अतंराल का सामना करत ेहैं, क्योंकि  इनमें उच्च 

जोखिम, लंबे विकास चक्र और विशेषीकृत जोखिम-न्यूनन तथा संयकु्त-वित्त साधनो ंकी आवश्यकता होती है।
z	नियामकीय एवं प्रक्रियात्मक बाधाएँ: जटिल और समय-ग्रहणशील स्वीकति प्रक्रियाएँ तीव्र नवाचार और वैश्विक बाजार में प्रवश के लिए बाधाएँ उत्पन्न करती हैं।

�	यह जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में व्यवसाय करने की सुगमता को कम करता ह।ै
�	राष्ट्रीय एकल विडंो प्रणाली जसेै सुधारो ंके बावजदू, स्वीकतियो ंमें देरी, बहु-स्तरीय अनपुालन आवश्यकताएँ और अनमुोदन तंत्र का असमान एकीकरण अभी भी विद्यमान हैं।

z	नैतिक, जैव-सुरक्षा और डेटा संबंधी चितंाएँ: आनवंुशिक संशोधन, जैव-सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित मुद्दों  के लिए सुदृढ़ शासन ढाचेँ की आवश्यकता ह।ै
�	नैतिक मानको ंऔर जन विश्वास को सुनिश्चित करना एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है।
�	जीनोमिक डेटा प्लेटफॉर्मों के उदय ने नीति आयोग द्वारा इंगि त डेटा गोपनीयता, सहमति और जैव-सुरक्षा जोखिमो ंको लेकर चिंताएँ उत्पन्न की हैं।

z	पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में क्षेत्रीय असमानताएँ: अवसंरचना, वित्तपोषण और अनसंुधान संस्थानो ंका असमान वितरण असंतुलित विकास को जन्म देता है।
�	यह जैव-अर्थव्यवस्था के समावेशी और राष्ट्रव्यापी विस्तार को सीमित करता है।
�	इंडिया बायोइकोनॉमी रिपोर्ट, 2026 दर्शाती है कि जैव-प्रौद्योगिकी क्लस्टर मुख्यतः कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र जसेै राज्यों  में कें द्रित हैं, जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों  

में इनकी उपस्थिति सीमित है।

आगे की राह
z	प्रौद्योगिकी एवं वाणिज्यीकरण को सुदृढ़ करना: “प्रयोगशाला-से-बाजार अतंराल” को पाटने हते ुप्रौद्योगिकी हस्तांतरण तंत्र, इनक्यूबेशन पारिस्थितिकी तंत्र और उद्योग-शिक्षा 

साझेदारियो ंको सुदृढ़ करने की अत्यंत आवश्यकता ह।ै
�	यह सुनिश्चित करेगा कि वैज्ञानिक अनसंुधान को प्रभावी रूप से विस्तार योग्य, बाजार-तैयार उत्पादो ंऔर औद्योगिक समाधानो ंमें परिवर्तित किया जाए।

z	दीर्घकालिक वित्तपोषण और जोखिम पँूजी का विस्तार: पेशेंट कैपिटल, वेंचर फंडिगं और मिश्रित वित्त मॉडल तक पहुँच का विस्तार उच्च-जोखिम, उच्च-प्रतिफल जैव-प्रौद्योगिकी 
नवाचारो ंके समर्थन के लिए आवश्यक है।
�	RDI फंड जसेै साधनो ंको सुदृढ़ करने से निवश जोखिम कम करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी आकर्षित करने में सहायता मिल सकती है।

z	उन्नत मानव पँूजी और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण: भारत को विशेषीकृत शिक्षा, अतंर्विषयक प्रशिक्षण और कौशल विकास में निवेश करना होगा, विशषेकर सिथेंटिक 
बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायो-एआई जसेै उभरते क्षेत्रों  में।
�	यह एक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी, नवाचार-तैयार कार्यबल का निर्माण करेगा, जो दीर्घकालिक विकास को बनाए रख सके।

z	नियामकीय सुधार और व्यवसाय करने में सुगमता: अनमुोदन प्रक्रियाओ ंको सरल बनाना, नियमो ंका मानकीकरण करना और जैव-सुरक्षा तथा नैतिक मानको ंको बनाए रखत े
हुए तीव्र स्वीकतिया ँसुनिश्चित करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण ह।ै
�	एक पूर्वानमेुय और पारदर्शी नियामकीय ढाचँा नवाचार की गति और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाएगा।

z	क्षेत्रीय नवाचार क्लस्टरो ंऔर समावेशी विकास को बढ़ावा देना: टियर-II और टियर-III शहरो ंमें बायोटेक हब, बायो-क्लस्टर और इनक्यूबेशन कें द्रों  की स्थापना से नवाचार 
का विकें द्रीकरण किया जा सकता है।
�	यह संतुलित क्षेत्रीय विकास, व्यापक भागीदारी और जैव-अर्थव्यवस्था पारिस्थितिकी तंत्र के समावेशी विकास को सुनिश्चित करेगा।

z	शासन, नैतिकता और जैव-सुरक्षा ढाचँो ंको सुदृढ़ करना: नैतिक चितंाओ,ं डेटा गोपनीयता, जैव-सुरक्षा और जैव-सुरक्षा जोखिमो ंसे निपटने हेत ुसुदृढ़ ढाचेँ विकसित करना 
आवश्यक ह।ै यह जन-विश्वास का निर्माण करेगा और जिम्मेदार नवाचार सुनिश्चित करेगा।

निष्कर्ष
भारत की जवै-अर्थव्यवस्था नवाचार-प्रेरित, सतत ्और समावेशी विकास की दिशा में एक रणनीतिक संक्रमण को प्रतिबिंबित करती है, जिसे मजबतू नीतिगत समर्थन और एक 
गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा संच ालित किया जा रहा ह।ै वर्ष 2030 तक 300 अरब डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करना आर्थिक प्रत्यास्थता को सुदृढ़ करेगा, रोजगार सृजन करेगा, 
तथा समानतापूर्ण जवै-प्रौद्योगिकी प्रगति में भारत को एक वशै्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करेगा।
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प्रारंभिक परीक्षा

भारत की नई GDP शृंखला (आधार वर्ष 
2022-23) में क्षेत्रीय हिस्सेदारी और विकास 
अनमुान संशोधित

संदर्भ
भारत ने वर्ष 2022-23 को आधार वर्ष मानत ेहुए नई GDP शृं खला को अपनाया ह,ै 
जिसे कें द्रीय साखं्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया ह,ै 
जिसके परिणामस्वरूप विकास दर और क्षेत्रीय अनमुानो ंमें संशोधन हुआ है।

संबंधित तथ्य 
संशोधित GDP शृं खला को अर्थशास्त्रियो ंसे व्यापक रूप से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त 
होती ह,ै जो इसे व्यापक, यथार्थवादी और विश्वसनीय रूप से निष्पादित बतात ेहैं।

संशोधित GDP शृंखला की मुख्य विशषेताएँ
z	वास्तविक विकास दरो ंमें अधिक स्थिरता: वर्ष 2023-24 और उसके बाद के लिए 

वास्तविक GDP वदृ्धि दर अब पहले की अस्थिर सीमा (6.5-9.2%) की तुलना में 
अधिक स्थिर (7.1-7.6%) ह।ै

z	नॉमिनल GDP आकार में कमी: बहेतर डेटा कवरेज, अद्यतन कार्यप्रणाली और 
परिष्कृ त अपस्फीति तकनीको ंके कारण अर्थव्यवस्था के नाममात्र आकार में 3-4% 
की कमी आई ह।ै

z	क्षेत्रीय योगदानो ंका पुनर्मूल्यांकन: विनिर्माण, सेवाओ ंऔर कृषि क्षेत्रों  के हिस्से का 
पुनर्मूल्यांकन किया गया ह,ै जिससे प्रमुख विकास कारको ंके बारे में धारणाओ ंको 
नया आकार प्राप्त होती है।

नई GDP शृंखला में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि के कारण
z	उच्च मलू्य वाली नकदी फसलो ंकी ओर रुझान: GDP की नई शृं खला पारंपरिक 

अनाजो ंसे फलो ंऔर सब्जियो ंजसैी उच्च मूल्य वाली फसलो ंकी ओर बढ़ते रुझान 
को बहेतर ढंग से दर्शाती ह।ै
�	ये फसलें अधिक लाभ प्रदान करती हैं, जिससे सकल मूल्यवर्द्धन (GVA) में 

वदृ्धि होती है और कृषि क्षेत्र का आकार भी बढ़ता ह।ै
z	ऊर्जा इनपुट लागत में कमी: ईंधन की लागत में गिरावट के कारण कृषि के 

मूल्यवर्द्धन वदृ्धि होती है।
�	किसान तजेी से डीजल पंपो ंकी जगह बिजली और सौर ऊर्जा से चलने वाली 

सिंचाई प्रणालियो ंका उपयोग कर रह ेहैं।
z	पीएम-कुसुम योजना की भूमिका: पीएम-कुसुम योजना ने वर्ष 2019 से 

सौर सिंचाई पंपो ंपर सब्सिडी दी है, जिससे डीजल पर निर्भरता और इनपुट 
लागत में कमी आई है, जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध मूल्यवर्द्धन में वृद्धि हुई 
है और संशोधित GDP अनुमानो ंमें कृषि क्षेत्र अधिक बड़ा दिखाई देता है।

संशोधित GDP शृंखला के अतंर्गत कृषि का हिस्सा
z	कृषि क्षेत्र के आकार में वृद्धि: नए GDP आकँड़ों  (आधार वर्ष 2022-23) के 

अनुसार, कृषि, पशुधन, वानिकी और मत्स्यपालन क्षेत्र का आकार मौजूदा कीमतो ं
पर पहले के अनुमानो ंकी तुलना में लगभग 5% अधिक होने का अनुमान है।

z	GDP में उच्च हिस्सेदारी: नॉमिनल GDP में 3-4% की कमी के कारण, कृषि की 
हिस्सेदारी वर्ष 2022-23 में बढ़कर 18.2% हो गई, जबकि पुरानी शृं खला में यह 
16.5% थी।

z	निरंतर संरचनात्मक गिरावट: संशोधित हिस्सेदारी में वृद्धि के बावजूद, कृषि का 
योगदान समय के साथ घटता जा रहा है, जो वर्ष 2025-26 में 16.2% (पुरानी 
शृं खला में 15.2% की तुलना में) रहगेा।

उच्च विनिर्माण अनुमानों के कारण
z	बेहतर डेटा स्रोत: विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के लिए, वार्षिक असंगठित 

क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण (ASUSE) और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के 
माध्यम से बहेतर डेटा स्रोत उपलब्ध कराए गए हैं।

z	सकल मूल्य वर्द्धित (GVA) का अनुमान लगाने के लिए एकल-अपस्फीति विधि 
का परित्याग किया गया ह।ै

नई GDP शृंखला में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी
z	संशोधित शृं खला में उच्च औसत वृद्धि: नई जीडीपी शृं खला के तहत, विनिर्माण क्षेत्र 

ने वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 के दौरान 11.2% की मजबतू और अधिक 
स्थिर औसत वृद्धि दर दर्ज की है।

z	पुरानी शृं खला में मध्यम वृद्धि: इसके विपरीत, पूर्व जीडीपी शृं खला में इसी अवधि में 
विनिर्माण क्षेत्र की औसत वदृ्धि 8% थी।

z	वर्ष 2023-24 में आधार प्रभाव का असर: पूर्व की शृं खला में वर्ष 2023-24 में 
12.3% की तीव्र वदृ्धि दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण अनुकूल आधार प्रभाव था, 
जिसने अस्थायी रूप से वदृ्धि के आकँड़ों  को बढ़ावा दिया।

z	बेहतर मापन और क्षेत्रीय भार: संशोधित पद्धति विनिर्माण गतिविधि का बेहतर 
अनुमान प्रदान करती ह,ै जिसके परिणामस्वरूप यह क्षेत्र समग्र आर्थिक विकास के 
एक मजबतू चालक के रूप में उभरता ह।ै

नवीन जीडीपी शृंखला में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था
z	अनौपचारिक क्षेत्र के कम आकलन का सुधार: भारत के जीडीपी आकँड़ों  की एक 

प्रमुख आलोचना अनौपचारिक (असंगठित) क्षेत्र के अपर्याप्त मापन को लेकर थी, 
क्योंकि  अनुमान औपचारिक क्षेत्र से प्राप्त अनुमानो ंपर बहुत अधिक निर्भर थ।े
�	नई शृं खला इस त्रुटि को दूर करने का प्रयास करती है।

z	विभिन्न क्षेत्रों  पर मिश्रित प्रभाव: बहेतर मापन के तहत अनौपचारिक क्षेत्र के बहेतर 
प्रदर्शन से विनिर्माण क्षेत्र को लाभ होता दिख रहा है, जबकि अन्य क्षेत्रों  में गिरावट 
देखी गई ह।ै

z	सेवा श्रेणी: नए अनुमानो ंके अनुसार, व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरा,ँ परिवहन, 
भंड ारण, संच ार और प्रसारण सेवाओ ंके सकल मूल्य वर्द्धित (GVA) में वर्ष 2022-
23 और वर्ष 2025-26 के बीच औसतन लगभग 25% की वार्षिक गिरावट आई ह।ै
�	इस क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा अनौपचारिक रूप से संच ालित होता ह ैऔर 

बहेतर डेटा संग्र ह से ज्ञात होता है कि इसके पहले के आकार का अधिक अनुमान 
लगाया गया हो सकता ह।ै

परिवर्तनीय दर रेपो (VRR) नीलामी

संदर्भ
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तीन दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो (VRR) नीलामी के 
माध्यम से बैंकिं ग प्रणाली में ₹25,101 करोड़ की अस्थायी तरलता सुनिश्चित की।
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परिवर्तनीय दर रेपो (VRR) के बार में 
z	परिवर्तनीय दर रेपो (VRR), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा उपयोग किया जाने 

वाला नीलामी-आधारित तरलता प्रदान करने का एक साधन ह।ै
z	VRR के तहत, बैंक, ब्याज दरो ंके लिए बोली लगाकर धनराशि उधार लेत ेहैं, जबकि 

निश्चित मात्रा में रेपो दर पहले से निर्धारित होती है।
z	कट-ऑफ ब्याज दर बाजार में तरलता की मागँ और आपूर्ति द्वारा निर्धारित की 

जाती ह।ै

VRR के प्रकार
�	ओवरनाइट VRR: इसका उपयोग बहुत अल्पकालिक तरलता समायोजन के 

लिए किया जाता ह,ै विशेष रूप से तब जब प्रणाली को दैनिक नकदी प्रवाह असंतलुन 
का सामना करना पड़ता है।

�	टर्म VRR: इसमें 3-दिन, 6-दिन, 7-दिन या 14-दिन जैसी अवधिया ँशामिल 
हैं, जो प्रचलित तरलता आवश्यकताओ ंऔर स्थितियो ंपर निर्भर करती हैं।

�	फाइन-ट्यूनिगं VRR: यह बड़े सरकारी खर्च, कर बहिर्वाह या पूँजी प्रवाह के 
कारण होने वाले अचानक तरलता में उतार-चढ़ाव को प्रबंधित करने के लिए किया 
जाता ह।ै

पहलू निश्चित रेपो परिवर्तनीय रेपो दर
ब्याज दर RBI द्वारा निर्धारित नीलामी द्वारा निर्धारित
लचीलापन कम उच्च
बाजार में भूमिका सीमित बाजार की स्थितियो ंको दर्शाता ह।ै
उपयोग नियमित तरलता सक्रिय तरलता प्रबंधन

तंत्र
z	RBI ने VRR नीलामी की घोषणा की, जिसमें निम्नलिखित बातें निर्दिष्ट की गईं:

�	सुनिश्चित की जाने वाली तरलता की मात्रा।
�	निधि की अवधि, जसेै, रात्रिकालीन, 7-दिन या 14-दिन।

z	बैंक वांछित राशि और ब्याज दर दर्शात ेहुए बोलिया ँप्रस्तुत करते हैं।
z	RBI अधिसूचित राशि तक की सबसे कम दरो ंके आधार पर बोलिया ँस्वीकार करता ह।ै
z	अंतिम कट-ऑफ दर उस नीलामी के लिए लागू उधार दर बन जाती है।

राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026

संदर्भ
हाल ही में नीति आयोग ने नई दिल्ली में ‘राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकाकं 2026’ का दूसरा 
वार्षिक संस्करण जारी किया ह।ै

संबधंित तथ्य
पहले संस्करण में 18 प्रमुख राज्यों  के राजकोषीय प्रदर्शन का आकलन किया गया था, 
जबकि इस संस्करण में 10 उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों  को शामिल किया गया ह,ै 
जिससे सूचकाकं अधिक समावेशी और भारत की राजकोषीय विविधता समाहित करने 
योग्य बन गया ह।ै

राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में
z	राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकाकं भारतीय राज्यों  के राजकोषीय प्रदर्शन का व्यापक और 

तुलनात्मक मूल्यांकन प्रदान करता है।

z	इसे राजकोषीय सुदृढ़ता का मूल्यांकन करने, सुधारो ंका मार्गदर्शन करने और राज्यों  
में साक्ष्य-आधारित राजकोषीय नीति निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक डेटा-आधारित 
ढाचेँ के रूप में तयैार किया गया ह।ै

z	पाचँ स्तंभ: यह सूचकाकं, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 को कवर करता ह ैऔर भारत 
के नियंत्र क एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त लेखापरीक्षित डेटा का उपयोग करता है, 
पाचँ स्तंभो ंपर राज्यों  को अंक प्रदान करता है:
�	व्यय की गुणवत्ता, राजस्व एकत्र करना, राजकोषीय विवेक, ऋण स्तर और ऋण 

स्थिरता।
z	यह सूचकाकं राज्यों  को चार श्रेणियो ंमें वर्गीकत करता है, अर्थात्

�	‘अचीवर्स’ व ेराज्य हैं, जिनमें मजबूत राजकोषीय अनशुासन, उच्च स्व-कर राजस्व, 
कम घाटा और प्रबंधनीय ऋण होता है।

�	‘फ्रं ट रनर्स’ की वित्तीय स्थिति मोटे तौर पर सुदृढ़ होती ह,ै लेकिन वे एक या अधिक 
संकेतको ंपर शीर्ष स्तर से पीछे रह जाते हैं।

�	‘परफॉर्मर्स’ मध्य स्थान पर होत ेहैं, जिनके पाचँो ंस्तंभो ंमें मिश्रित परिणाम होत े
हैं।

�	‘एस्पिरेशनल’ (आकाकं्षी) राज्य वे हैं, जो सर्वाधिक राजकोषीय संकट का सामना 
कर रह ेहैं, जिनकी विशेषता निरंतर घाटा, उच्च ऋण और सीमित राजस्व क्षमता ह।ै

वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, 2026 की मखु्य विशेषताएँ

प्रमखु राज्य
z	शीर्ष ‘अचीवर्स’ राज्य: ओडिशा पूर्व वर्ष की तुलना में अपने प्रदर्शन में सुधार करत े

हुए शीर्ष पर बना हुआ ह,ै वही ंगोवा और झारखंड  भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों  
में शामिल हैं।
�	गुजरात और महाराष्ट्र शीर्ष पाचँ में बने हुए हैं, जबकि हरियाणा ने पिछले वर्ष की 

तुलना में तीन पायदान का उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया ह।ै
�	निचले पायदान पर: पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल में गैर-विकास संबंधी खर्च 

ज्दाया है और राजकोषीय पैटर्न कम टिकाऊ हैं।
�	अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों  के मजबूत राजकोषीय संकेतक: ओडिशा, गोवा 

और झारखंड  की विशेषता ह ैकि इनमें अपने टैक्स का हिस्सा ज्यादा (60% से 
अधिक), पँूजीगत खर्च अपके्षाकृत अधिक (GSDP का लगभग 4–5%) और 
राजकोषीय घाटा कम (GSDP का 3% से कम) ह।ै

परू्वोत्तर (NE) / हिमालयी राज्य
z	शीर्ष स्थान पर: अच्छा प्रदर्शन करने वाले (अरुणाचल प्रदेश [शीर्ष स्थान पर], 

उत्तराखंड )
z	निचले पायदान पर: हिमाचल प्रदेश और मणिपुर, जिनकी आय कम ह ैऔर जिन 

पर लगातार राजकोषीय दबाव बना हुआ ह।ै

भारत में इलेक्ट्रिक कुकिग: स्वच्छ ऊर्जा 
परिवर्तन का एक नया मार्ग

संदर्भ
ऊर्जा अर्थशास्त्र और वित्तीय विश्लेषण संस्थान (Institute for Energy 
Economics and Financial Analysis- IEEFA) द्वारा किए गए अध्ययनो ं
पर आधारित एक हालिया विश्लेषण ने इस बात पर प्रकाश डाला गया ह ैकि भारत में 
इलेक्ट्रिक कुकिं  ग, LPG की तुलना में सस्ती होती जा रही ह,ै जिससे घरो ंको गैस आधारित 
खाना पकाने से इलेक्ट्रिक कुकिं  ग की ओर स्थानातंरित करने पर नीतिगत बहस छिड़ गई ह।ै
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इलेक्ट्रिक कुकिग के बार में
z	इलेक्ट्रिक कुकिंग से तात्पर्य भोजन पकाने हतेु विद्युत से चलने वाले उपकरणो ंजैसे 

इंडक्शन कुकटॉप, इलेक्ट्रिक स्टोव और इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर के उपयोग से है।
�	यह LPG, केरोसिन और बायोमास जैसे पारंपरिक ईंधनो ंका स्थान लेता ह।ै

z	उपकरणो ंके प्रकार
�	इंडक्शन कुकटॉप- विद्युत चुं बकीय तापन का उपयोग करत ेहैं।
�	इलेक्ट्रिक हॉटप्लेट/कॉइल - प्रतिरोधक तापन का उपयोग करत ेहैं।
�	इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर - ऊर्जा-कुशल और समय बचाने वाले होत ेहैं।
�	माइक्रोवव ओवन - भोजन को दोबारा गर्म करने और सीमित मात्रा में पकाने के 

लिए उपयोग किए जात ेहैं।

कार्यविधि
z	इसमें एक ताबेँ की कंुडली होती ह,ै जिसे काचँ या सिरेमिक की सतह के नीचे रखा 

जाता ह।ै
�	जब कंुडली से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती ह,ै तो यह एक तीव्र चुं बकीय क्षेत्र 

उत्पन्न करती ह।ै
z	फैराडे के विद्युतचुं बकीय प्रेरण के नियम के अनुसार, यह परिवर्तित चुं बकीय क्षेत्र 

पास के चालक में विद्युत धारा उत्पन्न करता ह।ै
z	जब किसी लौहचुं बकीय बर्तन को चूल्हे पर रखा जाता है, तो बर्तन के आधार में 

भँवर धाराएँ उत्पन्न होती हैं, जिससे वह सीध ेगर्म हो जाता है।
�	भँवर धाराएँ (Eddy Currents) विद्युत धारा के वतृ्ताकार लूप होत ेहैं, जो 

चालक में तब उत्पन्न होत ेहैं, जब वह बदलत ेहुए चुं बकीय क्षेत्र के संपर्क  में 
आता ह।ै

z	ऊष्मा उत्पन्न होना धातु द्वारा इन धाराओ ंके प्रवाह में उत्पन्न प्रतिरोध के कारण होता 
ह,ै जसैा कि जलू के ऊष्मा के नियम द्वारा समझाया गया है।
�	जलू के ऊष्मा के नियम (Joule’s Law of Heating) के अनुसार, उत्पन्न 

ऊष्मा धारा के वर्ग, प्रतिरोध और धारा प्रवाह की अवधि के समानपुाती होती ह।ै

भारत में इलेक्ट्रिक कुकिग की ओर रुख करने का औचित्य
z	किफायती: अक्टूबर 2025 में IEEFA द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया 

कि इलेक्ट्रिक कुकिं  ग बिना सब्सिडी वाली LPG से 37% और बिना किसी विद्युत 
सब्सिडी वाली पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस से 14% सस्ती है।

z	दक्षता अतंराल: MECS कार्यक्रम कुकिं  ग डायरी में परीक्षण किए गए इलेक्ट्रिक 
प्रेशर कुकर, मूल्यांकन किए गए किसी भी अन्य उपकरण की तुलना में कम ऊर्जा का 
उपयोग करत ेहैं।
�	उदाहरण के लिए: इंडक्शन कुकटॉप लगभग 85% ऊर्जा बर्तन में स्थानातंरित 

करत ेहैं; हालाकँि LPG बर्नर लगभग 40% ऊर्जा ही स्थानातंरित कर पाता है।
z	आयात पर निर्भरता को कम करना: भारत LPG का एक बड़ा हिस्सा आयात करता 

ह,ै जिससे खाना पकाने की ऊर्जा वशै्विक आपूर्ति में व्यवधानो ंके प्रति संवेदनशील हो 
जाती ह,ै विशेषकर होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से।

z	नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को बढ़ावा देना: इलेक्ट्रिक कुकिं  ग को रूफटॉप सोलर 
सिस्टम से संच ालित किया जा सकता ह,ै जिससे परिवार ऊर्जा उत्पादक के रूप में कार्य 
कर सकत ेहैं।

इलेक्ट्रिक कुकिग के लाभ
z	उच्च ऊर्जा दक्षता: इंडक्शन कुकटॉप 85-90% तक कुशल होत ेहैं, जबकि LPG 

स्टोव केवल 35-40% ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिससे ऊर्जा की काफी बचत 
होती ह।ै

z	ऊर्जा की बर्बादी में कमी: LPG कुकिं  ग में लगभग 60% ऊष्मा वातावरण में नष्ट 
हो जाती ह,ै जबकि इंडक्शन सीध ेबर्तन को गर्म करता है, जिससे ऊर्जा की बर्बादी 
कम होती ह।ै

z	कम समय में खाना पकाना: इंड क्शन कुकटॉप तेजी से गर्म होते हैं और LPG 
आधारित कुकिं  ग की तलुना में खाना पकाने का समय काफी कम कर सकते हैं।

‘राइस फोर्टिफिकेशन’ को रोकना

संदर्भ
IIT खड़गपुर के एक अध्ययन के आधार पर, सरकार ने PMGKAY और संबद्ध 
योजनाओ ंके तहत ‘राइस फोर्टिफिकेशन’ को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया ह,ै 
जब तक कि सघन प्रभावी पोषक तत्व वितरण तंत्र विकसित नही ंहो जाता।

संबंधित तथ्य
z	खाद्यान्न फोर्टिफिकेशन प्रक्रिया को अस्थायी रूप से बंद करने के इस निर्णय से खाद्यान्न 

पात्रता में कोई कमी नही ंआएगी और इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), 
एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) या मध्याह्न भोजन योजना के तहत संच ालन 
प्रभावित नही ंहोगा।

अध्ययन के मुख्य बिंदु
z	IIT खड़गपुर द्वारा किए गए अध्ययन में विभिन्न कृषि-जलवाय ुक्षेत्रों  में वास्तविक 

भंड ारण स्थितियो ंके तहत फोर्टिफाइड चावल के दानो ं(FRK) और फोर्टिफाइड 
चावल (FR) की शेल्फ लाइफ का आकलन किया गया।

z	मखु्य निष्कर्ष
�	स्थिरता को प्रभावित करने वाले प्रमखु कारक: नमी की मात्रा, भंड ारण की स्थिति, 

तापमान, सापेक्ष आर्द्रता और पैकेजिंग।
�	पोषक तत्त्वों  पर प्रभाव: लंब ेसमय तक भंड ारण और नियमित रूप से सँभालने से 

सूक्ष्म पोषक तत्त्वों  की मात्रा कम हो जाती ह,ै जिससे प्रभावी शेल्फ लाइफ में भी 
गिरावट हो जाती है।

�	पोषण संबंधी परिणाम प्रभावित: शेल्फ लाइफ कम होने से फोर्टिफाइड चावल 
के इच्छित लाभ सीमित हो जाते हैं।

‘राइस फोर्टिफिकेशन’ के बार में
z	‘राइस फोर्टिफिकेशन’ एक ऐसी प्रक्रिया ह,ै जिसमें चावल को आयरन, फोलिक एसिड, 

विटामिन B12, जिंक और विटामिन A, B1, B2, B3 और B6 जसेै आवश्यक 
सूक्ष्म पोषक तत्त्वों  से समृद्ध किया जाता ह ैताकि इसके पोषण मूल्य में सुधार किया 
जा सके।

z	प्रक्रिया
�	चावल को कोटिंग, डस्टिंग और एक्सट्रूजन जसैी विभिन्न तकनीको ंका उपयोग 

करके पोषक तत्त्वों  से प्रचुर बनाया जाता ह।ै
�	एक्सट्रूजन प्रक्रिया में सूखे चावल के आटे को सूक्ष्म पोषक तत्त्वों  के मिश्रण के 

साथ मिलाकर पोषक तत्त्वों  से भरपूर चावल के दाने (FRK) तयैार किए जात े
हैं। फिर इस मिश्रण को एक्सट्रूडर से गुजारकर सामान्य चावल जसेै दाने बनाए 
जात ेहैं।

�	पोषक तत्त्वों  से यकु्त चावल को सामान्य चावल के साथ मिलाया जाता ह,ै जिससे 
यह सुनिश्चित होता ह ैकि 1 किलोग्राम सामान्य चावल में 10 ग्राम FRK मिलाया 
गया ह।ै
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भारत में राइस फोर्टिफिकेशन योजना
z	प्रकार: कें द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना, जिसका 100% खर्च कें द्र सरकार 

वहन करती है।
�	PMGKAY के तहत एक एकीकृत संस्था गत तंत्र के साथ कार्यान्वित।

z	उद्देश्य: जनसंख्या  स्तर पर एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों  की कमी से निपटना।
z	वितरण: फोर्टिफाइड चावल सभी राज्यों  और कें द्रशासित प्रदेशो ंमें प्रमखु कल्याणकारी 

कार्यक्रमो ंके माध्यम से निःशुल्क वितरित किया जाता है, जैसे:-
�	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS)
�	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS)
�	पीएम पोषण (मध्य-दिन भोजन योजना)।

फोर्टिफाइड चावल के लाभ
z	सूक्ष्म पोषक तत्वों  की कमी को समाप्त करना: यह आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन 

B12 और जिंक की कमी से लड़ने में सहायता करता है।
�	उदाहरण: महिलाओ ंऔर बच्चों  में एनीमिया की व्यापकता को कम करता ह।ै

z	मातृ स्वास्थ्य में सुधार: यह गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान आवश्यक पोषक तत्त्व 
प्रदान करता है, जिससे मात ृएवं शिशु मृत्यु दर कम होती है।
�	उदाहरण: फोलिक एसिड युक्त चावल मानव शरीर में तंत्रिका नलिका संबंधी 

नुकसान के जोखिम को कम करता ह।ै
z	बाल स्वास्थ्य और विकास सुधार: यह बच्चों  के संज्ञानात्मक विकास, रोग प्रतिरोधक 

क्षमता और शारीरिक विकास में सहायक होता है।
�	उदाहरण: आयरन और विटामिन A यकु्त चावल बच्चों  के बौनेपन को कम करता 

ह ैऔर स्कू ली प्रदर्शन में सुधार करता ह।ै
z	जन कल्याण कार्यक्रमो ंको समर्थन: यह PMGKAY, ICDS और मध्याह्न भोजन 

योजनाओ ंजसैी सरकारी खाद्य योजनाओ ंमें पोषण को एकीकृत करता ह।ै
�	उदाहरण: मध्याह्न भोजन में फोर्टिफाइड चावल स्कू ली बच्चों  के सूक्ष्म पोषक तत्त्वों  

की मात्रा में सुधार करता ह।ै

एग्री-फोटोवोल्टाइक्स (एग्रीपीवी)

संदर्भ
कें द्रीय बजट 2026–27 ने पीएम-कुसुम के आवंटन को ₹5,000 करोड़ तक बढ़ा दिया, 
जो कृषि के सोलराइजशेन पर नए सिर से ध्यान का संकेत देता ह,ै साथ ही पीएम-कुसुम 
2.0 के तहत एग्री-एग्रीवोल्टैक्स (एग्रीपीवी) को शामिल करने की योजना भी है।

एग्री-एग्रीवोल्टैक्स (एग्रीपीवी ) के बार में
z	एग्रीपीवी (एग्रीवोल्टैक्स) एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें सौर पैनल और कृषि एक ही 

भ-ूभाग पर सह-अस्तित्व सबंध दर्शात ेहैं।
z	यह उपयकु्त ऊँचाई या अंतराल पर पैनल स्थापित करके एक साथ विद्युत उत्पादन 

और कृषि कार्य को सुलभ करता ह।ै

एग्रीपीवी पायलट परियोजनाएँ
z	उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में सफल एग्रीपीवी पायलट परियोजनाएँ देखी गई हैं, जसेै 

नोएडा में 10-किलोवाट (KW) का एमिटी यूनिवर्सिटी प्लांट (2017), जो मक्का, 
आलू और सरसो ंजैसी फसलो ंका समर्थन करता ह।ै

z	महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में, राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने सौरीकरण के लिए 2,730 
सबस्टेशनो ंकी पहचान की ह,ै जिससे एग्रीपीवी के माध्यम से 13.65 GW सौर 
क्षमता जोड़ने की संभावना ह।ै

एग्रीपीवी में फसल चयन
z	एग्रीपीवी प्रणालियो ंमें फसल चयन महत्त्वपूर्ण ह ैक्योंकि  सौर पैनलो ंके नीचे सूर्यप्रकाश 

की उपलब्धता भिन्न होती ह।ै
�	छायादार फसलें जसेै हल्दी, अदरक, और पत्तेदार सब्जिया ँपैनलो ंके नीचे अच्छी 

वदृ्धि और विकास प्राप्त करती हैं।
�	अधिक सूर्यप्रकाश की आवश्यकता वाली फसलें पंक्तियो ंके मध्य उपस्थित स्थानो ं

में उगाई जाती हैं।
�	फसल की उपयकु्तता, क्षेत्र के अनुसार भिन्न होती ह;ै उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश 

में टमाटर, प्याज, लहसुन, और तुलसी उपयकु्त हैं।
�	कर्नाटक और महाराष्ट्र में, रागी, ज्वार, अंगूर, और बैंगन जसैी फसलें एग्रीपीवी 

प्रणालियो ंके लिए उपयकु्त हैं।

एग्रीपीवी प्रणालियों के प्रकार
z	ऊँचाई-आधारित प्रणालिया:ँ सौर पैनल फसलो ंके ऊपर लगाए जात ेहैं, जिससे उस 

खेत के  नीचे कृषि कार्य सम्पादित किए जा सकें ।
z	पंक्ति-आधारित प्रणालिया:ँ छायाकंन के प्रभाव को कम करने के लिए पैनलो ंको 

फसल की पंक्तियो ंके बीच रखा जाता ह।ै
z	ऊर्ध्वाधर प्रणालिया:ँ सीधी खड़ी, प्रायः द्विपक्षीय पैनल दोनो ंओर से सूर्यप्रकाश ग्रहण 

करत ेहैं।
z	ग्रीनहाउस-एकीकृत प्रणालिया:ँ नियंत्रित वातावरण वाली कृषि के लिए ग्रीनहाउस 

रूफ या दीवारो ंपर पैनल स्थापित किए जात ेहैं।

लाभ
z	सहायक सेवाएँ: एग्रीपीवी सहायक सेवाओ ंको भी ऊर्जा प्रदान कर सकता ह,ै जिनमें 

कोल्ड स्टोरेज, खाद्य प्रसंस्करण इकाइया,ँ और भसूा काटने की मशीनें शामिल हैं, 
जिससे बहेतर ऊर्जा दक्षता के साथ ग्रामीण मूल्य शृं खलाएँ सुदृढ़ होती हैं।

z	पर्यावरणीय सह-लाभ: एग्रीपीवी पर्यावरणीय सह-लाभ भी प्रदान करता ह।ै
�	उदाहरण के लिए: कुछ कृषि-जलवायु परिस्थितियो ंमें, आंशिक छायांकन 

वाष्पोत्सर्जन को कम कर सकता ह,ै वाष्पीकरण और पौधो ंके वाष्पोत्सर्जन के 
माध्यम से वायमुंड ल में जल की संयकु्त हानि तथा मृदा अधिक नमी बनाए रखती 
ह,ै जिससे समग्र जल उपयोग दक्षता बढ़ती है।

z	जलवाय ुसंरक्षण और ग्रामीण आर्थिक विकास: सौर पैनल, फसलो ंको अत्यधिक 
गर्मी, वर्षा, और ओलावषृ्टि से भी बचा सकत ेहैं।
�	कृषि में डीजल की आवश्यकता को कम करके, ऐसी प्रणालिया ँग्रामीण उद्यमिता 

और स्थानीय आर्थिक विकास का समर्थन भी कर सकती हैं।

LPG संकट और बायोगैस

संदर्भ
पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान के कारण LPG की 
कमी ने भारत में बायोगैस और वैकल्पिक भोजन पकाने के ईंधन में आत्मनिर्भरता प्राप्त 
करने को लेकर चर्चा शुरू कर दी है।
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द्रवीकृत पटे्रो लियम गैस (LPG) के बार में
z	LPG एक स्वच्छ, ऊर्जा-कुशल जीवाश्म ईंधन है, जिसका व्यापक रूप से घरेलू 

खाना पकाने, हीटिंग और औद्योगिक अनुप्रयोगो ंमें उपयोग किया जाता ह।ै
z	संरचना: इसमें मुख्य रूप से प्रोपेन (C3H8) और ब्यूटेन (C4H10) होते हैं, जो 

अत्यधिक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन हैं।
z	उत्पादन

�	यह कच्चे तले के शोधन और प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण के उप-उत्पाद के रूप में 
प्राप्त होता ह।ै

�	भारत में इसका घरेलू उत्पादन सीमित ह ैऔर यह आयात पर काफी हद तक निर्भर 
ह।ै

z	उपयोग
�	भोजन पकाने के लिए ईंधन (घरो ंमें प्रमुख उपयोग)।
�	औद्योगिक हीटिंग और विद्युत उत्पादन।
�	ऑटोमोबाइल ईंधन (ऑटो LPG)।
�	व्यावसायिक उपयोग (होटल, रेस्तरा)ं।

एलपीजी कमी के कारण
z	भारत में रणनीतिक LPG भंडारण का अभाव: भारतीय LPG प्रणाली को संच ालन 

के प्रवाह के लिए डिजाइन किया गया है, न कि भंड ारण के लिए।
�	ऑटो ईंधनो ंके मामले में जहा ँकच्चे तेल और उत्पादो ंका रणनीतिक भंडार दो 

महीने की खपत के बराबर होता ह,ै LPG के लिए ऐसा प्रावधान नही ंह।ै
�	अतंरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) न ेLPG भंड ारण अवसंरच ना की कमी को एक 

बड़ी कमजोरी के रूप में चिह्नित किया ह।ै
z	आयात निर्भरता: भारत की आवश्यकताओ ंका लगभग 60% आयात पर निर्भर ह।ै 

भारत की आयात निर्भरता वर्ष 2015 में 47% थी, जो वर्तमान में बढ़कर 60% हो 
गई ह।ै

z	उच्च LPG खपत: भारत की मासिक कुल LPG खपत लगभग 30 लाख टन है, 
जिससे यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा LPG उपभोक्ता ह।ै
�	उदाहरण के लिए, भारत की दैनिक LPG खपत लगभग 80,000 टन ह,ै जिसमें 

से 85% से अधिक घरेलू उपयोग के लिए जाता ह।ै
z	PMUY के माध्यम से LPG पहुँच का विस्तार: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 

(PMUY) के तहत वर्ष 2017 से लगभग 10 करोड़ LPG कनेक्शन जोड़े गए हैं, 
जिससे कुल घरेलू कनेक्शन 33 करोड़ तक पहुँच गया ह।ै
�	यह योजना गरीब महिलाओ ंको जमा-रहित LPG कनेक्शन प्रदान करती ह,ै खाना 

पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देती ह,ै लेकिन साथ ही LPG खपत और 
आयात निर्भरता को भी बढ़ाती ह।ै

z	यएूस से आयात में लंबा समय: भारत ने फरवरी में अमेरिका के साथ वार्षिक रूप से 
22 लाख टन LPG आयात समझौता किया, लेकिन अमेरिकी जहाजो ंको भारत 
पहुँचने में लगभग 45 दिन लगत ेहैं, जबकि फारस की खाड़ी के जहाज तजेी से पहुँचत े
हैं।

बायोगैस (Biogas) के बार में  
z	बायोगैस एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ह,ै जो पशुओ ंके गोबर, खाद्य अपशिष्ट और 

कृषि अवशषेो ंजसेै जवैिक कचर के अवायवीय अपघटन से उत्पन्न होती ह।ै
z	इसमें मुख्य रूप से मेथेन (50-75%) और कार्बन डाइऑक्साइड (25-50%) 

होती ह।ै
z	विशेषताएँ

�	पर्यावरण अनकुू ल ईंधन: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और अपशिष्ट को कम करता ह।ै
�	विकें द्रीकत उत्पादन: घरेलू या सामुदायिक स्तर पर उत्पादित किया जा सकता है।
�	दोहरा लाभ: ईंधन और जैविक खाद उप-उत्पाद के रूप में प्रदान करता है।
�	जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करता है: ऊर्जा सुरक्षा और चक्रीय अर्थव्यवस्था 

का समर्थन करता है।

कें द्र सरकार द्वारा एआई कौशल विकास 
अभियान का आरंभ

संदर्भ
कें द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने भारत के मीडिया, प्रसारण और डिजिटल क्षेत्र को 
सुदृढ़ करने तथा “ऑरेंज इकोनॉमी” को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तीन नवीन पहलो ंका 
अनावरण किया ह।ै

राष्ट्री य एआई कौशल पहल के बार में
z	नोडल मंत्रालय: सूचना और प्रसारण मंत्रालय
z	क्रियान्वयन: इसे इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT) द्वारा 

यटू्यूब के सहयोग से लागू किया जा रहा है।
z	उद्देश्य: एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गमेिंग, कॉमिक्स (AVGC) और मीडिया 

प्रौद्योगिकी जसेै क्षेत्रों  में एआई क्षमताओ ंको सुदृढ़ करना।
z	प्रशिक्षण: लगभग 15,000 यवुाओ ंको बिना किसी शुल्क के प्रशिक्षित किया जाएगा।

ऑरेंज इकोनॉमी क्या है?
z	ऑरेंज इकोनॉमी, जिसे क्रिएटिव इकोनॉमी भी कहा जाता है, उन आर्थिक 

गतिविधियो ंको संदर्भित करती ह,ै जो संस्कृ ति, रचनात्मकता, और बौद्धिक संपदा 
(IP) द्वारा संच ालित होती हैं।

z	क्षेत्र: इसमें कला, संगीत, सिनेमा, डिजाइन, सॉफ्टवेयर, फैशन, गेमिगं और 
डिजिटल मीडिया जसेै क्षेत्र शामिल हैं।

मायवेव्स प्लेटफॉर्म
z	यह WAVES OTT प्लेटफॉर्म के भीतर कंट ेंट क्रिएटर्स के लिए एक नया फीचर 

प्लेटफॉर्म ह,ै जो उन्हें कंट ेंट बनाने, अपलोड करने और साझा करने में सक्षम बनाता है।
z	संरचित उपयोगकर्ता-निर्मित सामग्री पारिस्थितिकी तंत्र: यह उपयोगकर्ता-निर्मित 

सामग्री (UGC) के लिए एक संर चित प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया ह,ै 
जो ‘क्रिएट इन इंडिया चैलेंज’ (Create in India Challenge) जसैी राष्ट्रीय 
पहलो ंमें भागीदारी को भी बढ़ावा देगा।
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z	उपभोग से सृजन की ओर परिवर्तन: यह प्लेटफॉर्म कंट ेंट देखने से सक्रिय कंट ेंट 
भागीदारी की ओर बदलाव को दर्शाता ह,ै जिससे WAVES OTT केवल देखने के 
लिए ही नही ंबल्कि सृजन के लिए भी एक प्लेटफॉर्म का निर्माण करता ह।ै

z	विविध कंटेंट प्रारूपो ंके लिए समर्थन: मायवेव्स शॉर्ट वीडियो, वर्टिकल वीडियो और 
एपिसोडिक कंट ेंट सहित कई प्रारूपो ंका समर्थन करेगा।

z	बहुभाषी पहुँच: यह विभिन्न भारतीय भाषाओ ंमें उपयोगकर्ताओ ंकी आवश्यकताओ ं
को पूरा करने के लिए बहुभाषी इंटरफेस प्रदान करता है।

टलेीविजन सेटों में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (EPG)  
और इन-बिल्ट सटैलेाइट ट्यू नर
z	उन्नत टेलीविजन सुविधाओ ंकी शुरुआत: टेलीविजन देखने की प्रक्रिया को सरल 

बनाने के एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इन-बिल्ट 
सैटेलाइट ट्यूनर और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (EPG) वाले टीवी सेट प्रस्तुत 
किए हैं।

z	सेट-टॉप बॉक्स पर निर्भरता का उन्मूलन: दर्शक अब अलग सेट-टॉप बॉक्स की 
आवश्यकता के बिना सीध ेअपने टेलीविजन सेट पर डीडी फ्री डिश चैनलो ंतक पहुँच 
सकत ेहैं।

z	लागत और सुविधा के लाभ: यह पहल अतिरिक्त लागत को कम करती ह,ै वायरिंग 
को न्यूनतम करती है और कई रिमोट कंट्रो ल की आवश्यकता को समाप्त करती ह।ै

z	उन्नत EPG के माध्यम से बेहतर उपयोगकर्ता अनभुव: नया उपयोगकर्ता-अनुकूल 
प्रोग्राम गाइड एक ही इंटरफेस में चैनलो ंऔर कार्यक्रम अनुसूचियो ंको सरलता से 
ब्राउज करने में सक्षम बनाता है।

z	घरेलू स्तर पर बेहतर पहुँच: यह पहल देशभर के घरो ंके लिए टेलीविजन देखने को 
अधिक सरल बनाते हुए सुविधा और पहुँच को बढ़ावा देती ह।ै

नारियल की कृषि

संदर्भ
कें द्रीय बजट 2026-27 में एक नई ‘नारियल प्रोत्साहन योजना’ की घोषणा की गई, 
जिसका उद्देश्य पुराने, अनतु्पादक नारियल बागानो ंको पुनर्जीवित करना और तटीय 
क्षेत्रों  में कृषि का विस्तार करना है।

संबंधित तथ्य 
भारत नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश ह,ै जिसकी वैश्विक उत्पादन में 30.93% 
हिस्सेदारी ह ैऔर उत्पादकता के मामले में यह दूसरे स्थान पर है।

नारियल की खेती के लिए कृषि-जलवायु सबंंधी आवश्यकताएँ

कारक आवश्यकता
तापमान उष्णकटिबंधीय; तापमान सीमा 20–32°C
वर्षा प्रतिवर्ष 1000–2500 मिमी.
मृदा अच्छी जल निकासी वाली रेतीली दोमट, लैटेराइट, तटीय जलोढ़ मिट्टी
ऊँचाई यह समुद्र तल से 600 मीटर की ऊँचाई तक अनुकूल ह।ै
नमी उच्च आर्द्रता अनुकूल।

नारियल बागान के बार में
z	वैज्ञानिक नाम: कोकोस न्यूसीफेरा (Cocos Nucifera)। नारियल उष्णकटिबंधीय 

भारत की एक प्रमुख बागवानी फसल है।
z	भारत विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता ह।ै

�	इसके अनेक उपयोगो ंके कारण इसे अक्सर «कल्पवकृ्ष» (स्वर्ग का वकृ्ष) कहा 
जाता ह।ै

z	प्रमखु उत्पादक राज्य
�	पारंपरिक क्षेत्र (पश्चिमी तट):- केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक
�	विस्तारशील/गैर-पारंपरिक क्षेत्र:- आधं्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, असम, महाराष्ट्र

z	वैश्विक उत्पादन: नारियल का उत्पादन मुख्य रूप से फिजी और समोआ जसेै द्वीपीय 
और तटीय क्षेत्रों  के साथ-साथ फिलीपीसं, थाईलैंड और इंड ोनेशिया जैसे आर्द्र 
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों  में कें द्रित ह।ै

नारियल का आर्थिक महत्त्व
z	नारियल पानी: यह एक प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट यकु्त पेय ह,ै जो शरीर में जल की 

कमी को पूरा करने, पाचन क्रिया को बहेतर बनाने और शारीरिक गतिविधि के बाद 
शरीर को तरोताजा करने में सहायता करता ह,ै साथ ही हृदय और मासंपेशियो ंके 
स्वास्थ्य के लिए पोटेशियम, मैग्नीशियम और एंट ीऑक्सीडेंट भी प्रदान करता है।

z	स्वस्थ वसा (मध्यम-शृं खला ट्राइग्लिसराइडस्): नारियल, मध्यम-शृंखला ट्राइग्लिसराइड्स 
से भरपूर होता ह,ै जिसके कारण ये सुपाच्य होता  ह ैऔर शरीर को शीघ्र ऊर्जा प्रदान 
करता ह।ै ये वसा चयापचय में सुधार करत ेहैं, आतँो ंके स्वास्थ्य को बहेतर बनात ेहैं 
और निरंतर ऊर्जा प्रदान करते हैं।

z	नारियल के छिलके का उपयोग हस्तशिल्प और सक्रिय कार्बन उत्पादन में किया 
जाता ह।ै

z	भारत में नारियल का पेड़ 12 मिलियन से अधिक लोगो ंको खाद्य सुरक्षा और आजीविका 
के अवसर प्रदान करता है।

संक्षेप में समाचार

प्रारंभ 2026  
(PRARAMBH 2026)

कें द्रीय वित्त मंत्री  ने नई दिल्ली में प्रारंभ 2026 अभियान का शुभारंभ किया।

प्रारंभ 2026 (PRARAMBH 2026) के बार में
z	प्रारंभ (PRARAMBH) आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम, 2025 पर आधारित एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान ह।ै
z	पूर्ण रूप: प्रारंभ (PRARAMBH) का अर्थ है:- नीतिगत सुधार और मिशन विकसित भारत के लिए जिम्मेदार कार्रवाई (Policy 

Reform and Responsible Action for Mission Viksit Bharat)।
z	उद्देश्य: एक सरल, स्थिर और करदाता-हितषैी व्यवस्था को बढ़ावा देना, विवादो ंको कम करना और स्वैच्छिक अनपुालन को प्रोत्साहित 

करना।
z	कर साथी (Kar Saathi): करदाताओ ंको अधिनियम, नियमो ंऔर प्रपत्रों  पर सहायता प्रदान करने के लिए AI चैटबॉट ‘कर साथी’ 

(Kar Saathi) की शुरुआत की गई।
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विश्व खुशहाली रिपोर्ट, 2026 विश्व खुशहाली रिपोर्ट, 2026 को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा गैलप, संयकु्त राष्ट्र सतत ्विकास समाधान 
नटेवर्क  और एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के सहयोग से जारी किया गया था।

विश्व खुशहाली सूचकांक के बार में
z	यह गैलप सर्वेक्षणो ंसे प्राप्त स्व-रिपोर्ट किए गए जीवन मूल्यांकनो ंपर आधारित खुशी की एक वशै्विक रैंकिं ग है।
z	उत्पत्ति: यह पहली बार वर्ष 2012 में प्रकाशित हुई थी।
z	प्रकाशक: ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा गैलप और संयकु्त राष्ट्र सतत ्विकास समाधान नेटवर्क  के सहयोग 

से प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है।
z	रैंकिंग के मानदंड: यह सूचकाकं छह प्रमुख कारको ंके आधार पर देशो ंको रैंक करता ह:ै

�	प्रति व्यक्ति जीडीपी (आर्थिक समृद्धि)
�	सामाजिक समर्थन (सामुदायिक भावना और विश्वास)
�	स्वस्थ जीवन प्रत्याशा
�	जीवन संबंधी विकल्प चुनने की स्वतंत्रता
�	उदारता (धर्मार्थ गतिविधिया)ँ
�	भ्रष्टाचार की धारणा (शासन में विश्वास)।

वैश्विक प्रमखुताएँ

z	फिनलैंड निरंतर नौवें वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश बना है।
z	कई देशो ंमें सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से यवुाओ ंके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

भारत की स्थिति

z	भारत 147 देशो ंमें से 116वें स्थान पर है, जो वर्ष 2025 में 118वें स्थान से थोड़ा बहेतर है।
z	यह रैंकिं ग उच्च रैंक वाले देशो ंकी तुलना में सामाजिक समर्थन, भ्रष्टाचार की धारणा और जीवन स्तर के मूल्यांकन में मौजूद चुनौतियो ं

को दर्शाती ह।ै

चौथा राष्ट्री य एग्रो-आरई 
शिखर सम्मेलन 

(National Agro-RE 
Summit)

कें द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  ने नई दिल्ली में आयोजित चौथ ेराष्ट्रीय एग्रो-आरई शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ग्रामीण 
अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और किसानो ंकी आय बढ़ाने में नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका पर प्रकाश डाला।

चौथे राष्ट्री य एग्रो-आरई (Agro-RE)  शिखर सम्मेलन के बार में
z	आयोजक: नशेनल सोलर एनर्जी फेडरशन ऑफ इंड िया (NSEFI) द्वारा इंडिया एग्रीवोल्टाइक्स एलायंस (India Agrivoltaics 

Alliance) के सहयोग से आयोजित।
z	उद्देश्य: कृषि के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को बढ़ावा देना।

शिखर सम्मेलन की प्रमुख विशेषताएँ
z	ग्रामीण परिवर्तन: नवीकरणीय ऊर्जा—विशेषकर रूफटॉप सोलर—कृषि और घरो ंके लिए विश्वसनीय विद्युत उपलब्धता को बहेतर 

बना रही है, जिससे बिजली की लागत में कमी और ग्रामीण उत्पादकता में वृद्धि हो रही है।
�	सौर सिचंाई पंप: सौर सिंचाई पंप डीजल पर निर्भरता और सिंचाई लागत को कम करत ेहैं, जिससे किसानो ंको प्रति एकड़ प्रतिवर्ष 

लगभग ₹5,000–₹6,500 की बचत होती ह ैऔर दिन के समय आवश्यक सिंचाई सुविधा सुनिश्चित होती है।
z	पीएम-कुसुम 2.0: सरकार पीएम-कुसुम योजना की सफलता के बाद इसकी एक उत्तरावर्ती योजना तयैार कर रही ह,ै जिसमें सौर 

पैनलो ंको फसलो ंके साथ एक ही स्थान पर स्थापित करने को बढ़ावा देने के लिए समर्पित 10 गीगावाट एग्री-पीवी (Agri-PV) 
घटक शामिल होगा।

z	एग्रीवोल्टाइक क्षमता: भारत की संभावित क्षमता 3,000 गीगावाट से 14,000 गीगावाट के मध्य आकँी गई ह।ै
�	यह किसानो ंकी वार्षिक आय को ₹60,000 से बढ़ाकर प्रति एकड़ ₹1 लाख से अधिक तक पहुँचा सकता ह।ै

एग्रीवोल्टाइक्स (Agrivoltaics)
z	परिभाषा: भूमि का एक साथ सौर ऊर्जा उत्पादन और कृषि दोनो ंके लिए उपयोग करना।
z	लाभ: भूमि उपयोग की दक्षता में वदृ्धि करता ह,ै फसलो ंको छाया प्रदान करता है (जिससे जल वाष्पीकरण कम होता ह)ै और किसानो ं

के लिए द्वितीयक आय का स्रोत सृजित करता है (“ऊर्जादाता”)।
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AI4एग्री शिखर सम्मेलन, 
2026

AI4एग्री शिखर सम्मेलन 2026, इंडिया AI इंपैक्ट समिट 2026 के एक उप-आयोजन के रूप में मुं बई में आयोजित किया गया।

AI4एग्री शिखर सम्मेलन 2026 के बार में
z	यह कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की भूमिका पर विशेष रूप से कें द्रित एक वशै्विक सम्मेलन एवं निवेशक शिखर सम्मेलन है।
z	स्थान: जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुं बई।
z	आयोजक: महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित तथा राष्ट्रीय AI रणनीतियो ंऔर वैश्विक साझदेारियो ंके अनुरूप। 
z	प्रमखु उद्देश्य

�	AI-संच ालित कृषि प्रौद्योगिकियो ंएवं समाधानो ंमें निवेश को प्रोत्साहित करना।
�	कृषि मूल्य शृं खला में (खेत परामर्श से लेकर जलवाय ुसहनशीलता तक) AI के अगंीकरण पर वैश्विक विमर्श को दिशा देना।
�	लघु एवं सीमातं किसानो ंके लिए समावेशी, उत्तरदायी और विस्तार योग्य AI समाधानो ंको बढ़ावा देना। 

भारत का प्रथम राज्य नवाचार 
मिशन (SIM) 

नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन (AIM) ने त्रिपुरा में देश का प्रथम राज्य नवाचार मिशन (SIM) प्रारंभ किया ह।ै

त्रिपरुा राज्य नवाचार मिशन के बार में
z	त्रिपुरा भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसने एक समर्पित राज्य नवाचार मिशन (SIM) की स्थापना की ह।ै
z	अटल नवाचार मिशन का भाग: इसे अटल नवाचार मिशन 2.0 के अंतर्गत, नीति आयोग की राज्य सहयोग मिशन (SSM) पहल 

के तहत प्रारंभ किया गया ह।ै
z	राज्य सहयोग मिशन (SSM): यह राज्यों  और कें द्रशासित प्रदेशो ंको सुदृढ़, समावेशी नवाचार एवं उद्यमिता पारितंत्र विकसित करने 

में सहायता प्रदान करने हेत ुएक दीर्घकालिक संस्था गत तंत्र के रूप में कार्य करता ह।ै
z	संस्थागत ढाचँा: राज्य नवाचार मिशन को त्रिपुरा इंस्टिट्यूशन फॉर ट्रांसफॉरमेशन (TIFT) के अंतर्गत संस्था गत रूप दिया गया है।
z	उद्देश्य: क्षमता निर्माण, नीतिगत सहयोग, साझदेारियो ंतथा पारस्परिक शिक्षण के माध्यम से राज्य-नेततृ्व वाले नवाचार पारितंत्र को 

सुदृढ़ करना।
z	लक्षित प्रमखु क्षेत्र: राज्य नवाचार मिशन कृषि, हरित प्रौद्योगिकी, डिजिटल सेवाएँ, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों  में समस्याओ ं

के समाधान विकसित करने वाले उद्यमो ंको प्रोत्साहित करेगा।

डिजिटल खाद्य मुद्रा पायलट भारत ने पुडुचेरी में कें द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) आधारित डिजिटल खाद्य मदु्रा का एक पायलट प्रारंभ किया ह,ै जिसके माध्यम 
से प्रधानमंत्री  गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत सब्सिडी को प्रोग्राम योग्य डिजिटल रुपये (ई₹) वॉलेट के जरिए वितरित किया जा 
रहा ह।ै

डिजिटल खाद्य मुद्रा पायलट के बार में
z	कें द्र सरकार ने प्रधानमंत्री  गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्य सब्सिडी के वितरण हतुे कें द्रीय बैंक डिजिटल मदु्रा का उपयोग 

करत ेहुए एक पायलट परियोजना प्रारंभ की ह।ै इसके अंतर्गत लाभार्थियो ंको डिजिटल रुपये (e₹) वॉलेट के माध्यम से राशि प्रदान 
की जाती ह।ै
�	प्रधानमंत्री  गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2020 में प्रारंभ की गई एक प्रमुख खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना ह,ै जिसके अंतर्गत 

80 करोड़ से अधिक गरीब एवं वंचित नागरिको ंको प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता 
ह।ै

z	उद्देश्य: इस पहल का लक्ष्य पारदर्शिता को बढ़ाना, भ्रष्टाचार को कम करना तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से खाद्य सब्सिडी के 
उद्देश्यपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना है।

z	मखु्य विशेषताएँ
�	सब्सिडी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रोग्राम योग्य डिजिटल कू पन (e₹) के रूप में जमा किया जाता ह।ै
�	यह केवल उचित मूल्य की दकुानो ंऔर अधिकृत विक्रे ताओ ंसे खाद्यान्न खरीदने हतेु प्रयोज्य ह।ै
�	जन धन–आधार–मोबाइल (JAM) ढाचेँ के साथ एकीकृत।
�	स्मार्टफोन और साधारण मोबाइल फोन दोनो ंउपयोगकर्ताओ ंके लिए सुलभ।
�	लाभार्थियो ंको अधिकृत दकुानो ंका डिजिटल माध्यम से पता लगाने की सुविधा प्रदान करता ह।ै

z	महत्त्व: यह सुधार भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को सुदृढ़ करता ह,ै लक्षित वितरण की दक्षता बढ़ाता ह,ै पोषण 
सुरक्षा (जिसमें मोटे अनाज भी शामिल हैं) को प्रोत्साहित करता ह ैतथा 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियो ंके लिए डिजिटल वित्तीय 
समावेशन को बढ़ावा देता ह।ै

कें द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) – ई-रुपया
z	कें द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) संप्रभु मुद्रा का डिजिटल रूप ह,ै जिसे कें द्रीय बैंक द्वारा जारी और विनियमित किया जाता ह।ै 

यह अस्थिर एवं विकें द्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी से भिन्न होती है।
z	प्रारंभ: भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2022 में पायलट कार्यक्रमो ंके माध्यम से डिजिटल रुपया (e₹) की शुरुआत की।
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बनाना क्लस्टर भारत सरकार ने बागवानी क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने, मूल्य संवर्द्धन को प्रोत्साहित करने तथा किसानो ंकी आय में वदृ्धि के उद्देश्य से महाराष्ट्र 
के जलगावँ में ₹200 करोड़ की लागत से बनाना क्लस्टर (Banana Cluster) को स्वीकृति प्रदान की।

बनाना क्लस्टर पहल के बार में
z	बनाना क्लस्टर एक क्लस्टर-आधारित कृषि विकास परियोजना ह,ै जिसका उद्देश्य केले के उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात को सुदृढ़ 

करना है।
z	वित्तपोषण: यह परियोजना ₹200 करोड़ की लागत के साथ स्वीकृत की गई ह,ै जिसे एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) 

और कृषि अवसंरच ना कोष (AIF) जसैी योजनाओ ंके तहत समर्थन प्राप्त है।
z	अवसंरचना: इसमें कोल्ड स्टोरज, रिपनिंग चैंबर, रेफ्रिजरेटेड परिवहन, प्रसंस्करण इकाइया ँऔर निर्यात अवसंरच ना जसैी सुविधाएँ 

शामिल हैं।
z	उद्देश्य: मूल्य संवर्द्धन को बढ़ाना, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना तथा बहेतर बाजार संपर्क  के माध्यम से किसानो ंकी 

आय में सुधार करना।

केले के बार में
z	केला एक उष्णकटिबंधीय फलदार फसल और मुख्य खाद्य है, जिसे इसके पोषण मूल्य और वर्षभर उपलब्धता के कारण विश्वभर में 

व्यापक रूप से उपभोग किया जाता ह।ै
z	केले की खेती के लिए उपयकु्त परिस्थितिया:ँ इसके लिए गर्म जलवाय ु(20–30°C), अधिक आर्द्रता, उचित जल निकासी वाली 

उपजाऊ मृदा तथा पर्याप्त सिंचाई की आवश्यकता होती ह।ै टिशू कल्चर से तयैार पौधो ंऔर आधुनिक कृषि तकनीको ंके उपयोग से 
केले की उपज में वदृ्धि होती है तथा उसकी गुणवत्ता भी बहेतर होती है।

z	वैश्विक उत्पादक: भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक ह ै(लगभग 19% वशै्विक हिस्सेदारी), इसके बाद चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील 
और इक्वाडोर का स्थान है।

z	भारत परिदृश्य: प्रमुख उत्पादक राज्यों  में आधं्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल हैं।
�	गुजरात में उन्नत कृषि पद्धतियो ंके कारण सर्वाधिक उत्पादकता (लगभग 65.91 टन/हेक्टेयर) पाई जाती ह।ै

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के 25 वर्ष 1 मार्च, 2026 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency) द्वारा अपना 25वा ँस्थापना दिवस मनाया गया, जो ऊर्जा 
संरक्ष ण के क्षेत्र में उपलब्धियो ंका प्रतीक ह।ै
z	कें द्रीय ऊर्जा मंत्री  ने BEE@25 लोगो, RCO (नवीकरणीय खपत दायित्व) पोर्टल और बीईई स्टार लेबले मोबाइल एप (BEE 

Star Label Mobile App) का शुभारंभ कर BEE की इस यात्रा को स्मरणीय बनाया। 

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के बार में 
z	उत्पत्ति: ऊर्जा संरक्ष ण अधिनियम, 2001 के प्रावधानो ंके अंतर्गत 1 मार्च, 2002 को एक वैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना 

की गई।
z	उद्देश्य: नीतियो ंऔर रणनीतियो ंका विकास करके भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करना।
z	नोडल मंत्रालय: विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power)
z	कार्य

�	नियामक: उपकरणो ंके लिए ऊर्जा दक्षता मानक निर्धारित करना, ऊर्जा-गहन प्रतिष्ठानो ंकी पहचान करना तथा उनका निरीक्षण 
करना।

�	प्रोत्साहन: राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता को बढ़ाना, अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ावा देना देना तथा मान्यता प्राप्त ऊर्जा 
लेखा परीक्षको ं(Energy Auditors) को प्रशिक्षण प्रदान करना।

z	BEE के अन्य प्रमखु कार्यक्रम
�	स्टार लेबलिगं कार्यक्रम (2006): यह भारतीय मानको ंके आधार पर 1 से 5 स्टार की दृश्य रेटिंग प्रणाली का उपयोग करता है, 

जिससे उपभोक्ताओ ंको ऊर्जा-दक्ष उपकरणो ंकी पहचान करने में आसानी होती ह।ै इससे बिजली बिल में कमी आती ह ैतथा 
निर्माताओ ंको हरित तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

�	पीएटी योजना (प्रदर्शन, प्राप्ति और व्यापार): ऊर्जा-गहन “नामित उपभोक्ताओ”ं में विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के लिए 
राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता संवर्द्धन मिशन (NMEEE) के तहत एक बाजार-आधारित तंत्र। 

�	आरसीओ पोर्टल: गरै-जीवाश्म ईंधन दायित्व अनुपालन तंत्र के लिए एक वेब-आधारित निगरानी उपकरण। 
�	सीसीटीएस (कार्बन क्रे डिट ट्रेडिगं योजना): उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के घरेलू कार्बन बाजार को विकसित 

करने वाली प्रमुख एजेंसी बीईई है।
z	अब तक की उपलब्धिया:ँ भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी हासिल की ह ै

तथा वर्ष 2030 के लक्ष्यों  से पहले ही 52% गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त कर ली ह।ै
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जल महोत्सव 2026 8 मार्च में कें द्रीय जल शक्ति मंत्रा लय द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के साथ जल अर्पण दिवस मनात ेहुए जल महोत्सव 2026 का 
शुभारंभ किया, जिसे संपूर्ण देश में “सुजलाम शक्ति दिवस” के रूप में मनाया जाता है।

जल महोत्सव के बार में
z	जल महोत्सव देशभर में प्रतिवर्ष 8 मार्च से 22 मार्च (विश्व जल दिवस – 22 मार्च) तक मनाया जाता ह।ै
z	उद्देश्य: ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में सामदुायिक भागीदारी को सशक्त बनाना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना, विशेषकर जल जीवन 

मिशन के अंतर्गत।
z	संबंधित मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रा लय

�	क्रियान्वयन विभाग: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
�	स्थानीय साझेदार: ग्राम पंचायतें, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितिया ँ(VWSCs), और स्वयं सहायता समूह (SHGs)

z	उद्गम: यह महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता ह,ै पहली बार वर्ष 2016 में आयोजित हुआ।
z	वर्ष 2026 का नारा: "गावँ का उत्सव, देश का महोत्सव"

z	वर्ष 2026 की गतिविधिया:ँ देशभर में जल अर्पण समारोह आयोजित किए गए, कार्यक्रम नवसारी, गुजरात से प्रारंभ किए गए।
�	जल अर्पण दिवस ग्रामीण पेयजल अवसंरच ना का स्थानीय समुदायो ंको औपचारिक हस्तांतरण दर्शाता ह।ै

	3 यह सामदुायिक स्वामित्व और स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देता ह।ै
�	गतिविधियो ंमें जल संकल्प प्रतिज्ञा, जल अवसंरच ना स्थलो ंपर जल बंधन, फील्ड परीक्षण किट के माध्यम से जल गुणवत्ता 

प्रदर्शन, और सामुदायिक जागरूकता अभियान शामिल थ।े

जल जीवन मिशन (JJM) हाल ही में कें द्रीय मंत्रिमंड ल ने जल जीवन मिशन (JJM) को वर्ष 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया ह।ै वर्तमान समय में मिशन 
का मुख्य बल केवल अवसंरच ना निर्माण से आगे बढ़कर नागरिक-कें द्रित पेयजल सेवा उपलब्ध कराने पर होगा।

जल जीवन मिशन (JJM) के बार में
z	जल जीवन मिशन एक प्रमुख ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित पेयजल 

के साथ कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) उपलब्ध कराना है।
z	नोडल मंत्रालय: इस मिशन का क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता ह,ै जो ग्रामीण जल आपूर्ति प्रबंधन के लिए राज्य 

सरकारो ंऔर स्थानीय निकायो ंके साथ समन्वय करता है।
z	प्रारंभ और उद्देश्य: यह योजना 15 अगस्त, 2019 को शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य “हर घर जल” के दृष्टिकोण को साकार करना 

ह।ै इसके अतंर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर प्रति व्यक्ति (lpcd) सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान 
ह।ै

z	अवधि: प्रारंभिक रूप से इसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करना था। अब शषे कनेक्शनो ंको पूरा करने और 
सेवा वितरण को सुदृढ़ करने के लिए इसे वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया है।

z	JJM 2.0 के उद्देश्य
�	दिसंबर 2028 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों  में नल के जल की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करने, सभी ग्राम पंचायतो ंको हर घर 

जल के रूप में प्रमाणित करने और सतत ्एवं नागरिक-कें द्रित जल सेवाओ ंको सुनिश्चित करने के लिए यह मिशन बनाया गया 
ह।ै

�	इसके अतिरिक्त, मिशन के अंतर्गत “सुजलाम ्भारत (Sujalam Bharat)” नामक एक डिजिटल निगरानी ढाचँा प्रस्तावित 
किया गया ह,ै जिसके माध्यम से जल स्रोत से लेकर घरेलू नल तक पूरी पेयजल आपूर्ति प्रणाली का मानचित्रण किया जाएगा।
	3 “सुजलाम ्भारत” के अंतर्गत प्रत्येक गावँ को एक विशिष्ट “सुजल गावँ/सर्विस क्षेत्र आईडी ” प्रदान की जाएगी, जिससे जल 

स्रोत से नल तक संपूर्ण पेयजल आपूर्ति प्रणाली का डिजिटल मानचित्रण किया जा सकेगा।
z	वित्तीय व्यवस्था: यह मिशन कें द्र प्रायोजित योजना के रूप में संच ालित होता ह,ै जिसमें लागत साझदेारी का प्रावधान निम्नलिखित 

प्रकार ह:ै
�	कें द्रशासित प्रदेशो ंके लिए 100% वित्तपोषण कें द्र सरकार द्वारा।
�	हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों  के लिए 90:10 (कें द्र : राज्य)।
�	अन्य राज्यों  के लिए 50:50 (कें द्र : राज्य)।
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भारत की प्रथम अमोर्फ स 
मेटल निर्माण इकाई

जापान स्थित कंपनी प्रोटीरियल (Proterial), आधं्र प्रदेश के श्री सिटी में भारत की पहली अमोर्फ स मटेल (Amorphous Metal) 
निर्माण इकाई स्थापित करने हेतु 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी।

अमोर्फ स मेटल के बार में

z	अमोर्फ स मेटल एक अक्रिस्टलीय (non-crystalline) विद्युत-ग्रेड इस्पात ह,ै जिसका उपयोग मुख्यतः ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के 
लिए पावर ट्रांसफॉर्मरो ंमें किया जाता ह।ै

z	विशेषताएँ

�	पारंपरिक स्फटिकीय इस्पात के विपरीत, इसमें अव्यवस्थित परमाणविक संरच ना होती ह।ै

�	पारंपरिक सिलिकॉन इस्पात की तुलना में मखु्य हानिया ँउल्लेखनीय रूप से कम होती हैं।

�	ट्रांसफॉर्मर की दक्षता में लगभग 60% तक सुधार कर सकता ह ैतथा निष्क्रिय अवस्था में होने वाली ऊर्जा हानि को लगभग एक-
तिहाई तक घटा सकता है।

z	अनपु्रयोग

�	विद्युत वितरण ट्रांसफॉर्मर

�	ऊर्जा-कुशल विद्युत उपकरण

�	विद्युत ग्रिड का आधुनिकीकरण तथा नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण

साणंद में माइक्रोन ATMP 
सुविधा का उद्घाटन

प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की अर्द्धचालक संयोजन, परीक्षण एवं पैकेजिगं (ATMP) इकाई 
का उद्घाटन किया।

ATMP सुविधा क्या है?

z	ATMP का अर्थ ह ैसंयोजन (Assembly), परीक्षण (Test) और पैकेजिगं (Packaging)। यह अर्द्धचालक निर्माण की अतंिम 
अवस्था ह,ै जिसमें कच्ची सिलिकॉन वेफर को तयैार एवं उपयोग योग्य चिप में परिवर्तित किया जाता ह।ै

z	ATMP की तीन अवस्थाएँ

�	संयोजन: सिलिकॉन वेफर को काटकर अलग-अलग चिप (जिन्हें “डाई” कहा जाता ह)ै में विभाजित किया जाता ह ैऔर उन्हें 
सब्सट्रेट या लीड फ्रे म पर स्थापित किया जाता ह,ै जिससे चिप को भौतिक आधार प्राप्त होता है।

�	परीक्षण: प्रत्येक चिप का विद्युत परीक्षण किया जाता है, ताकि उसकी कार्यक्षमता सुनिश्चित की जा सके। दोषपूर्ण चिपो ंको 
उपभोक्ताओ ंतक पहुँचने से पूर्व ही अलग कर दिया जाता है।

�	पैकेजिगं: चिप को एक सुरक्षात्मक आवरण में संलग्न किया जाता ह,ै जिसमें धातु पिन या संयोजक लगे होत ेहैं, ताकि वह अन्य 
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणो ंसे जुड़ सके।

z	ATMP अर्द्धचालक निर्माण की “पश्च-चरण” प्रक्रिया ह,ै जो जटिल “पूर्व-चरण” निर्माण (जसेै कि टीएसएमसी जसैी फैब इकाइयो ं
में) के बाद आती है।

z	यह पूर्ण अर्द्धचालक निर्माण संयंत्र  स्थापित करने की तुलना में कम पँूजी-गहन होता है, इसलिए भारत जसेै देशो ंके लिए यह एक 
व्यावहारिक प्रवेश बिंद ुमाना जाता है।

z	इस प्रक्रिया से प्राप्त चिप सीध ेमोबाइल फोन, लैपटॉप, वाहन और सर्वर जैसे उत्पादो ंमें उपयोग के लिए तैयार होती हैं।

कृषि सखी पहल हाल ही में संयकु्त राष्ट्र द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा वर्ष 2026 को ‹अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष› के रूप में मान्यता 
दिए जाने के अनुरूप कृषि सखी पहल शुरू की गई थी।

कृषि सखी पहल के बार में

z	कृषि सखी पहल, भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटड द्वारा आरंभ एक महिला-कें द्रित जनसंपर्क  कार्यक्रम ह।ै

z	उद्देश्य: महिला किसानो ंको सशक्त बनाना और समावेशी विकास की दिशा में कार्य करना।

z	नोडल मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रा लय (भारत सरकार)।
�
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राष्ट् रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) 2031-2035 की स्वीकृति

संदर्भ
कें द्रीय मंत्रिमंडल ने जलवाय ुपरिवर्तन पर संयकु्त राष्ट्र फ्रे मवर्क  कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत वर्ष 2031-2035 की अवधि के लिए भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित 
योगदान (NDCs) को मंजरूी दे दी है।

राष्ट् रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के बारे में 
z	NDCs पेरिस समझौते (2015) के तहत किए गए देश-स्तरीय लक्ष्य हैं, जिनका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और जीवाश्म ईंधन की खपत को नियंत्रित 

करना है ताकि वशै्विक तापमान वदृ्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरो ंसे 2°C से अत्यंत कम, और अधिमानतः 1.5°C तक सीमित किया जा सके।
z	अद्यतन नियम: देशो ंको अपने NDCs को प्रत्येक पाचँ वर्ष में अद्यतन करना अनिवार्य ह।ै

राष्ट् रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) संबधंी ढाँच े(2031-2035) के बारे में

नए ढाचेँ के  तहत, भारत ने निम्नलिखित प्रतिबद्धताएँ जताई हैं:
z	उत्सर्जन तीव्रता: सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की तलुना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 

तीव्रता को वर्ष 2005 के  स्तर की तुलना में वर्ष 2035 तक 47% तक कम करना।
z	गैर-जीवाश्म स्रोतो ंपर निर्भरता कम करना: स्थापित विद्युत क्षमता का 60% गैर-

जीवाश्म स्रोतो ंसे प्राप्त करना।
z	कार्बन सिकं: वनो ंऔर वकृ्षावरण के माध्यम से 3.5-4 अरब टन CO

2
 समतुल्य 

कार्बन सिकं स्थापित करना।

जलवाय ुपरिवर्तन के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ
z	उत्सर्जन तीव्रता में कमी: भारत ने अपनी उत्सर्जन तीव्रता में 36% (2005-2020) 

की कमी की ह ैऔर वर्ष 2035 तक इसे बढ़ाकर 47% करने का लक्ष्य रखा ह।ै
z	गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता का विस्तार: गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत 

क्षमता का 52.57% (फरवरी 2026) प्राप्त कर लिया गया ह,ै जो लक्ष्य से पाचँ वर्ष 
पहले ही पूर्ण हो गया है; वर्ष 2035 तक नया लक्ष्य 60% निर्धारित किया गया ह।ै

z	कार्बन सिकं निर्माण: वन और वकृ्षावरण के माध्यम से वर्ष 2021 तक 2.29 अरब 
टन CO

2
 समतुल्य कार्बन सिकं का निर्माण किया जा चुका ह।ै

�	संवर्द्धित कार्बन सिंक लक्ष्य: वर्ष 2035 तक (वर्ष 2005 के स्तर से) CO₂ 
समतलु्य के 3.5–4.0 बिलियन टन के लिए लक्ष्य बढ़ाया गया।

z	वैश्विक मान्यता: खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा मान्यता प्राप्त वन क्षेत्र में निवल वदृ्धि के मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरा और कुल वन क्षेत्र के मामले में नौवा ँस्थान है।
z	वदृ्धि और स्थिरता का संतुलन: उच्च GDP वदृ्धि दर के साथ-साथ आर्थिक वृद्धि और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतलुन प्रदर्शित करता है।

महत्त्व
z	विकसित भारत का विजन: भारत का वर्ष 2031‑35 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) ‘विकसित भारत’ विजन द्वारा मार्गदर्शित ह,ै जो केवल वर्ष 2047 

के  लक्ष्य तक सीमित नही ंह,ै बल्कि वर्तमान में कार्य करने की प्रतिबद्धता ह ैताकि भविष्य की पीढ़ियो ंके लिए एक समृद्ध और जलवाय‑ुलचीला भारत का निर्माण किया जा सके।
z	यवुाओ ंऔर महिलाओ ंके  लिए अवसर: जलवाय ुप्रतिबद्धताओ ंसे हरित परिवर्तन में यवुाओ ंऔर महिलाओ ंके लिए नए अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है।
z	सतत ्विकास मॉडल: भारत नीति, नवाचार और भागीदारी के माध्यम से यह दर्शाता ह ैकि आर्थिक विकास और पर्यावरणीय जिम्मेदारी साथ-साथ संचालित हो सकत ेहैं।
z	महत्त्वपूर्ण उपलब्धि: NDC (2031-35) को कैबिनेट की मंजरूी कम कार्बन उत्सर्जन और जलवाय ुपरिवर्तन के प्रति लचीले भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम ह ैऔर यह 

भारत के वैश्विक जलवाय ुनेततृ्व को मजबतू करता ह।ै

जलवाय ुपरिवर्तन पर संयकु्त राष्ट्र  फ्रे मवर्क  कन्वेंशन (UNFCCC)
z	UNFCCC एक अतंरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि ह,ै जिसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैसो ं

की वायमंुडलीय सादं्रता को कम करना ह,ै ताकि पृथ्वी की जलवाय ुप्रणाली में 
मानवजनित खतरनाक हस्तक्षेप को रोका जा सके।

z	UNFCCC पर वर्ष 1992 में संयकु्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में 
हस्ताक्षर किए गए थ,े जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन या रियो 
सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है।

z	इस सम्मेलन के 197 पक्षकार हैं, जो जलवाय ुपरिवर्तन से निपटने में हुई प्रगति 
का आकलन करने के लिए प्रतिवर्ष पक्षकारो ंके  सम्मेलन (COP) में मिलत ेहैं।

z	सचिवालय: बॉन, जर्मनी।
z	UNFCCC की संस्थागत व्यवस्थाएँ:- 

�	कॉन्फ्रें स ऑफ पार्टीज (COP)
�	COP अध्यक्ष और ब्यूरो
�	सहायक निकाय (SBs)
�	सचिवालय

पर्यावरण  
एवं जैव विविधता7
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नागोया प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन पर भारत की पहली रिपोर्ट

संदर्भ
हाल ही में केंद् रीय पर्यावरण, वन और जलवाय ुपरिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) के साथ मिलकर जैव विविधता पर सम्मेलन (CBD) 
के नागोया प्रोटोकॉल पर भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की ह,ै जिसमें पहुँच और लाभ साझाकरण के बारे में बताया गया ह।ै

संबंधित तथ्य
z	यह पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुति भारत के मानक अनुपालन से साक्ष्य-आधारित रिपोर्टिंग 

की ओर संक्रमण का प्रतीक ह,ै जो वर्ष 2017-2025 की अवधि के दौरान एक्सेस 
एंड बनेिफिट शेयरिंग (ABS) में ठोस परिणामो ंको प्रदर्शित करती है।

z	यह भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (NBSAP) के 
लक्ष्य 13 में भी योगदान देती है, जो वैश्विक जवै विविधता लक्ष्यों के साथ संरेखण को 
दर्शाती है।

प्रथम राष्ट् रीय रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ
z	पारदर्शिता और अनपुालन संरचना में वैश्विक नेतत्व: भारत ने ABS क्लियरिंग-हाउस 

तंत्र के माध्यम से 3,500 से अधिक अतंरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनपुालन 
प्रमाण-पत्र (IRCC) जारी किए हैं, जो वैश्विक कुल का लगभग 60% है।

z	संस्थागत विकेंद् रीकरण और जमीनी स्तर पर लोकतातं्रीकरण: ग्रामीण और शहरी 
स्थानीय निकायो ंमें 2.76 लाख से अधिक जवै विविधता प्रबंधन समितियो ं(BMCs) 
की स्थापना विकें द्रीकृत पर्यावरण शासन के अभूतपूर्व पैमाने को दर्शाती ह।ै

z	लाभ साझाकरण के  माध्यम से वित्तीय समावेशन: भारत ने पहुँच और लाभ साझाकरण 
समझौतो ंके माध्यम से लगभग ₹216 करोड़ जटुाए हैं, जिसमें से ₹139 करोड़ से 
अधिक राशि आदिवासी समुदायो,ं पारंपरिक चिकित्सको ंऔर जैव विविधता के 
स्थानीय संरक्षको ंसहित लाभ प्राप्तकर्ताओ ंको वितरित की जा चुकी ह।ै

z	जन जैव विविधता रजिस्टर (PBR) क्रांति एक काननूी सुरक्षा कवच के  रूप में: 
जन जैव विविधता रजिस्टरो ं(PBR) के व्यापक दस्तावेजीकरण ने स्थानीय जैव 
विविधता और उससे संबंधित पारंपरिक ज्ञान प्रणालियो ंकी एक व्यापक सूची तयैार 
की ह।ै

पहुचँ और लाभ साझाकरण (ABS) पर नागोया प्रोटोकॉल के बारे में
z	उत्पत्ति एवं काननूी स्थिति

�	पूरक समझौता: नागोया प्रोटोकॉल, जिसे वर्ष 2010 में अपनाया गया (CBD COP10) और 2014 में लागू किया गया, जैविक विविधता पर सम्मेलन (1992) का एक 
कानूनी रूप से बाध्यकारी पूरक समझौता है।

�	ऐतिहासिक विषमता का समाधान: इस प्रोटोकॉल की अवधारणा जवै विविधता से समदृ्ध विकासशील देशो ंमें व्याप्त ऐतिहासिक विषमता को दूर करने के लिए बनाई गई थी, 
जिसके कारण उन्हें अपने आनुवंशिक संसाधनो ंके व्यावसायिक उपयोग से मिलने 
वाले लाभो ंसे वंचित रखा गया था।

z	मलू उद्देश्य और दर्शन
�	न्यायसंगत बँटवारा: इसका उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनो ंके उपयोग से प्राप्त लाभो ं

का निष्पक्ष और समान बँटवारा सुनिश्चित करना है।
�	सतत ्एकीकरण: यह ढाचँा जवै विविधता संरक्षण को सतत ्विकास, न्याय और 

आर्थिक समानता से जोड़ता ह,ै जिससे यह सुनिश्चित होता ह ैकि प्रकृति का मूल्य 
समुदाय की समृद्धि में परिवर्तित हो।

z	प्रमुख परिचालन स्तंभ: प्रोटोकॉल दो मूलभूत साधनो ं के माध्यम से पारदर्शिता, 
निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है:

जवै विविधता पर सम्मेलन (CBD) के बारे में 
z	उत्पत्ति एवं काननूी स्थिति: CBD को पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था 

और वर्ष 1993 में लगभग सार्वभौमिक सदस्यता वाली एक कानूनी रूप से 
बाध्यकारी अतंरराष्ट्रीय संधि के रूप में लागू हुआ।

z	मखु्य उद्देश्य (त्रिपक्षीय ढाचँा): यह सम्मेलन तीन मूलभूत लक्ष्यों  पर आधारित 
ह-ै
�	जवै विविधता का संरक्षण
�	इसके घटको ंका सतत ्उपयोग
�	आनुवंशिक संसाधनो ंसे उत्पन्न ‘एक्सेस एंड बनेिफिट शेयरिंग’ (ABS)।

z	संप्रभ ुअधिकार एवं समानता का सिद्धांत: CBD जवैिक संसाधनो ंपर राज्यों  के 
संप्रभु अधिकारो ंको मान्यता देता ह,ै साथ ही समान लाभ बँटवारे, पारंपरिक ज्ञान 
के संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता ह।ै

z	प्रोटोकॉल-आधारित कार्यान्वयन तंत्र: इसके उद्देश्यों  को प्रमुख प्रोटोकॉल- जवै 
सुरक्षा पर कार्टाजनेा प्रोटोकॉल [जीवित संशोधित जीवो ं(LMO) का सुरक्षित 
संचालन] और पहुँच एवं लाभ बँटवारे पर नागोया प्रोटोकॉल के माध्यम से कार्यान्वित 
किया जाता ह।ै

z	वैश्विक जैव विविधता ढाचँा (वर्तमान रोडमैप): CBD की वर्तमान रणनीतिक 
दिशा CBD COP15 के परिणामो ंद्वारा निर्देशित ह,ै जिसमें कुनमिगं-मॉन्ट्रियल 
वैश्विक जवै विविधता ढाचँा और 30×30 संरक्षण लक्ष्य शामिल हैं।

z	भारत की भमूिका और घरेलू ढाचँा: भारत एक सक्रिय पक्ष ह,ै जो विकें द्रीकृत 
शासन, संरक्षण और लाभ साझाकरण तंत्रों  पर जोर देते हुए जैव विविधता 
अधिनियम, 2002 के माध्यम से CBD को लागू कर रहा है।

राष्ट् रीय जवै विविधता संरक्षण कार्यक्रम (NBSAP)
z	भारत का राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम (NBSAP) जवै विविधता 

पर सम्मेलन के उद्देश्यों  के अनुरूप, जवै विविधता संरक्षण, जवैिक संसाधनो ंके 
सतत ्उपयोग को सुनिश्चित करने और समान लाभ बँटवारे को सक्षम बनाने के 
देश के प्रयासो ंका मार्गदर्शन करने वाला प्रमुख नीतिगत ढाचँा है।

z	लक्ष्य 13 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना ह ैकि जवैिक संसाधनो ंऔर संबंधित 
पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से प्राप्त लाभो ंको जवै विविधता पर सम्मेलन और इसके 
पूरक समझौत,े नागोया प्रोटोकॉल के तहत भारत की प्रतिबद्धताओ ंके अनुरूप, 
निष्पक्ष और समान तरीके से साझा किया जाए।
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�	पूर्व-सूचित सहमति (PIC): यह स्थापित करता ह ैकि आनुवंशिक संसाधनो ंतक पहुँच के लिए प्रदाता देश से स्पष्ट अनुमति आवश्यक ह,ै जिससे प्राकृतिक संसाधनो ंपर संप्रभु 
अधिकारो ंको सुदृढ़ किया जाता है और संप्रभु नियंत्रण सुनिश्चित होता है।

�	पारस्परिक रूप से सहमत शर्तें (MAT): यह सुनिश्चित करता ह ैकि संविदात्मक समझौतो ंमें लाभ-साझाकरण व्यवस्थाएँ परिभाषित हो,ं जिससे लेन-देन कानूनी रूप से लागू 
करने योग्य हो और कानूनी निश्चितता प्रदान की जा सके।

z	भारत का कार्यान्वयन ढाचँा: भारत एक मजबतू विकें द्रीकृत शासन मॉडल के माध्यम से प्रोटोकॉल को लागू करके वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाता है:
�	काननूी आधार: जैविक विविधता अधिनियम, 2002।
�	संस्थागत संरचना: सर्वोच्च स्तर पर राष्ट्रीय जवै विविधता प्राधिकरण (NBA) और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियो ं(BMCs) द्वारा प्रबंधित।
�	इसमें तीन स्तरीय संस्थागत संरचना शामिल है:

	3 राष्ट्रीय जवै विविधता प्राधिकरण
	3 राज्य जवै विविधता बोर्ड/कें द्रशासित प्रदेश जवै विविधता परिषदें
	3 स्थानीय स्तर पर जवै विविधता प्रबंधन समितिया ँ(BMCs)।

जिन चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है
z	डिजिटल अनकु्रम सूचना (DSI) और तकनीकी व्यवधान की चुनौती: जवै प्रौद्योगिकी 

में प्रगति के साथ, आनुवंशिक सामग्री को डिजिटल अनुक्रम सूचना के रूप में तेजी से 
डिजिटाइज किया जा रहा ह,ै जिससे कंपनिया ँजैविक संसाधनो ंतक भौतिक रूप से 
पहुँ चे बिना आनुवंशिक डेटा का उपयोग कर सकती हैं।
�	इससे एक महत्त्वपूर्ण नियामकीय कमी उत्पन्न होती ह,ै क्यों कि मौजदूा ABS ढाचेँ डिजिटल उपयोग से होने वाले लाभो ंको पूरी तरह से शामिल करने में सक्षम नही ंहैं, जिससे 

संपरू्ण लाभ-साझाकरण व्यवस्था कमजोर हो सकती है।
z	वैध लाभ दावेदारो ंकी पहचान में जटिलताएँ: कई मामलो ंमें, जैविक संसाधन और पारंपरिक ज्ञान कई समुदायो ंऔर क्षेत्रों  में साझा किए जात ेहैं, जिससे सही लाभार्थियो ंकी 

पहचान करना और समान वितरण सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है।
�	इससे लाभ-साझाकरण को लागू करने में प्रशासनिक और नैतिक चुनौतिया ँउत्पन्न होती हैं।

z	मलू्य शृं खलाओ ंऔर वैश्विक व्यावसायीकरण की निगरानी में कठिनाइया:ँ एक बार जब किसी आनुवंशिक संसाधन तक पहुँच प्राप्त हो जाती ह ैऔर बहु-स्तरीय अतंरराष्ट्रीय 
मूल्य शृं खलाओ ंके माध्यम से उसका रूपातंरण हो जाता है, तो अतंिम उत्पाद का पता लगाना और रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित करना अत्यंत जटिल हो जाता है।
�	यह मजबतू वशै्विक सहयोग और निगरानी तंत्र की आवश्यकता को उजागर करता ह।ै

ABS शासन की दिशा में भारत की परू्व पहलें
z	जैव विविधता अधिनियम, 2002: भारत जैव विविधता प्रबंधन के लिए व्यापक घरेलू कानून बनाने वाले पहले देशो ंमें से एक था, जिसने विनियमन और लाभ-साझाकरण के 

लिए त्रिस्तरीय संस्थागत संरचना स्थापित की।
z	पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय (TKDL): पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय 

ने आयरु्वेद, यनूानी और सिद्ध ज्ञान प्रणालियो ंका डिजिटलीकरण किया ह,ै जिससे 
अतंरराष्ट्रीय पेटेंट व्यवस्थाओ ंमें पारंपरिक ज्ञान के दरुुपयोग को रोका जा सके।
�	इसने वशै्विक स्तर पर जैव चोरी से निपटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई ह।ै

z	विनियमन और नवाचार में संतुलन के  लिए हालिया विधायी सुधार: जवैिक विविधता 
(संशोधन) अधिनियम, 2023 का उद्देश्य अनुपालन आवश्यकताओ ंको सरल बनाना 
ह,ै विशषे रूप से भारतीय शोधकर्ताओ ंऔर आयषु उद्योगो ंके लिए, साथ ही दरुुपयोग 
के विरुद्ध सुरक्षा उपायो ंको बनाए रखना है।
�	यह संरक्षण और आर्थिक एवं अनुसंधान आवश्यकताओ ंके बीच संतलुन स्थापित 

करने का प्रयास दर्शाता ह।ै

संबंधित वैश्विक पहल और कार्यवाहियाँ
z	कुनमिगं-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाचँा: कुनमिगं-मॉन्ट्रियल वैश्विक जवै विविधता ढाचँा (2022) वर्ष 2030 तक वैश्विक भूमि और समुद्री क्षेत्रों  के 30 प्रतिशत हिस्से 

की सुरक्षा जसेै महत्त्वाकाकं्षी लक्ष्य निर्धारित करता ह,ै जिसमें जवै विविधता संरक्षण के लिए एक प्रमुख वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करती ह।ै
z	राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौता (BBNJ समझौता): BBNJ समझौता, खुले समुद्र में समुद्री आनुवंशिक संसाधनो ंतक जवै विविधता सिद्धांतो ंका विस्तार 

करता ह,ै जो साझा वशै्विक पारिस्थितिकी संपत्तियो ंकी बढ़ती मान्यता को दर्शाता ह।ै
z	WHO के  महामारी समझौते के  माध्यम से उभरता वैश्विक स्वास्थ्य शासन: WHO महामारी समझौत ेके तहत वार्ता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना ह ैकि जवैिक नमूने साझा 

करने वाले देशो ंको टीको ंऔर प्रौद्योगिकियो ंतक समान पहुँच प्राप्त हो, जिससे जवै विविधता सिद्धांतो ंको वशै्विक स्वास्थ्य शासन में विस्तारित किया जा सके।

पहुचँ और लाभ-साझाकरण क्लियरिंग-हाउस (ABS-CH) के बारे में
z	संस्थागत उत्पत्ति और कानूनी आधार: ABS क्लियरिंग-हाउस, एक्सेस एंड 

बनेिफिट शेयरिंग (ABS) प्रावधानो ंके कार्यान्वयन में सहयोग देने के लिए नागोया 
प्रोटोकॉल के तहत स्थापित एक सूचना-साझाकरण मंच ह।ै

z	मखु्य उद्देश्य: आनुवंशिक संसाधनो ं के उपयोग में पारस्परिक विश्वास, कानूनी 
निश्चितता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए प्रदाता तथा उपयोगकर्ता देशो ं
के बीच सूचना के पारदर्शी आदान-प्रदान को सुगम बनाना।

डिजिटल अनुक्रम सूचना (DSI) के बारे में
z	अवधारणा एवं परिभाषा: डिजिटल अनुक्रम सूचना (DSI) से तात्पर्य जवैिक 

संसाधनो ंसे प्राप्त डिजिटल आनुवंशिक डेटा से ह,ै जसेै- DNA/RNA अनुक्रम, 
प्रोटीन अनुक्रम और संबंधित जवैसूचना डेटा, जिसे भौतिक आनुवंशिक सामग्री 
की आवश्यकता के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से संगृहीत, प्राप्त और उपयोग किया 
जा सकता है।

z	वैश्विक जैव विविधता शासन के  संदर्भ में: DSI जवै विविधता पर सम्मेलन और 
पहुँच एवं लाभ साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल के तहत एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा 
बनकर उभरा ह,ै क्यों कि यह भौतिक आनुवंशिक संसाधनो ंपर आधारित पारंपरिक 
पहुँच एवं लाभ साझाकरण (ABS) ढाचेँ को चुनौती देता ह।ै
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आगे की राह
z	डिजिटल अनकु्रम सूचना के  लिए वैश्विक तंत्र का विकास: भारत को डिजिटल आनुवंशिक डेटा के लिए बहुपक्षीय लाभ-साझाकरण ढाचेँ को आकार देने में सक्रिय भूमिका 

निभानी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि तकनीकी प्रगति, समानता के सिद्धांतो ंकी अनदेखी न करे।
z	पारदर्शी और स्वचालित अनपुालन के  लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: ब्लॉकचेन-आधारित स्मार्ट अनुबंधो ंऔर डिजिटल ट्रैकिंग प्रणालियो ंका एकीकरण पता लगाने की 

क्षमता को बढ़ा सकता है और स्वचालित रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित कर सकता है, जिससे ABS ढाचँा मजबतू होगा।
z	क्षमता और काननूी साक्षरता के  माध्यम से स्थानीय संस्थानो ंको सशक्त बनाना: संस्थागत निर्माण के अलावा, जवै विविधता प्रबंधन समितियो ंकी कानूनी, तकनीकी और वार्ता 

क्षमता का निर्माण करना आवश्यक है, जिससे समुदाय कॉरपोरेट और अनुसंधान संस्थाओ ंके साथ प्रभावी ढंग से जडु़ सकें ।
z	अतंरराष्ट्रीय काननूी और निगरानी ढाचेँ को मजबतू बनाना: जवैिक मूल्य शृं खला की अपारदर्शिता जसैी सीमा पार चुनौतियो ंसे निपटने के लिए वशै्विक सहयोग में वदृ्धि, सामंजस्यपूर्ण 

नियम और मजबतू प्रवर्तन तंत्र आवश्यक हैं।

निष्कर्ष
भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट अनुपालन से कही ंआगे बढ़कर, सशक्त कानूनी और संस्थागत ढाचँो ंके माध्यम से जैविक संसाधनो ंपर संप्रभु नियंत्रण स्थापित करती ह।ै नागोया 
प्रोटोकॉल (पहुँच और लाभ साझाकरण) को क्रियान्वित करके, भारत संरक्षण, समानता और विकास को एकीकृत करने वाला एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करता ह,ै साथ ही 
पारंपरिक ज्ञान, उचित लाभ साझाकरण और तकनीकी अनुकूलन पर भी बल देता ह।ै

भारत में वाय ुगुणवत्ता संकट

संदर्भ
ऊर्जा और स्वच्छ वाय ुअनसंुधान कें द्र (CREA) द्वारा केंद् रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आकँड़ों  का उपयोग करत ेहुए किए गए एक हालिया विश्लेषण से यह पता चला 
कि शीतकाल 2025–26 के  दौरान अधिकाशं भारतीय शहरो ंमें PM2.5 का स्तर राष्ट्रीय मानको ंसे ऊपर दर्ज किया गया, जो लगातार बने हुए वाय ुप्रदूषण संबंधी चितंाओ ंको 
उजागर करता ह।ै

CREA विश्लेषण के प्रमुख निष्कर्ष
z	उच्च प्रदूषण स्तर: 238 भारतीय शहरो ंमें से 204 शहरो ंमें शीतकालीन मौसम के दौरान PM2.5 की औसत सादं्रता राष्ट्रीय परिवेशी वाय ुगुणवत्ता मानक (NAAQS) के  

40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक दर्ज की गई।
z	सबसे अधिक प्रदूषित शहर: गाजियाबाद में PM2.5 की सर्वाधिक सादं्रता (172 

माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) दर्ज की गई, इसके बाद नोएडा (166 माइक्रोग्राम प्रति 
घन मीटर) और दिल्ली (163 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) रहे।
�	अन्य अत्यधिक प्रदूषित शहरो ंमें ग्रेटर नोएडा, बहादरुगढ़, धारूहेड़ा, गुरुग्राम, 

भिवाड़ी, चरखी दादरी और बागपत शामिल थ।े
z	प्रदूषण का क्षेत्रीय संकें द्रण: उत्तर प्रदेश और हरियाणा के चार-चार शहर दस सबसे 

अधिक प्रदूषित शहरो ंमें शामिल थ।े इसके साथ ही दिल्ली और राजस्थान का एक 
शहर भी शामिल था।

z	महानगरो ंमें प्रदूषण प्रवतृ्ति: प्रमुख महानगरो ंमें दिल्ली, कोलकाता, मुं बई और चेन्नई 
में PM2.5 का औसत स्तर राष्ट्रीय मानक से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि बंगलूरू 
में 39 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया, जो निर्धारित सीमा से थोड़ा 
कम था।

z	विश्व स्वास्थ्य संगठन का वाय ुगुणवत्ता मानक: विश्लेषित किसी भी शहर न ेविश्व 
स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अनशंुसित PM2.5 के  5 माइक्रोग्राम प्रति घन 
मीटर के दिशा-निर्देश को पूरा नही ंकिया।

z	शीतकाल के  दौरान सबसे स्वच्छ शहर: कर्नाटक के चामराजनगर में PM2.5 की 
सबसे कम औसत सादं्रता (19 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) दर्ज की गई।
�	दस सबसे स्वच्छ शहरो ंमें कर्नाटक के  आठ शहर तथा मध्य प्रदेश और मेघालय 

के  एक-एक शहर शामिल थ।े

निष्कर्षों के प्रमुख निहितार्थ
z	स्वास्थ्य जोखिम: PM2.5 कण इतने छोटे होत ेहैं कि वे फेफड़ों  और रक्त प्रवाह में गहराई तक प्रवेश कर सकत ेहैं, जिससे दीर्घकालिक श्वसन रोग, हृदय एवं रक्तवाहिका 

संबंधी रोग तथा बच्चों  में फेफड़ों  के  विकास में बाधा उत्पन्न होती है।

PM2.5 के बारे में
z	PM2.5 (2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम आकार के  कणीय पदार्थ) ऐसे सूक्ष्म 

श्वसनयोग्य कणो ंको संदर्भित करता है, जो फेफड़ों  और रक्त प्रवाह के भीतर 
गहराई तक प्रवेश करने में सक्षम होते हैं।

z	इसके संपर्क  को श्वसन रोगो,ं हृदय एवं रक्तवाहिका संबंधी रोगो ंऔर मतृ्यु जोखिम 
में वदृ्धि से जोड़ा गया है।

CREA (ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान कें द्र ) के बारे में
z	प्रकृति: वाय ुप्रदूषण और ऊर्जा संक्रमण पर कें द्रित एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी 

अनुसंधान संगठन।
z	मखु्यालय: हेलसिकंी, फिनलैंड, तथा एशिया में सक्रिय अनुसंधान उपस्थिति, 

जिसमें भारत भी शामिल ह।ै
z	उद्देश्य: आकँड़ा-आधारित अनुसंधान का उपयोग करत ेहुए वाय ुप्रदूषण के रुझानो,ं 

स्रोतो ंऔर स्वास्थ्य प्रभावो ंका विश्लेषण करना।
z	कार्य: नीति-निर्माताओ,ं मीडिया और नागरिक समाज को साक्ष्य-आधारित रिपोर्ट 

प्रदान करना, साथ ही वैश्विक जीवाश्म ईंधन उपभोग और उत्सर्जन रुझानो ंका 
अनुश्रवण करना।
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z	नीतिगत चितंाएँ: निष्कर्ष संकेत करत ेहैं कि राष्ट्रीय स्वच्छ वाय ुकार्यक्रम (NCAP) अपने प्रदूषण-न्यून लक्ष्यों  को प्राप्त करने में संघर्ष कर रहा है, जिससे यह संकेत मिलता ह ै
कि वाय ुप्रदूषण केवल दिल्ली तक सीमित समस्या न रहकर एक राष्ट्रव्यापी संकट बन गया है।

z	वाय-ुक्षेत्र की संवेदनशीलता: इंडो-गंगा मैदान में प्रदूषण का संकें द्रण वाय ुप्रदूषण की सीमा-पार प्रकृति को उजागर करता ह,ै जहा ँएक शहर या राज्य से होने वाला उत्सर्जन 
पड़ोसी क्षेत्रों  को प्रभावित करता है।

z	आर्थिक प्रभाव: उच्च प्रदूषण स्तर स्वास्थ्य देखभाल व्यय को बढ़ात ेहैं, श्रम उत्पादकता को कम करत ेहैं तथा विशेष रूप से शीतकालीन महीनो ंके दौरान पर्यटन, खदुरा गतिविधियो ं
और शहरी जीवन-योग्यता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करत ेहैं।

आगे की राह
z	स्रोत-आधारित प्रदूषण नियंत्रण: अस्थायी उपायो ं(जसेै- जल छिड़काव) से हटकर प्रमुख स्रोतो ंजसेै तापीय विद्युत संयंत्रों , औद्योगिक उत्सर्जन और वाहन प्रदूषण को दूर करने 

का लक्ष्य बनाना।
z	क्षेत्रीय “वाय-ुक्षेत्र” (Airshed) दृष्टिकोण: पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जसेै क्षेत्रों  के बीच अतंर-राज्यीय समन्वय को बढ़ावा देना, यह स्वीकार करत ेहुए कि वाय ुप्रदूषण 

प्रशासनिक सीमाओ ंसे परे होता है।
z	निगरानी नेटवर्क  का विस्तार: छोटे और मध्यम शहरो ंमें वाय ुगुणवत्ता के  आकलन और नीतिगत प्रतिक्रिया को बहेतर बनाने के लिए निरतर परिवेशी वाय ुगुणवत्ता निगरानी 

केंद्रों   (CAAQMS) की संख्या बढ़ाना।

प्रारंभिक परीक्षा

प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन 
(CMS) के पक्षकारों का सम्मेलन (COP 15)

संदर्भ:

वन्य जीवो ंकी प्रवासी प्रजातियो ंके संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS) के पक्षकारो ंके सम्मेलन 
की 15वी ंबठैक (COP 15) ब्राजील के कैम्पो ग्रांडे (Campo Grande) में आयोजित 
की गई।

संबधंित तथ्य

z	यह 23 मार्च को शुरू हुई और 29 मार्च, 2026 को समाप्त हो गई।
z	इस वर्ष की थीम “जीवन को बनाए रखने के  लिए प्रकृति को जोड़ना” (Connecting 

Nature to sustain life) ह।ै
z	सम्मेलन से पहले, CMS ने एक अतंरिम रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो महत्त्वपूर्ण 

आवासो ंऔर प्रवासी मार्गों की पहचान एवं सुरक्षा में उभरत ेरुझानो ंऔर हालिया 
प्रगति पर प्रकाश डालती है।

z	यह रिपोर्ट समरकंद, उज्बेकिस्तान (मार्च 2024) में COP 14 में जारी किए गए 
अब तक के पहले व्यापक मूल्यांकन के रूप में कार्य करती ह।ै

IUCN रेड लिस्ट के बारे में
z	IUCN रेड लिस्ट, मानकीकृत और कठोर वैज्ञानिक मानदंडो ं के आधार पर, 

प्रजातियो ंको विलुप्त होने के जोखिम की व्यापक श्रेणियो ंमें वर्गीकृत करती ह।ै
z	IUCN एक वशै्विक संस्था ह,ै जिसमें 160 सदस्य देश और सैकड़ों  नागरिक समाज 

समूह शामिल हैं, जो पर्यावरण और जवै विविधता संरक्षण के लिए मिलकर काम 
करत ेहैं।

z	यह प्रजातियो ंके स्वास्थ्य और उनके विलुप्त होने के जोखिमो ंका विश्लेषण करती ह।ै

मुख्य विशेषताएँ

z	प्रवासी प्रजातियो ंकी 49% आबादी घट रही है।
z	24% प्रजातिया ँविलुप्त होने स्थिति पर हैं।

z	CMS के अंतर्गत सूचीबद्ध 1,189 प्रजातियो ंमें से लगभग 582 प्रजातियो ंकी 
आबादी में गिरावट देखी जा रही ह।ै
�	पिछले दो वर्षों में

	3 जनसंख्या घटने का खतरा 5% बढ़ गया।
	3 विलुप्त होने का खतरा 2% बढ़ गया।

z	प्रवासी प्रजातियो ंके  लिए प्रमखु खतरे 
�	CMS के  अनसुार

	3 अत्यधिक दोहन (शिकार, मछली पकड़ना, व्यापार)।
	3 पर्यावास का क्षरण और विखंडन।
	3 अवसंरचना संबंधी बाधाएँ जसेै सड़कें , रेलगाड़िया,ँ बाड़ और पाइपलाइनें।
	3 पक्षी इन्फ्लूएंजा जसैी बीमारियो ंका प्रकोप।

z	H5N1 का प्रभाव: अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा (HPAI) पक्षियो ंऔर 
स्तनधारियो ंकी एक असामान्य रूप से व्यापक श्रेणी में पाया गया है। 
�	प्रभावित प्रजातियो ंमें शामिल हैं

	3 अफ्रीकी पेंगुइन
	3 हंबोल्ट पेंगुइन
	3 पेरूवियन पेलिकन
	3 रेड क्राउन क्रे न

z	IUCN डेटा: रिपोर्ट में प्रवासी प्रजातियो ंकी संरक्षण स्थिति में हुए परिवर्तनो ंका 
विश्लेषण किया गया और प्रकृति संरक्षण के लिए अतंरराष्ट्रीय संघ (International 
Union for Conservation of Nature’s- IUCN) की संकटग्रस्त प्रजातियो ं
की रेड लिस्ट के आकँड़ों , आबादी प्रवतृ्तियो ंऔर वैज्ञानिक साहित्य में प्रलेखित विलुप्त 
होने के जोखिम में परिवर्तनो ंके आधार पर उभरत ेरुझानो ंपर प्रकाश डाला गया।

CMS के बारे मे 
z	CSM, जिसे बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण 

कार्यक्रम (UNEP) के तत्त्वावधान में एक अतंरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि ह।ै
z	प्रारभ तिथि: यह 1 नवंबर, 1983 को लागू हुई।
z	पक्षकार: 1 मार्च, 2022 तक, प्रवासी प्रजातियो ंपर कन्वेंशन के 133 पक्षकार हैं।
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z	उद्देश्य: प्रवासी वन्यजीव प्रजातियो ंऔर उनके आवासो ंका उनके संपूर्ण क्षेत्र में संरक्षण 
करना।
�	संरक्षण योजनाओ ंको विकसित करने और लागू करने के लिए विभिन्न राज्यों  (जिन 

देशो ंमें ये प्रजातिया ँपाई जाती हैं) के बीच सहयोग करना।

महत्त्वपरू्ण तथ्य
CSM संयकु्त राष्ट्र आधारित एकमात्र वैश्विक संगठन ह,ै जिसे विशेष रूप से प्रवासी 
पक्षी, स्थलीय और जलीय प्रजातियो ंके प्रबंधन और संरक्षण के लिए स्थापित किया 
गया था।

भारत और CSM (बॉन सम्मेलन )
z	भारत 1983 से CSM का सदस्य है।
z	संरक्षण और प्रबंधन के लिए, भारत ने CSM के साथ शिकारी पक्षियो,ं डुगोगं, 

साइबरेियाई सारस और समुद्री कछुओ ंके संरक्षण और प्रबंधन पर एक गैर-कानूनी 
बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

z	विश्व के 2.4% भू-भाग वाले भारत का वशै्विक जवै विविधता में योगदान लगभग 
8% ह।ै
�	भारत में मध्य एशियाई फ्लाईव ेजसेै महत्त्वपूर्ण पक्षी फ्लाईव ेनेटवर्क  मौजदू हैं।
�	अमूर फाल्कन, ब्लैक-नेक्ड क्रे न, डुगोगं, हंपबैक व्हेल आदि जैसी प्रवासी 

प्रजातियो ंको भारत में अस्थायी आश्रय मिलता ह।ै
z	नोट: परिशिष्ट 1 और 2 में किसी भी पक्षकार सम्मेलन की बठैक में संशोधन किया 

जा सकता ह।ै संशोधनो ंमें प्रवासी प्रजातियो ंया उनकी आबादी को परिशिष्टों  में 
जोड़ना या हटाना शामिल है।

प्रवासी वन्यजीवों के संरक्षण पर सम्मेलन (CMS) के अंतर्गत परिशिष्ट
z	CMS में दो परिशिष्ट हैं, जो प्रवासी प्रजातियो ंको उनकी संरक्षण स्थिति और आवश्यक 

अतंरराष्ट्रीय सहयोग के आधार पर वर्गीकृत करत ेहैं।
z	परिशिष्ट I – लुप्तप्राय प्रवासी प्रजातियाँ

�	विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियो ंको शामिल किया गया है।
�	भारत में पाई जाने वाली परिशिष्ट I प्रजातियो ंके  उदाहरण: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, 

एशियाई हाथी, बंगाल फ्लोरिकन, साइबरेियन क्रे न, हॉक्सबिल समुद्री कछुआ, 
ओलिव रिडले समुद्री कछुआ, लेदरबकै समुद्री कछुआ

z	परिशिष्ट 2: प्रवासी प्रजातिया,ँ जिनकी संरक्षण स्थिति अनुकूल नही ंह ैऔर जिनके 
लिए अतंरराष्ट्रीय संरक्षण और प्रबंधन समझौतो ंकी आवश्यकता ह।ै

z	प्रवास क्षेत्रों  के  लिए दायित्व
�	सूचीबद्ध प्रजातियो ंको सख्त संरक्षण प्रदान करें।
�	इन प्रजातियो ंका शिकार या पकड़ना प्रतिबधित करें।
�	पर्यावासो ंका संरक्षण और पुनर्स्थापन करें।
�	प्रवासन में आने वाली बाधाओ ंको दूर करें और प्रवासन मार्गों को प्रभावित करने 

वाले खतरो ंका समाधान करें।

पर्यावरण प्रभाव आकलन पर स्थायी 
प्राधिकरण (SAEIA) 

संदर्भ
कें द्र सरकार ने पर्यावरणीय मलू्यांकन प्रक्रिया में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण 
प्रभाव आकलन पर स्थायी प्राधिकरण (SAEIA) स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।

पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) ततं्र
z	भारत में परियोजनाओ ंकी स्वीकृति पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 

द्वारा संचालित होती है, जिसके तहत प्रमुख परियोजनाओ ंके लिए परू्व पर्यावरणीय 
मलू्यांकन अनिवार्य ह।ै

z	राज्य-स्तरीय निकाय: परियोजनाओ ंको पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य पर्यावरण प्रभाव 
आकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा दी जाती है, जो राज्य विशेषज्ञ मलू्यांकन 
समिति (SEAC) की सिफारिशो ंके आधार पर निर्णय लेता है।

z	संस्थागत अतंराल: SEIAA और SEAC का कार्यकाल तीन वर्ष का होता ह।ै इनके 
पुनर्गठन में अक्सर विलंब हो जाता ह,ै जिसके कारण कुछ अवधि के लिए ये संस्थाएँ 
निष्क्रिय हो जाती हैं।

z	पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया में व्यवधान को रोकने के लिए सरकार ने SAEIA को 
एक अंतरिम मूल्यांकन प्राधिकरण के रूप में प्रस्तावित किया ह।ै

पर्यावरण प्रभाव आकलन पर स्थायी प्राधिकरण (SAEIA) के बारे में
z	काननूी आधार: यह प्राधिकरण पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के 

ढाचेँ के अतंर्गत कार्य करेगा।
z	संरचना: इस प्राधिकरण में कें द्र सरकार द्वारा नियकु्त पदेन सदस्य शामिल होगंे।
z	सक्रियता का कारण: जब राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) 

या राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) कार्यरत नही ंहोगंी, तब SAEIA 
परियोजनाओ ंका मूल्यांकन करेगी। 

z	स्वचालित अग्रेषण तंत्र: यदि किसी परियोजना आवेदन का मूल्यांकन SEAC द्वारा 
120 दिनो ंके भीतर नही ंकिया जाता है, तो उसे परिवेश (PARIVESH) पोर्टल 
के माध्यम से स्वचालित रूप से राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को भेज 
दिया जाएगा। 

z	उद्देश्य: पर्यावरण मूल्यांकन में निरंतरता सुनिश्चित करना, प्रशासनिक विलंब को कम 
करना और परियोजना अनुमोदन में निवेशको ंका विश्वास बनाए रखना। 

z	जवाबदेही और दंड प्रावधान: मसौदे में जवाबदेही से संबंधित प्रावधान भी शामिल 
किए गए हैं।
�	विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC), SEAC और SEIAA के सदस्यों  को 

कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटाया नही ंजा सकता, सिवाय सिद्ध कदाचार या 
अक्षमता के मामलो ंमें। 

�	पर्यावरण मंजरूी प्रस्तावो ंके प्रसंस्करण में निर्धारित समय सीमा से अधिक की देरी 
को वैध आरोप माना जा सकता ह।ै

परिवेश (PARIVESH) पोर्टल
z	परिवेश का अर्थ ह ैसक्रिय, लाभकारी और पर्यावरण अनकूुल एकल-खिड़की कें द्र 

द्वारा सक्रिय और उत्तरदायी सुविधा। 
z	यह पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय विनियमन संबंधी मंजरूियो ंके लिए आवेदन 

जमा करने और उनकी निगरानी करने की एक ऑनलाइन प्रणाली है। 
z	यह अनुमोदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाता ह,ै जिससे वास्तविक समय की निगरानी, ​​

तीव्र प्रसंस्करण और पर्यावरण मंजरूियो ंमें बहेतर पारदर्शिता संभव हो पाती ह।ै

विश्व वाय ुगुणवत्ता रिपोर्ट, 2025 

संदर्भ
IQAir द्वारा जारी विश्व वाय ुगुणवत्ता रिपोर्ट, 2025 के अनुसार, PM2.5 स्तरो ंमें 
मामलूी गिरावट के बावजदू भारत विश्व का छठा सबसे प्रदूषित देश बन गया है।
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विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, 2025  के मुख्य निष्कर्ष
z	भारत की रैंकिग और PM2.5 प्रवतृ्ति: भारत वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर रहा, 

जहा ँजनसंख्या-भारित औसत PM2.5 स्तर 48.9 µg/m³ दर्ज किया गया, जो 
पिछले तीन वर्षों में धीरे-धीरे घटने की प्रवतृ्ति दर्शाता ह।ै
�	3-वर्षीय प्रवृत्ति: भारत की रैंकिंग वर्ष 2023 में तीसरी, 2024 में पाचँवी ंऔर 

2025 में छठी रही, जो पिछले तीन वर्षों में PM2.5 स्तरो ंमें सापेक्ष सुधार को 
दर्शाता ह।ै

z	सबसे प्रदूषित शहर और क्षेत्र: लोनी (उत्तर प्रदेश) 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित 
शहर रहा, जबकि नई दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी रही।

z	वैश्विक प्रदूषण परिदृश्य: पाकिस्तान सबसे प्रदूषित देश रहा, इसके बाद बागं्लादेश 
और ताजिकिस्तान का स्थान रहा, जो दक्षिण एशिया में गंभीर वाय ुगुणवत्ता समस्या 
को दर्शाता ह।ै

z	WHO मानक और अनपुालन: केवल 13 देशो ंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के  PM2.5 
मानक (<5 µg/m³) को पूरा किया, जबकि लगभग 90% देश सुरक्षित वाय ु
गुणवत्ता मानको ंको पूरा करने में असफल रह।े

z	भारत में नीतिगत और संरचनात्मक चितंाएँ: राष्ट्रीय स्वच्छ वाय ुकार्यक्रम (NCAP) 
के अतंर्गत धन का बड़ा हिस्सा (64%) सड़क की धलू के  नियंत्रण पर खर्च होता ह,ै 
जबकि औद्योगिक और वाहन उत्सर्जन पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है।

विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के बारे में
z	यह एक वार्षिक वैश्विक रिपोर्ट है, जो मुख्यतः सूक्ष्म कण (PM2.5) के स्तरो ंके 

आधार पर वाय ुप्रदूषण का आकलन करती है।
�	PM2.5 व ेसूक्ष्म कण होत ेहैं, जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता 

है। ये फेफड़ों  और रक्त प्रवाह में गहराई तक प्रवशे कर गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न 
करत ेहैं।

�	इसमें सल्फे टस्, नाइट्रेटस्, अमोनिया, ब्लैक कार्बन, जैविक यौगिक, धलू और 
धातु कण शामिल होत ेहैं, जो मुख्यतः वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक प्रक्रियाओ,ं 
बायोमास जलाने तथा जीवाश्म ईंधन के  दहन से उत्पन्न होत ेहैं।

z	प्रकाशन: यह रिपोर्ट स्विटज्रलैंड-आधारित वाय ुगुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQAir द्वारा 
जारी की जाती ह।ै

z	प्रमखु मापदंड: PM2.5 सादं्रता स्तर (µg/m³) पर आधारित, जो मानव स्वास्थ्य 
के लिए हानिकारक महीन कणो ंको मापता ह।ै
�	वास्तविक जोखिम स्तरो ंको दर्शाने के लिए जनसंख्या-भारित औसत का उपयोग 

करता ह।ै
z	डेटा स्रोत और कवरेज: यह रिपोर्ट सरकारी निगरानी केंद्रों   और सत्यापित सेंसरो ंसे 

प्राप्त डेटा पर आधारित ह।ै
�	वर्ष 2025 की रिपोर्ट में 143 देशो ंऔर 9,400 से अधिक शहरो ंको शामिल 

किया गया, जिससे यह सबसे व्यापक वशै्विक वाय ुगुणवत्ता डेटासेट में से एक बनती 
ह।ै

कांगो बसेिन की झीलों से  
प्राचीन कार्बन रिसाव

संदर्भ
कागंो लोकतातं्रिक गणराज्य (DRC) की दो प्रमखु झीलें (माई न्डोम्बे और टुंबा) हजारो ं
वर्षों से आस-पास के पीटलैंड्स में जमा प्राचीन कार्बन को मुक्त कर रही हैं।

कांगो बसेिन के बारे में
z	कार्बन भंडारण: कागंो बसेिन के पीटलैंड्स और दलदली क्षेत्र पृथ्वी की स्थलीय सतह 

का केवल 0.3% भाग घेरते हैं, किंत ुविश्व के उष्णकटिबधीय पीटलैंड में संगृहीत 
कुल कार्बन का लगभग एक-तिहाई भाग इनमें निहित है।

z	ये पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के  सबसे बड़े और अब तक कम-अध्ययित कार्बन भंडारो ं
में से हैं, जो वैश्विक जलवाय ुके महत्त्वपूर्ण नियामक के रूप में कार्य करत ेहैं।

z	स्थान: कागंो बसेिन मध्य अफ्रीका में विस्तृत ह ैऔर कागंो लोकतातं्रिक गणराज्य 
सहित कई पड़ोसी देशो ंके भागो ंको आच्छादित करता है।

माई न्डोम्बे (Mai Ndombe) और टुबंा (Tumba) के बारे में
z	माई न्डोम्बे झील: यह पश्चिमी DRC में टुंबा–न्गीरी–माई न्डोम्बे आर्द्रभमूि क्षेत्र के 

अतंर्गत अवस्थित है।
z	टंुबा झील: यह उत्तर-पश्चिमी DRC में, कागंो नदी के समीप, टंुबा–न्गीरी–माई 

न्डोम्बे आर्द्रभूमि क्षेत्र में अवस्थित ह।ै
z	विशेषताएँ: ये झीलें ब्लैकवॉटर या ह्यूमिक झीलें हैं, जिनका जल आस-पास के पौधो ं

के अवशेषो ंसे उत्पन्न घुलित कार्बनिक पदार्थ के कारण गहरे रंग का दिखाई देता ह।ै

अध्ययन की प्रमुख विशेषताएँ
z	अनुसंधानकर्ताओ ंने पाया कि इन झीलो ंसे उत्सर्जित होने वाले CO2 का लगभग 

40% भाग हालिया वनस्पति पदार्थ से नही,ं बल्कि प्राचीन पीट निक्षेपो ंसे उत्पन्न होता 
ह,ै जिनमें से कुछ की आय ु3,000 वर्ष से अधिक ह।ै

z	जलवाय ुपरिवर्तन का प्रभाव: जलवाय ुपरिवर्तन इस कार्बन उत्सर्जन को और अधिक 
बढ़ा सकता है, क्यों कि इससे समग्र रूप से परिस्थितिया ँअधिक शुष्क हो सकती हैं। 
�	उच्च तापमान सूक्ष्मजीव अपघटन की प्रक्रिया को पुनः सक्रिय कर सकत ेहैं तथा 

प्राचीन कार्बन के झीलो ंऔर वायमंुडल में तीव्र प्रवाह को बढ़ावा दे सकत ेहैं।
z	भमूि-उपयोग परिवर्तन का प्रभाव: वन क्षेत्रों  को कृषि भूमि में परिवर्तित करने से यह 

समस्या और गंभीर हो सकती ह,ै क्यों कि इससे भू-दृश्य में जल धारण क्षमता घटती 
ह ैऔर शुष्क परिस्थितियो ंको बढ़ावा मिलता ह।ै

8.2 हजार वर्ष परू्व की शीतलन घटना

संदर्भ
हालिया अध्ययन में पाया गया ह ैकि ग्रीनलैंड में लगभग 8,200 वर्ष पूर्व हुई अचानक 
शीतलन घटना ने भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को कमजोर कर दिया था, जो वशै्विक 
जलवाय ुतंत्रों  के आपसी संबंध को दर्शाता ह।ै
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संबंधित तथ्य 

z	शोधकर्ताओ ंने छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित तुमान झील से तलछट के नमूने एकत्र 
किए और उनमें संरक्षित जीवाश्म परागकणो ंका अध्ययन किया। 

z	परागकणो ंका विश्लेषण करके उन्हों ने अतीत के  वनस्पति पैटर्न का पुनर्निर्माण किया, 
जिससे उन्हें प्राचीन जलवाय ुपरिस्थितियो ंका अनमुान लगाने में सहायता मिली।

8.2 हजार वर्ष परू्व की शीतलन घटना

z	परिचय: यह एक अचानक और अल्पकालिक वैश्विक शीतलन चरण था, जो लगभग 
8,200 वर्ष पूर्व वर्तमान भू-वैज्ञानिक काल होलोसीन यगु में हुआ।
�	होलोसीन यगु: यह वर्तमान भू-वैज्ञानिक काल ह,ै जो लगभग 11,700 वर्ष पूर्व 

अतंिम हिमयगु के  अतं से शुरू हुआ।
z	तापमान में गिरावट: इस घटना के दौरान, ग्रीनलैंड का तापमान अपेक्षाकृत कम समय 

में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस गिर गया।
z	कारण: इसका मुख्य कारण हडसन खाड़ी के माध्यम से उत्तरी अटलाटंिक में अगासिज 

झील से भारी मात्रा में ताज ेजल का अचानक प्रवाह था।
z	इस प्रवाह ने अटलाटंिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कु लेशन (AMOC) को बाधित 

कर दिया, जो वशै्विक ताप वितरण को नियंत्रित करता ह।ै
�	यह एक विशाल समुद्री धाराओ ंकी प्रणाली है, जो वैश्विक कन्वेयर बले्ट की तरह 

काम करती है, उष्णकटिबधीय क्षेत्रों  से गर्म सतही जल को यरूोप तक ले जाती ह ै
और ठंडे, सघन जल को वापस दक्षिण की ओर लौटाती है।

�	यह वशै्विक जलवाय ुसंतलुन, विशेषकर उत्तरी यरूोप को समशीतोष्ण बनाए रखने 
में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती ह।ै

विलुप्त मार्सुपियल की पनुः खोज

संदर्भ
शोधकर्ताओ ंने न्यू गिनी के जंगलो ंमें दो मार्सुपियल, रिंग-टेल्ड ग्लाइडर और पिग्मी 
लॉन्ग-फिगर्ड पॉसम को पुन: खोजा है, जिन्हें लगभग 6,000 वर्षों से विलुप्त माना जा 
रहा था।

लाजरस टैक्सीस (Lazarus taxis) उस प्रजाति के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला 
शब्द ह,ै जो जीवित अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि वे पहले केवल जीवाश्म अवशषेो ं
जसैी सामग्री से ही ज्ञात होती हैं।

रिंग-टले्ड ग्लाइडर (Tous Ayamaruensis) के बारे में
z	रिंग-टेल्ड ग्लाइडर एक दरु्लभ वकृ्षवासी मार्सुपियल ह,ै जो ग्लाइडिगं पॉसम से संबंधित 

ह ैऔर पहले केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए गए जीवाश्म साक्ष्यों  से ही ज्ञात था।
z	आवास: यह प्रजाति पापुआ के वोगेलकोप प्रायद्वीप के घने उष्णकटिबधीय वर्षावनो ं

में पाई जाती ह,ै जहा ँघने वन आवरण वकृ्षीय वन्यजीवो ंको आश्रय प्रदान करते हैं।
z	विशेषताएँ: ये निशाचर प्रजाति हैं, जो पत्तिया ँखाती हैं और अपने पंजो ंका उपयोग 

करके वृक्ष का रस निकालती हैं।
�	शाखाओ ंको पकड़ने के लिए इसकी एक मजबतू, छल्ले जसैी पूँछ होती ह,ै पेड़ों  

के बीच आने-जाने के लिए ग्लाइडिगं की क्षमता होती ह ैऔर विशिष्ट रूप से बिना 
बालो ंवाले कान इसे एक अनूठा रूप देत ेहैं।

z	चितंाएँ: न्यू गिनी में पेड़ों  की कटाई से आवास को खतरा है, जो संरक्षण के लिए 
चुनौतिया ँपेश करता ह,ै हालाकँि स्थानीय समुदायो ंद्वारा संरक्षण ने संभवतः इसके 
अस्तित्व में मदद की है।

पिग्मी लॉन्ग फिंगर्ड पॉसम (डैक्टिलोनैक्स कंबुयाई )

z	पिग्मी लॉन्ग-फिगर्ड पॉसम एक छोटा मार्सुपियल जीव ह,ै जिसे पहले विलुप्त माना 
जाता था, लेकिन हाल ही में दूरस्थ जंगलो ंमें इसके जीवित होने की पुष्टि हुई है।

z	आवास: यह न्यू गिनी के नम उष्णकटिबधीय जंगलो ंमें रहता ह,ै विशषे रूप से पुराने 
पेड़ों  वाले क्षेत्रों  में जहा ँकीड़े और सड़ती हुई लकड़ी प्रचुर मात्रा में पाई जाती ह।ै

z	विशेषताएँ और आहार
�	ये निशाचर जीव हैं।
�	यह हथेली के आकार का पॉसम है, जिसकी एक विशिष्ट लंबी उंगली होती है, 

जिसका उपयोग यह सड़ती हुई लकड़ी से कीड़ों  के लार्वा को निकालने के लिए 
करता ह,ै जबकि इसकी संवेदनशील श्रवण शक्ति पेड़ों  के भीतर शिकार का पता 
लगाने में मदद करती है।

z	चितंाएँ: इसकी अत्यंत कम आबादी, आवास में व्यवधान और अवधै वन्यजीव व्यापार 
के जोखिम के कारण इसके आवासो ंकी सावधानीपूर्वक सुरक्षा आवश्यक है।

मार्सुपियल्स के बारे में

z	मार्सुपियल ऐसे स्तनधारी जीव हैं, जिनके बच्चे थलैी में विकसित होत ेहैं, जिनमें कंगारू, 
कोआला, पॉसम और तस्मानियन डेविल जसैी प्रजातिया ँशामिल हैं।

z	विशेषताएँ: मार्सुपियल अविकसित जीवो ंको जन्म देत ेहैं, जो उनके शरीर की थलैी 
में ही विकसित होते रहत ेहैं।

z	आवास: ये मुख्य रूप से मध्यम से उष्णकटिबधीय जलवाय ुवाले जंगलो,ं घास के 
मैदानो ंऔर झाड़ियो ंमें रहत ेहैं, जहा ँवनस्पति भोजन, आश्रय और प्रजनन स्थल 
प्रदान करती है।

z	वितरण
�	अधिकाशं मार्सुपियल ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और आस-पास के द्वीपो ंमें पाए जात े

हैं, जबकि इनकी एक छोटी संख्या अमेरिका में पाई जाती ह।ै
�	भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी जीवित मार्सुपियल प्रजाति नही ंपाई 

जाती है।
�	जीवाश्म अभिलेखो ंसे पता चलता ह ैकि भारतीय-एशियाई प्लेट टकराव के बाद 

लगभग 52 मिलियन वर्ष पूर्व भारत में प्रारंभिक, पूर्वज मार्सुपियल मौजूद थ।े
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सकं्षेप में समाचार

विश्व वन्यजीव दिवस विश्व वन्यजीव दिवस (3 मार्च) के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वन्यजीव संरक्षण, सतत ्प्रथाओ ंऔर भारत की समृद्ध जवै 
विविधता तथा संकटग्रस्त प्रजातियो ंकी सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया।

विश्व वन्यजीव दिवस के बारे में
z	इतिहास: 20 दिसंबर, 2013 को संयकु्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 68वें सत्र में 3 मार्च को संयकु्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस 

(WWD) घोषित किया गया।
z	थीम-2026 संस्करण: ‘औषधीय और सुगंधित पौध:े स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण’।

महत्त्व
z	विश्व वन्यजीव दिवस का महत्त्व इसलिए ह ैक्यों कि इसी दिन वर्ष 1973 में वन्य जीवो ंऔर वनस्पतियो ंकी लुप्तप्राय प्रजातियो ंके 

अतंरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) पर हस्ताक्षर किए गए थे।
z	संयकु्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के प्रस्ताव ने CITES सचिवालय को संयकु्त राष्ट्र कैलेंडर पर वन्यजीवो ंके लिए इस विशेष दिन 

के वैश्विक आयोजन के सूत्रधार के रूप में नामित किया है।

प्रोजेक्ट हनुमान 
(HANUMAN)

आधं्र प्रदेश सरकार ने बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामलो ंको कम करने के लिए विश्व वन्यजीव दिवस, 2026 (03 मार्च) के अवसर 
पर प्रोजेक्ट हनमुान (HANUMAN) शुरू किया ह।ै

प्रोजेक्ट हनुमान (HANUMAN) के बारे में
z	HANUMAN का पूर्ण रूप ‘हीलिगं एंड नर्चरिंग यनूिटस् फॉर मॉनिटरिंग, ऐड एंड  नर्सिंग ऑफ वाइल्डलाइफ (Healing and 

Nurturing Units for Monitoring, Aid and Nursing of Wildlife)’ ह।ै
z	उद्देश्य: घायल वन्यजीवो ंके बचाव, उपचार, पुनर्वास और निगरानी के लिए एक व्यापक तकनीकी और वैज्ञानिक कार्यक्रम।
z	मखु्य विशेषताएँ

�	अवसंरचना: 100 वाहनो ं(93 रैपिड रिस्पांस और 7 एंबलुेंस) की तनैाती तथा विशाखापट्टनम्, राजमहेंद्रवरम्, तिरुपति और 
बिरलुट में चार बचाव कें द्रों  की स्थापना।

�	प्रौद्योगिकी: रियल-टाइम ट्रैकिंग के लिए कृत्रिम बदु्धिमत्ता का उपयोग तथा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के लिए ‘हनमुान  डिजिटल 
ऐप’ का विकास।

�	क्षतिपूर्ति: मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह राशि ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख की गई; जबकि चोट लगने की स्थिति में मुआवजा ₹2 
लाख तक बढ़ाया गया।

�	‘वज्र’ (वन्यजीव रक्षत) टीम: ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वयंसेवको ंको सापँो ंके बचाव और छोटे वन्यजीव प्रवेश की घटनाओ ंको 
सँभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वन अधिकारियो ंपर निर्भरता कम होगी।

�	कुमकी हाथी: कर्नाटक से लाए गए प्रशिक्षित हाथियो ंका उपयोग चित्तूर और श्रीकाकुलम जसेै जिलो ंमें जंगली हाथियो ंकी समस्या 
से निपटने के लिए किया जाएगा।

साइलेंट वैली राष्ट् रीय उद्यान साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार किए गए व्यापक पक्षी सर्वेक्षण में 192 पक्षी प्रजातिया ँदर्ज की गईं, जिनमें दरु्लभ प्रवासी पक्षी 
भी शामिल हैं। 

साइलेंट वैली राष्ट् रीय उद्यान के बारे में
z	स्थान: साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केर ल के  पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पर्वतमाला के  दक्षिण-पश्चिमी किनारे पर स्थित है।
z	यह उद्यान नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का मुख्य भाग ह,ै जिसे वर्ष 2012 में यनूेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता 

दी गई थी।
z	इस उद्यान की प्रमुख पारिस्थितिकी जीवनरेखा कंुथिपुझा नदी ह,ै जो यहा ँकी जवै विविधता को पोषित करती है।
z	वनस्पतियाँ

�	पश्चिमी तट के  उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन
�	दक्षिणी उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्वतीय वन
�	पर्वतीय आर्द्र समशीतोष्ण वन
�	घास के  मैदान

z	वनस्पति संपदा: यह उद्यान उच्च औषधीय महत्त्व वाले पौधो ंतथा ऊँचे क्यूलेनिया वृक्षों  की उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध है।
z	जीव-जंतु: लायन-टेल्ड मकॉक, नीलगिरी लंगूर, मालाबार विशाल गिलहरी, भारतीय हाथी, बाघ, तेंदआु और गौर (भारतीय बाइसन)।
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ब्लैक रेन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने चेतावनी दी ह ैकि तले भंडारण सुविधाओ ंपर हमलो ंके बाद तहेरान में रिपोर्ट की गई “ब्लैक रेन 
(Black Rain)” गंभीर श्वसन और पर्यावरणीय स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न कर सकती ह।ै 

ब्लैक रेन के बारे में
ब्लैक रेन वह वर्षा होती ह,ै जो कालिख हाइड्रोकार्बन और विषैले प्रदूषको ंके कारण दूषित हो जाती ह।ै इससे वर्षा का जल सामान्य वर्षा 
की तलुना में गहरा, तैलीय और रासायनिक रूप से खतरनाक हो जाता है।

ब्लैक रेन के कारण
z	तेल और औद्योगिक संयंत्रों  का दहन: तले रिफाइनरियो ंया औद्योगिक इकाइयो ंपर हमलो ंअथवा आग लगने से धआु ँउत्पन्न होता 

ह,ै जिसमें कालिख, हाइड्रोकार्बन तथा बेंजीन, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जसैी विषैली गैसें वायमंुडल में प्रसारित 
हो जाती हैं।

z	वर्षा बादलो ंके  साथ वायमंुडलीय मिश्रण: धएँु से भरी वाय ुपरतो ंसे होकर गुजरने वाली वर्षा वाय ुमें मौजदू कणो ंऔर रासायनिक 
वाष्पों  को अवशोषित कर लेती ह,ै जिससे गहरे रंग की और प्रदूषक-समृद्ध वर्षा होती है।

z	भौगोलिक और मौसम संबंधी परिस्थितिया:ँ पर्वतीय अवरोध और स्थिर वायमंुडलीय स्थितिया ँधएँु तथा प्रदूषको ंको शहरी क्षेत्रों  के 
ऊपर संगृहीत कर सकती हैं, जिससे वर्षा के साथ मिलकर गिरने वाले प्रदूषको ंकी सादं्रता बढ़ जाती है।

मेगामलाई वन्यजीव 
अभयारण्य

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा किए गए एक प्राणी सर्वेक्षण में मेगामलाई वन्यजीव अभयारण्य में 9 नई प्रजातियो ंकी खोज की गई।

संबंधित तथ्य 
z	अध्ययन में 21 प्राणी समहूो ंमें कुल 977 प्रजातिया ँदर्ज की गईं, जिससे यह अभयारण्य एक प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप 

में उभरकर सामने आया।
z	इनमें से 511 प्रजातिया ँकशेरुकी हैं, जिनमें पक्षी प्रजातिया,ँ सरीसृप, स्तनधारी, उभयचर और मछली प्रजातिया ँशामिल हैं।
z	466 प्रजातिया ँअकशेरुकी हैं, जिनमें तितलिया,ँ मकड़िया,ँ स्थलीय घोघंे और जलीय कीट शामिल हैं, जो एक स्वस्थ और संतलुित 

पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शात ेहैं।

मेगामलाई वन्यजीव अभयारण्य के बारे में
z	स्थान: मेगामलाई वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित है।

�	यह वर्ष 2021 में अधिसूचित श्रीविल्लिपुथरु–मेगामलाई टाइगर रिजर्व का हिस्सा है।
z	पारिस्थितिकी तंत्र: इस अभयारण्य में पर्वतीय शोला वन, घासभूमि और उष्णकटिबधीय सदाबहार वन जसेै विविध आवास शामिल 

हैं।
z	जैव विविधता: यह पक्षियो,ं स्तनधारियो,ं सरीसृपो,ं उभयचरो,ं मछलियो ंऔर अकशेरुकी जीवो ंकी अनेक प्रजातियो ंका समर्थन करता 

ह।ै
z	यह क्षेत्र उच्च स्थानिकता प्रदर्शित करता है, जहा ँकई प्रजातिया ँकेवल पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी तंत्र तक सीमित हैं।
z	यह अभयारण्य जलागम संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन और जलवाय ुविनियमन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता ह।ै

मधुमक्खियों का हमला भारत भर में मधमुक्खी हमलो ंकी बढ़ती घटनाएँ, जिनमें मृत्यु भी शामिल हैं, ने उत्तर प्रदेश को ऐसे हमलो ंको राज्य-अधिसूचित आपदा 
के रूप में वर्गीकृत करने पर विचार करने के लिए प्रेरित किया ह।ै

मधुमक्खी के हमले के बारे में
z	मधमुक्खिया ँमुख्य रूप से अपने छत्ते की रक्षा के लिए रक्षात्मक प्रतिक्रिया के  रूप में हमला करती हैं, जो किसी व्यवधान या संभावित 

खतरे से प्रेरित होता है, न कि बिना उकसावे के आक्रामकता से।
z	मखु्य संबंधित प्रजाति: प्रमुख प्रजाति एपिस डॉर्साटा ह,ै जो बड़े खुले छत्ते का निर्माण करती ह ैऔर अत्यधिक रक्षात्मक कॉलोनिया ँ

बनाती है।
z	सामान्य उत्तेजक व्यवहार: तजे आवाज, वस्तुएँ फें कना, ड्रोन, आग, धआु ँऔर मानव का निकट संपर्क , विशेषकर ट्रेकिंग के दौरान।
z	गंध के  प्रति संवेदनशीलता: मधमुक्खिया ँतेज गंध जैसे इत्र, लोशन और तेल के प्रति संवेदनशील होती हैं, जो उन्हें आकर्षित और 

उत्तेजित कर सकती हैं।
z	स्वास्थ्य जोखिम: झुं ड का हमला खतरनाक होता ह ैक्यों कि अनेक डंक विषाक्त आघात उत्पन्न कर सकत ेहैं, और कुछ व्यक्तियो ंमें 

एनाफिलैक्सिस उत्पन्न कर सकत ेहैं, जो घातक हो सकता है।
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एपिस डॉर्साटा (बड़ी ‘रॉक बी ’)
z	एपिस डॉर्साटा जंगली मधमुक्खी की एक प्रजाति है, जो सामान्यतः दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाई जाती ह।ै
z	छत्ता बनाने संबंधी व्यवहार: यह चट्टानो,ं ऊँचे पेड़ों  और किलो ंतथा इमारतो ंजसैी संरचनाओ ंपर बड़े, एकल, खुले छत्ते बनाती है।
z	कालोनी का आकार: इनकी कॉलोनिया ँबहुत बड़ी होती हैं (लगभग 60,000 मधमुक्खियो ंतक), जिससे इनके झुं ड अत्यधिक 

शक्तिशाली होत ेहैं।
z	रक्षात्मक प्रकृति: यह प्रजाति अत्यधिक रक्षात्मक और आक्रामक होती है।
z	पारिस्थितिकी महत्त्व: ये परागण और पारिस्थितिकी संतुलन में महत्त्वपूर्ण भमूिका निभाती हैं, लेकिन छत्तों  के व्यवधान पर जोखिम 

उत्पन्न करती हैं।

‘निंगोल वन’ पहल  
(Ningol Van Initiative)

मणिपुर सरकार ने अतंरराष्ट्रीय वन दिवस (2026) के अवसर पर वन संरक्षण को बढ़ावा देने और वनो ंकी कटाई तथा अवधै गतिविधियो ं
को रोकने के लिए निगंोल वन पहल शुरू की।

निगोल वन पहल के बारे में
z	उद्देश्य: वनो ंऔर जैव विविधता की रक्षा में सामुदायिक भागीदारी, विशेष रूप से महिलाओ ं(निगंोल्स) पर कें द्रित।
z	निंगोल्स: निगंोल्स मणिपुरी समाज में विवाहित महिलाएँ होती हैं, जिन्हें समुदाय, संस्कृति  और पर्यावरण संरक्षण में महत्त्वपूर्ण 

योगदानकर्ता माना जाता ह।ै

अंतरराष्ट् रीय वन दिवस 2026
z	तिथि और उत्पत्ति: 21 मार्च को मनाया जाता ह,ै जिसे संयकु्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2012 में वनो ंके प्रति जागरूकता बढ़ाने के 

लिए घोषित किया गया।
z	थीम: “वन और अर्थव्यवस्थाएँ”, जो आजीविका और आर्थिक विकास में वनो ंकी भूमिका को रेखाकंित करती ह।ै

चर्चा में प्रजातियाँ

CMS के परिशिष्ट में धारीदार 
लकड़बग्घा

ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने जंगली प्राणियो ंकी प्रवासी प्रजातियो ंके  संरक्षण संबंधी अभिसमय के  पक्षकारो ंके  सम्मेलन के  15वें 
सत्र में धारीदार लकड़बग्घे (Striped Hyena) को परिशिष्ट I और II के अतंर्गत सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव रखा।

धारीदार लकड़बग्घा (Striped Hyena) के बारे में
z	धारीदार लकड़बग्घा एक मध्यम आकार का रात्रिचर मासंाहारी जीव ह ैतथा एक महत्त्वपूर्ण मृतभक्षी ह,ै जो मृत पशुओ ंको खाकर 

पारितंत्र की स्वच्छता बनाए रखने में सहायता करता है।
z	आवास: यह शुष्क और अर्द्ध-शुष्क परिदृश्यों  में पाया जाता ह,ै जिनमें सवाना, घासभमूिया,ँ अर्द्ध-मरुस्थल, खलेु वन क्षेत्र और 

पथरीले पर्वतीय क्षेत्र शामिल हैं।
z	वैश्विक वितरण: यह प्रजाति उत्तरी और उप-सहारा अफ्रीका, मध्य पूर्व, काके शस, मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में पाई 

जाती ह ैतथा भोजन की खोज में अक्सर लंबी दूरी तय करती है।
z	भारत में वितरण: भारत इस प्रजाति का एक प्रमुख कें द्र ह,ै जहा ँइसकी आबादी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और 

तमिलनाडु (मदुमुलाई क्षेत्र) से रिपोर्ट की गई है।
z	मखु्य विशेषताएँ

�	रात्रिचर और दरु्लभ: यह प्रायः रात में सक्रिय रहता है और इसका अवलोकन करना कठिन होता है।
�	शक्तिशाली मतृभक्षी: इसके जबड़े अत्यंत मजबतू होत ेहैं, जो अस्थियो ंको तोड़कर उनके  भीतर के  मज्जा तक पहुँचने में सक्षम 

होत ेहैं।
	3 इन्हें अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रमखु अपमार्जक और मतृभक्षी माना जाता ह,ै क्यों कि ये प्रतिवर्ष लगभग 23 टन पशुधन शव अपशिष्ट 

को हटाकर रोगो ंके प्रकोप को रोकत ेहैं।
�	एकाकी व्यवहार: यह सामान्यतः अकेले या छोटे पारिवारिक समूहो ंमें रहता है, जबकि चित्तीदार लकड़बग्घे समूह में रहत ेहैं।

z	संरक्षण स्थिति
�	IUCN  की रेड लिस्ट: निकट संकटग्रस्त।
�	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I
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गिचक नाकाना  
(Gitchak nakana)

यरूोप, अमेरिका और भारत के मत्स्य वजै्ञानिको ंकी एक टीम ने पूर्वोत्तर भारत में पाए जाने वाली पहली जलभंडार में रहने वाली (फ्रीटोबाइटिक) 
मछली, गिचक नाकाना (Gitchak nakana) की खोज की ह।ै इस खोज के निष्कर्ष साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुए हैं

गिचक नाकाना के बारे में
z	गिचक नाकाना असम में खोजी गई ब्लाइंड ग्राउंडवॉटर लोच (Blind Groundwater Loach) की एक नई प्रजाति ह,ै जो 

कोबिटिडे (Cobitidae) परिवार के अतंर्गत एक नए वंश का प्रतिनिधित्व करती है।
�	लोच छोटी, लंबी तथा तल-निवासी मीठे पानी की मछलियो ंका एक विविध समूह ह,ै जो कोबिटिडे सबऑर्डर (Suborder) से 

संबंधित हैं और मुख्यतः एशिया में पाए जात ेहैं।
z	आवास (Habitat): यह प्रजाति असम में एक खदेु हुए कुएँ में पाई गई। यह भमूिगत जलभतृो ं(aquifers) के  फ्रीएटिक जोन' 

(Phreatic Zone) में निवास करती है, जो एक दरु्लभ और मीठे जल का पारितंत्र ह ैऔर गुफा प्रणालियो ंसे भिन्न होता है।
z	प्रमखु विशेषताएँ

�	पूर्ण नेत्रहीनता (Complete Eye Loss): इस मछली में बाहरी रूप से दिखाई देने वाली आखँें नही ंहोती।ं यह अनुकूलन 
ट्रोग्लोमॉर्फी (Troglomorphy) कहलाता ह,ै जो पूर्ण अंधकार में रहने वाले भूमिगत जीवो ंमें सामान्यतः पाया जाता ह।ै

�	विशिष्ट खोपड़ी संरचना (Unique Skull Structure): इस प्रजाति में एक दरु्लभ शारीरिक विशषेता पाई गई ह—ैखोपड़ी 
का ऊपरी भाग पूर्णतः अनपुस्थित होता है, और मस्तिष्क ऊपर की ओर केवल त्वचा से ढका होता है।

�	सूक्ष्म और पारदर्शी शरीर (Miniaturised and Translucent Body): यह मछली लगभग 2 सेमी. तक ही बढ़ती ह।ै 
इसका शरीर पारदर्शी, अवर्णी (Pigmentless) होता है तथा जीवित अवस्था में इसका रंग गहरा लाल दिखाई देता ह।ै

खोज का महत्त्व: यह खोज एशिया में भमूिगत जैव विविधता (Subterranean biodiversity) के ज्ञान का विस्तार करती ह ैऔर 
यह दर्शाती ह ैकि पूर्वोत्तर भारत दरु्लभ और स्थानिक भजूल जीवो ंका एक महत्त्वपूर्ण हॉटस्पॉट ह।ै

जापानी मकाॅक  
(Japanese Macaque) 

एक परित्यक्त शिशु जापानी मकाकॅ से संबंधित वायरल कथा ने इस प्रजाति के जटिल सामाजिक संबंधो ंऔर मात-ृनिर्भरता को उजागर 
किया।

जापानी मकाॅक के बारे में
z	जापानी मकाकॅ, जिसे “स्नो मंकी” भी कहा जाता है, जो सर्कोपिथेसिडी कुल से संबंधित ह।ै
z	विशेषताएँ: इसमें घना भूरा-धसूर रोआ,ँ लाल चेहरा और छोटी पूँछ होती ह,ै जो इसे शीत जलवाय ुमें जीवित रहने में सक्षम बनाती ह।ै
z	विशिष्ट अनकूुलन: यह जापान के प्राकृतिक गरम जलस्रोतो ंमें स्नान करने के लिए प्रसिद्ध ह,ै जिससे यह शून्य से नीचे तापमान में भी 

जीवित रह पाता ह।ै इसी कारण इसे मानवेतर प्राणियो ंमें सर्वाधिक उत्तरी अक्षांश पर निवास करने वाला प्राइमेट माना जाता है।
z	IUCN स्थिति: इसे “कम चितंाजनक” श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, यद्यपि कुछ क्षेत्रीय आबादिया ँआवासीय दबावो ंका सामना 

कर रही हैं।

प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु से विदेशी और आक्रामक प्रजाति प्रोसोपिस जलुिफ्लोरा (सीमै करुवलेम) के उन्मूलन के लिए 34 
निर्देशो ंका एक सेट जारी किया।

प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा के बारे में
z	उत्पत्ति: प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा मध्य और दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी ह।ै
z	कुल: फैबिएसी
z	यह एक आक्रामक विदेशी पौधा है।
z	इसे स्थानीय रूप से विलायती कीकर या गंडो बावल के नाम से जाना जाता है।
z	इसे औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में वनरोपण, मृदा स्थिरीकरण और ईंधन की आपूर्ति जसेै उद्देश्यों  के लिए लाया गया था।

�	इस वकृ्ष ने दिल्ली रिज पर व्यवस्थित रूप से विस्तार कर लिया ह,ै जिससे अन्य देशी प्रजातियो ंका विकास अवरुद्ध हो गया ह।ै

प्रमखु विशेषताएँ
z	सूखा प्रतिरोधी: यह सूखा प्रतिरोधी और अत्यधिक कठोर प्रजाति ह,ै जो चरम जलवाय ुपरिस्थितियो ंमें भी जीवित रह सकती है।
z	विस्तृत जड़ तंत्र: यह तजेी से बढ़ने वाला पौधा ह,ै जिसका जड़ तंत्र गहरा और विस्तृत होता ह,ै जिससे यह भूजल को कुशलतापरू्वक 

अवशोषित कर पाता ह।ै
z	शषु्क परिस्थितियो ंमें पनपने की क्षमता: यह शुष्क और अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों  में, यहा ँतक कि खराब और क्षारीय मिट्टी में भी पनप सकता है।
z	घने और अभेद्य झाड़िया:ँ यह घनी और अभेद्य झाड़िया ँबनाता ह,ै जिससे इसे हटाना कठिन और महँगा हो जाता है।
भारत में वितरण
z	यह राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और दक्कन पठार के कुछ हिस्सों  जसेै राज्यों  में व्यापक रूप से वितरित ह।ै
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पश्चिमी घाट में 
गाइनैन्ड्रो मॉर्फिक केकड़ा

पश्चिमी घाट के साइलेंट वैली नेशनल पार्क  में एक लघु केकड़ा पाया गया ह,ै जिसके शरीर में नर और मादा दोनो ंके  जैविक लक्षण 
(गाइनैन्ड्रोमॉर्फी) प्रदर्शित होते हैं।

संबंधित तथ्य
z	यह अध्ययन MES मम्पाड़ कॉलेज और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ताओ ंद्वारा किया गया।

�	इनके निष्कर्ष अंतरराष्ट्रीय जर्नल क्रस्टासेना (Crustaceana) में प्रकाशित किए गए।
�	अध्ययन में मीठे जल के केकड़े की जाति जेसार्सिनसुिडी (Gecarcinucidae) में पहली बार गाइनैन्ड्रोमॉर्फी (नर और मादा 

लक्षणो ंका एक साथ होना) का उदाहरण बताया गया।
�	यह घटना क्रस्टेशियनो ंमें दरु्लभ ह ैऔर इस वंश में पहले कभी दर्ज नही ंकी गई थी।

वेला कर्ली (Vela carli) के बारे में
z	वेला कर्ली (Vela carli) एक स्थानिक (एंडेमिक) मीठे जल का केकड़ा ह,ै जो केवल मध्य पश्चिमी घाट के वनो ंऔर नदियो ंमें पाया 

जाता ह।ै
z	आवास और पारिस्थितिकी महत्त्व: केकड़े आम तौर पर नदियो ंऔर वन के तल पर रहते हैं, साथ ही ये पडे़ के छिद्रों  के अदंर भी पाए 

जात ेहैं।
�	यह दर्शाता ह ैकि छोटे-छोटे माइक्रोहैबिटैट जैसे पेड़ के छिद्र पारिस्थितिकी और वन्य जैव विविधता के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

गाइनैन्ड्रो मॉर्फी के बारे में
z	गाइनैन्ड्रोमॉर्फी एक दरु्लभ जवैिक स्थिति है, जिसमें किसी जीव में नर और मादा दोनो ंलक्षण दिखाई देत ेहैं।
z	इस मामले में, केक ड़े में नर प्रजनन संरचनाएँ के साथ-साथ मादा की विशेषताएँ, जसेै गोनोपोरस, भी देखी गईं।

�
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भारत का स्वदेशी AI पारिस्थितिकी ततं्र

संदर्भ
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने “एडवासंिगं इंडीजीनिअस फाउंडेशन मॉडल्स” (Advancing Indigenous Foundation Models) शीर्षक 
से एक श्वेत-पत्र जारी किया ह।ै

श्वेत पत्र की मुख्य विशेषताएँ
z	स्वदेशी AI विकास को प्राथमिकता: इसमें समावेशी विकास, जन कल्याण और भारत के कानूनी ढाचेँ, मूल्य ों और सुरक्षा हितों  के अनुरूप स्वदेशी आधारभूत मॉडलों  के विकास 

को प्रमुख प्राथमिकता बताया गया ह।ै
z	भारत-विशिष्ट आधारभतू मॉडल: श्वेत-पत्र के अनुसार, भारत देश से संबंधित डेटासेट पर प्रशिक्षित अपने स्वयं  के आधारभूत मॉडल विकसित करने की योजना बना रहा है।

�	इस दृष्टिकोण से पारदर्शिता, समावेशिता और राष्ट्रीय प्राथमिकताओ ंके अनुरूपता में सुधार होने की आशा ह,ै साथ ही वैश्विक AI परिदृश्य में भारत की भूमिका भी मजबतू 
होगी।

z	विविध AI मॉडलो ंपर ध्यान: इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) और स्माल लैंग्वेज 
मॉडल (SLM) दोनों  के महत्त्व पर भी जोर दिया गया है।
�	जहा ँLLM विभिन्न क्षेत्र ों में व्यापक कार्य कर सकत ेहैं, वही ंSLM विशिष्ट डोमेन 

के लिए डिजाइन किए गए विशेष मॉडल हैं और आमतौर पर संचालन में अधिक 
लागत प्रभावी होते हैं।

z	अनपु्रयोग: भारत में, ऐसे मॉडलों  का उपयोग कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सूक्ष्म, 
लघु और मध्यम उद्यमों  जसेै क्षेत्र ों में किया जा सकता है।
�	LLM, SLM और मल्टीमॉडल AI मॉडल के संयो जन से भाषायी समावेशन, 

सामर्थ्य और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा मिलने की आशा ह,ै साथ ही जलवाय,ु स्वास्थ्य, 
शिक्षा और शहरी शासन जसेै क्षेत्र ों में नवाचार को सक्षम बनाने में भी सहायता 
मिलेगी।

फाउंडेशन मॉडल के बारे में
z	फाउंडेशन मॉडल बिग AI सिस्टम होत ेहैं, जिन्हें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो 

जसेै विशाल डेटासेट पर प्रशिक्षित किया जाता है।
�	उदाहरण के लिए: GPT-4 और BERT जसेै मॉडल व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले फाउंडेशन मॉडल हैं।
�	कार्य सिद्धांत: ये मॉडल अनुवाद, साराशं, प्रश्नोत्तर और टेक्स्ट वर्गीकरण सहित कई प्रकार के कार्य कर सकत ेहैं और आधनुिक AI विकास में एक महत्त्वपूर्ण स्तर माने जात ेहैं।

आवश्यकता
z	वर्तमान में, भारत में उपयोग किए जाने वाले कई AI मॉडल विदेशों  में विकसित किए गए हैं और ऐसे डेटासेट पर प्रशिक्षित किए गए हैं, जो देश की विविधता का परू्णतः प्रतिनिधित्व 

नही ंकरत ेहैं।
�	इस कमी को दूर करने के लिए, सरकार अपनी डिजिटल अवसंरचना रणनीति के अंतर्गत स्थानीय AI विकास को प्राथमिकता दे रही है।

चुनौतिया ँ
z	उच्च कंप्यूटिगं और अवसंरचना संबंधी आवश्यकताएँ: आधारभूत मॉडल के प्रशिक्षण के लिए अत्यधिक कंप्यूटिंग शक्ति, उन्नत जीपीय/ूटीपीय ूऔर बड़े डेटा कें द्र ों की आवश्यकता 

होती ह,ै जिससे विकास महँगा और संसाधन-गहन हो जाता है।
�	उदाहरण के लिए: ओपनAI और गूगल जैसी कंपनिया ँGPT-4 जसेै बड़े मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए कंप्यूटिंग अवसंरचना में अरबों  डॉलर का निवेश करती हैं।

भारत में स्वदेशी AI मॉडल के उदाहरण
z	भारतजीपीटी: मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओ ंद्वारा 

उद्योग जगत के साझदेारों  के सहयोग से विकसित किया गया।
�	इसे बैंकिं ग, दूरसंचार और शासन जसेै कई भारतीय भाषाओ ंऔर क्षेत्र ों को 

समर्थन देने के लिए डिजाइन किया गया है।
z	सर्वम ्AI मॉडल: सर्वम ्AI द्वारा भारतीय भाषाओ ंऔर शासन संबंधी अनुप्रयोगों  

के लिए तयैार किए गए लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए विकसित किया गया।

सरकारी पहल
z	इंडियाAI मिशन: इसका उद्देश्य AI कंप्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, डेटासेट और स्वदेशी 

आधारभूत मॉडल विकसित करना है।
z	डिजिटल इंडिया: यह AI को अपनाने, डिजिटल शासन और तकनीकी नवाचार 

को बढ़ावा देता ह।ै

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी8
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z	डेटा उपलब्धता और गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ: आधारभूत मॉडल के लिए बड़े, विविध और उच्च-गुणवत्ता वाले डेटासेट की आवश्यकता होती ह।ै भारत सहित कई देशों  में, 
क्षेत्रीय भाषाओ ंऔर विशिष्ट क्षेत्र ों में संरचित डेटासेट सीमित हैं, जो मॉडल की सटीकता और समावेशिता को प्रभावित कर सकते हैं।
�	उदाहरण के लिए: कई भारतीय भाषाओ ंमें अंग्रेजी की तलुना में डिजिटल सामग्री बहुत कम ह,ै जिससे बहुभाषी आबादी की सेवा करने वाले AI सिस्टम के लिए चुनौतिया ँ

उत्पन्न होती हैं।
z	पूर्वाग्रह और नैतिक चितंाएँ: AI मॉडल प्रशिक्षण डेटासेट में मौजदू परू्वाग्रहों  को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे भेदभावपरू्ण या अनुचित परिणाम हो सकते हैं। यह भर्ती, क्रेडि ट 

स्कोरिंग या स्वास्थ्य सेवा जसेै संवेदनशील क्षेत्र ों में निर्णय लेने को प्रभावित कर सकता है।
�	उदाहरण के लिए: ऐतिहासिक रूप से अस्पष्ट रोजगार डेटा पर प्रशिक्षित किए जाने पर AI-आधारित भर्ती उपकरणों  ने पहले पूर्वाग्रह का प्रदर्शन किया है।

z	डेटा गोपनीयता और सुरक्षा जोखिम: बड़े मॉडल को प्रशिक्षित करने में भारी मात्रा में व्यक्तिगत और सार्वजनिक डेटा की प्रोसेसिंग शामिल होती ह,ै जिससे डेटा गोपनीयता, 
दरुुपयोग और निगरानी के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं। उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा के लिए मजबतू नियामक सुरक्षा उपायों  की आवश्यकता ह।ै
�	उदाहरण के लिए: डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताओ ंको डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 जैसे ढाचँों  में संबोधित किया गया ह।ै

आगे की राह 
z	बहुभाषी और विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित डेटासेट विकसित करना: क्षेत्रीय भाषाओ,ं शासन संबंधी डेटा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और जलवाय ुके लिए डेटासेट विकसित करने से AI 

की समावेशिता में सुधार होगा।
z	छोटे और कुशल AI मॉडल को बढ़ावा देना: स्माल लैंग्वेज मॉडल (SLM) और ऊर्जा-कुशल आर्किटेक्चर को प्रोत्साहित करने से लागत और पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया 

जा सकता है।
z	नैतिक और नियामक ढाचेँ को मजबूत करना: सरकारों  को पूर्वाग्रह, जवाबदेही और AI के उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग को संबोधित करन ेवाले पारदर्शी AI शासन ढाचेँ को अपनाना 

चाहिए।

नॉन-एनिमल मथेोडोलॉजी (NAMs)

संदर्भ
कें द्रीय बजट 2026 में पशु परीक्षण की सीमाओ ंऔर नॉन-एनिमल मेथोडोलॉजी (NAMs) की ओर बदलाव के बीच बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स को बढ़ावा देने के लिए 
बायोफार्मा शक्ति की शुरुआत की गई।

नॉन-एनिमल मेथोडोलॉजी (NAMs) के बारे में
z	नॉन-एनिमल मेथाडोलॉजी (NAMs) वजै्ञानिक दृष्टिकोण हैं, जो अनुसंधान, परीक्षण 

और औषधि विकास में पशुओ ंके उपयोग को प्रतिस्थापित, कम या परिष्कृ त करत ेहैं।
�	ये मानव-प्रासंगि क प्रणालियों  जसेै कोशिकाओ,ं ऊतकों  और कम्प्यूटेशनल मॉडलों  

पर आधारित हैं।
z	इसमें मानव जीव विज्ञान को बहेतर ढंग से दोहराने के लिए इन विट्रो (कोशिका-

आधारित), इन सिलिको (कंप्यूटर-आधारित) और मानव-आधारित दृष्टिकोणों  का 
उपयोग शामिल ह।ै

z	इनमें ऑर्गेनॉइड, ऑर्गन-ऑन-चिप सिस्टम और 3D बायोप्रिंटिंग शामिल हैं।
z	भारत के नीतिगत प्रयास

�	भारत, नई औषधिया ँऔर नैदानिक ​​परीक्षण (संशोधन) नियम, 2023 के तहत 
राष्ट्रीय मानक संशोधनों  (NAMs) को भी बढ़ावा दे रहा है।

�	बायोफार्मा शक्ति (SHAKTI) (कें द्रीय बजट 2026) बायोलॉजिक्स इकोसिस्टम 
का समर्थन करती है।

नॉन-एनिमल मेथाडोलॉजी (NAMs) के लिए आवश्यकताएँ 
z	नैतिक चितंाएँ: पशु कल्याण और पशु प्रयोगों  के नतैिक निहितार्थों से संबंधित बढ़ती नतैिक चिंताओ ंके कारण NAM की आवश्यकता बढ़ रही है।
z	पशु मॉडलो ंकी वैज्ञानिक सीमाएँ: NAM आवश्यक हैं क्य ोंकि पशु मॉडल प्रायः मानव जवैिक प्रतिक्रियाओ ंका सटीक अनुमान लगाने में विफल रहत ेहैं, जिससे दवा विकास 

और विषाक्तता परीक्षण में अविश्वसनीय परिणाम प्राप्त होत ेहैं।
�	उदाहरण के लिए: लंदन में वर्ष 2006 के नॉर्थविक पार्क  परीक्षण (थरेालिजमुाब) में पशु मॉडलों  में सुरक्षित परिणाम प्राप्त होने के बावजूद 6 स्वयं सेवकों  में कई अंगों  की 

विफलता देखी गई।
	3 इसी प्रकार, सेमोरीनेमैब (2022) चूहों  के मॉडलों  में सफल होने के बावजदू 457 अल्जाइमर रोगियों  में विफल रहा।

बायोलॉजिक्स (Biologics) के बारे में

बायोलॉजिक्स (Biologics) के प्रकार

बायोलॉजिक्स बड़े, जटिल अण ुहोते हैं, जिन्हें रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक जैसी जैव 
प्रौद्योगिकी तकनीकों का उपयोग करके बनाया जाता है। 

पारपंरिक रासायनिक दवाओ ं(जो छोटी और कृत्रिम होती हैं) के विपरीत, बायोलॉजिक्स 
प्रोटीन-आधारित उपचार हैं।

मोनोक्लोनल एटंीबॉडी (mAbs)

पुनर्संयोजित प्रोटीन  
(Recombinant Proteins)

जीन थरेपेी सले थरेपेी

टीके
•	शरीर में विशिष्ट अणओु ंको लक्षित करने के लिए डिजाइन की गई।
•	कैं सर और ऑटोइम्यून बीमारियों में उपयोग की जाती हैं।
•	उदाहरण: एडालिममैुब (Adalimumab)

•	कृत्रिम रूप से उत्पादित मानव प्रोटीन
•	उदाहरण: मधमेुह के लिए इंसलुिन।

दोषपूर्ण जीनों को सशंोधित 
या प्रतिस्थापित करना।

रोगों के उपचार के लिए जीवित 
कोशिकाओ ंका उपयोग (जैसे, स्टेम 
सेल थेरेपी)

•	रोगों की रोकथाम के लिए प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया 
को उत्तेजित करते हैं।

•	उदाहरण: कोविड-19 के टीके
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z	प्रौद्योगिकी में प्रगति: कृत्रिम बदु्धिमत्ता, जवै प्रौद्योगिकी और जैव इंजीनियरिंग जसेै क्षेत्र ों में तीव्र प्रगति ने उन्नत NAM के साथ पारंपरिक पशु परीक्षणों  को प्रतिस्थापित करने के 
अवसर उत्पन्न किए हैं।

लाभ
z	नैतिक आधार: NAM 'रिप्लेसमेंट, रिडक्शन एंड रिफाइनमेंट' (3R) के सिद्धांतों  

का पालन करके नतैिक अनुसंधान को बढ़ावा देत ेहैं।
�	यरूोपीय संघ द्वारा वर्ष 2013 में सौदंर्य प्रसाधनों  के लिए पशु परीक्षण पर लगाए 

गए प्रतिबंध ने NAM को अपनाने में महत्त्वपूर्ण गति प्रदान की।
z	उच्च-प्रदर्शन क्षमता: NAM रसायनों  और दवाओ ंकी तीव्र और बड़े पैमाने पर जाचँ 

को सक्षम बनात ेहैं।
�	उदाहरण के लिए, स्वचालित इन विट्रो प्लेटफॉर्म प्रतिदिन हजारों  यौगिकों  का 

परीक्षण कर सकत ेहैं, जबकि पशु-आधारित विधियों  में परीक्षण क्षमता सीमित 
होती ह।ै

z	दक्षता (समय और लागत): NAM परीक्षण में लगने वाले समय और लागत दोनों  
को कम करती ह।ै
�	इन विट्रो विषाक्तता परीक्षण कुछ दिनों  या हफ्त ों में पूरा किया जा सकता है, 

जबकि पशु अध्ययनों  में कई महीने लग सकते हैं।
z	क्रियाविधि संबंधी समझ: NAM विषाक्तता की आणविक और कोशिकीय 

क्रियाविधियों  की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं।
�	उदाहरण के लिए: विषाक्तताजन्य अध्ययन रासायनिक जोखिम के कारण होने वाले जीन एक्सप्रेसन परिवर्तनों  की पहचान करने में मदद करते हैं।

चुनौतियाँ
z	तकनीकी और अवसंरचना संबंधी बाधाएँ: भारत में नॉन-एनिमल मेथाडोलॉजी (NAM) को अपनाने में सीमित पहुँच के कारण बाधा ह।ै

�	उदाहरण के लिए: वर्तमान में केवल लगभग 90 प्रयोगशालाएँ ही NAM से संबंधित ऐसे अनुसंधान में संलग्न हैं।
z	नियामक अनिश्चितता: भारत में NAM को अपनाने में नियामक अनिश्चितता बाधा ह,ै क्य ोंकि बायोसिमिलर के लिए CDSCO दिशा-निर्देश अभी भी मसौदा चरण में हैं।
z	जैविक सीमाएँ: प्रतिरक्षा और चयापचय प्रतिक्रियाओ ंजसैी जटिल संपूर्ण शारीरिक अंतःक्रियाओ ंको दोहराने में कठिनाई।

�	उदाहरण के लिए: ऑर्गन-ऑन-चिप मॉडल एक अंग (जैसे- यकृत) का अनुकरण कर सकत ेहैं, लेकिन यकृत, प्रतिरक्षा प्रणाली और अंतःस्रावी तंत्र के बीच अंतःक्रियाओ ं
को संलग्न में विफल रहत ेहैं।

z	कौशल अतंर: बायोइन्फॉर्मेटिक्स और ऊतक अभियांत्रिकी जसेै अंतःविषयक क्षेत्र ों में प्रशिक्षित विशेषज्ञ ों की कमी।
�	उदाहरण के लिए, विकासशील देशों  में कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के विशषेज्ञ ों की सीमित उपलब्धता।

आगे की राह

z	नियामक स्पष्टता को सुदृढ़ करना: भारत को बायोसिमिलर दिशा-निर्देशों  को अंतिम 
रूप देने में तजेी लानी चाहिए और ब्रिटेन के पशु परीक्षण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त 
करने के रोडमैप की तरह, NAM को औपचारिक रूप से अनुमोदन प्रक्रियाओ ंमें 
एकीकृत करना चाहिए।

z	वित्तपोषण और अवसंरचना का विस्तार: ₹10,000 करोड़ की बायोफार्मा शक्ति 
(Biopharma SHAKTI) पहल का लक्षित उपयोग साझा प्लेटफॉर्म और परीक्षण 
सुविधाएँ स्थापित कर सकता ह,ै जिससे कई कंपनिया ँअलग-अलग परियोजनाओ ं
का समर्थन करने के बजाय NAM को अपना सकें गी।

z	लागत दक्षता और उद्योग में स्वीकार्यता को बढ़ावा देना: साक्ष्य बतात ेहैं कि ऑर्गन-
ऑन-चिप तकनीकें  दवा विकास लागत को 10-26% तक कम कर सकती हैं और 
लीड ऑप्टिमाइजेशन समय को 19% तक घटा सकती हैं, जिसका लाभ उठाकर दवा 
कंपनियों  को NAM की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

z	निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा देना: निवेशकों  की जागरूकता बढ़ाना और DBT 
और ICMR जसैी एजेंसियों  के माध्यम से समर्थन का विस्तार करना, बायोलॉजिक्स और NAM-आधारित प्रौद्योगिकियों  में स्टार्ट-अप और MSME को बढ़ावा देने में मदद 
कर सकता है।

बायोफार्मा शक्ति का पूरा नाम है ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के 
माध्यम स ेस्वास्थ्य सवेा उन्नति की रणनीति।

वित्तीय परिव्यय: पाचँ वर्षों में ₹10,000 करोड़ (कें द्रीय बजट 2026 में 
घोषित)

उद्देश्य: उन्नत जैव-औषधीय उत्पादों के घरेलू उत्पादन के लिए एक 
व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, जिससे स्वास्थ्य सरुक्षा और 
औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धा में वदृ्धि हो।

नोडल मतं्रालय: औषधीय विभाग, रसायन एव ं 
उर्वरक मंत्रालय

शामिल दवाए:ँ बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स।

बायोफार्मा शक्ति (Biopharma 
SHAKTI) के बारे में

बायोसिमिलर्स (Biosimilars) के बारे में
z	बायोसिमिलर ऐसी जैविक दवाएँ हैं, जो पहले से स्वीकृत संदर्भ जैविक दवा के 

समान होती हैं, लेकिन सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता में चिकित्सकीय रूप 
से कोई महत्त्वपूर्ण अंतर नही ंहोता है।
�	उदाहरण के लिए: ट्रैस्टुजमुाब (Trastuzumab) जसैी दवाओ ंके बायोसिमिलर 

ने कैं सर के किफायती उपचार विकल्प ों को बढ़ाया ह।ै
z	प्रकृति: ये जीवित कोशिकाओ ंसे प्राप्त होती हैं, जिससे ये जटिल और निर्माण 

स्थितियों  के प्रति संवेदनशील होती हैं।
z	समानता, पहचान नही:ं जेनेरिक दवाओ ं के विपरीत, जैविक प्रणालियों  की 

अंतर्निहित परिवर्तनशीलता के कारण बायोसिमिलर बिल्कु ल समान नही ंहोती हैं।
z	नियामक स्वीकृति: संदर्भित उत्पाद के साथ समतलु्यता सुनिश्चित करने के लिए 

इनका कठोर तलुनात्मक अध्ययन (विश्लेषणात्मक, पूर्व-नैदानिक ​​और नैदानिक) 
किया जाता ह।ै
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लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर  
द्वारा एक नए पार्टिकल की खोज

संदर्भ
लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) ने एक नए पार्टिकल की खोज की है, जिसे शी-सीसी-
प्लस (Xi-cc-plus) कहा जाता ह।ै

संबधंित तथ्य
यह LHC द्वारा खोजा गया 80वा ँपार्टिकल ह।ै

शी-सीसी-प्लस के बारे में
z	शी-सीसी-प्लस को लार्ज हडै्रॉन कोलाइडर के तीसरे परिचालन के दौरान ‘प्रोटॉन–प्रोटॉन 

टक्करो’ं में देखा गया और इसे LHCb (लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी) प्रयोग द्वारा 
पहचाना गया।

z	द्रव्यमान: यह एक सामान्य प्रोटॉन की तलुना में लगभग चार गुना अधिक भारी ह।ै 
इसका कारण यह ह ैकि चार्म क्वार्क , अप क्वार्क  की तलुना में बिल्कु ल समान भारी 
होत ेहैं।

z	विद्युत आवेश: इसमें प्रोटॉन के समान धनात्मक आवेश होता है।
z	अत्यंत अस्थिर: शी-सीसी-प्लस अत्यंत अस्थिर होता ह ैऔर अन्य, अधिक स्थिर 

पार्टिकल्स में विघटित होने से पूर्व बहुत ही कम समय तक अस्तित्व में रहता है।
z	आय:ु इसकी आय ुएक सेकंड के एक करोड़वें भाग से भी कम होती ह ै(लगभग 45 

फेम्टोसेकंड)।
�	यह इसे पहचानना अत्यंत कठिन बना देता है।

z	इसमें दो “चार्म” क्वार्क  और एक “डाउन” क्वार्क  होता ह।ै
z	यह भारी बैरियॉन के परिवार से संबंधित है।

प्रोटॉन–प्रोटॉन संघट्ट (Proton–Proton Collisions)
z	प्रोटॉन–प्रोटॉन संघट्ट उस प्रक्रिया को संदर्भित करती ह,ै जिसमें दो उच्च-ऊर्जा 

प्रोटॉनो ंको त्वरित किया जाता ह ैऔर उन्हें एक-दूसरे से टकराया जाता है ताकि 
मूलभूत पार्टिकल्स का अध्ययन किया जा सके।

z	स्थान: ये टक्करें उन्नत पार्टिकल त्वरको ंजैसे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में कराई जाती 
हैं।

z	प्रक्रिया: प्रोटॉनों  को प्रकाश की गति के निकट त्वरित किया जाता ह ैऔर उन्हें 
आमने-सामने टकराने के लिए निर्देशित किया जाता ह,ै जिससे अत्यंत उच्च ऊर्जा 
मुक्त होती ह।ै

z	परिणाम: टक्कर के दौरान मकु्त ऊर्जा नए पार्टिकल्स में परिवर्तित हो जाती ह,ै 
जिससे वैज्ञानिक अल्पाय ुउप-परमाणविक पार्टिकल्स का अवलोकन कर पात ेहैं।

z	महत्त्व: प्रोटॉन–प्रोटॉन टक्करें शी-सीसी-प्लस जसेै नए पार्टिकल्स की खोज में तथा 
क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स जैसे मूलभूत सिद्धांतों  के परीक्षण में सहायक होती हैं।

महत्त्व
z	विलक्षण हैड्रॉन का अन्वेषण: ये निष्कर्ष अधिक विलक्षण पदार्थ अवस्थाओ ंजैसे 

टेटर्ाक्वार्क  (चार क्वार्क ) और पेंटाक्वार्क  (पाचँ क्वार्क ) की खोज और अध्ययन में सहायक 
हों गे, जिससे कण भौतिकी के मानक मॉडल की सीमाएँ आगे बढ़ेंगी।

z	प्रबल नाभिकीय बल की समझ: इन भारी क्वार्कों के बंधन का अध्ययन करके वजै्ञानिक 
उस प्रबल बल के बारे में गहरी अतंर्दृष्टि प्राप्त कर सकत ेहैं, जो ब्रह्मांड के पदार्थ को 
एक साथ बाधँकर रखता ह।ै

z	सहायक बिदंु
�	क्वांटम यातं्रिकी: वैज्ञानिकों  का मानना ह ैकि यह खोज क्वांटम यातं्रिकी के जटिल 

और असामान्य व्यवहार को बहेतर ढंग से समझने में सहायक होगी।
�	क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स: यह सैद्धांतिक मॉडलों  का परीक्षण करने में सहायक 

होगी। क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स वह सिद्धांत ह,ै जो यह समझाता है कि क्वार्क  और 
ग्लूऑन प्रबल नाभिकीय बल के माध्यम से कैसे परस्पर क्रिया करत ेहैं।

हैड्रॉन के बारे में
z	हडै्रॉन संय कु्त उपपरमाणविक पार्टिकल होत ेहैं, जो क्वार्कों से बने होत ेहैं, जिन्हें 

प्रबल नाभिकीय बल द्वारा एक साथ बाधँा जाता ह।ै
z	संबंधित बल: इन्हें प्रबल बल द्वारा बाधँा जाता है, जिसे क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स 

द्वारा समझाया जाता है।
z	हैड्रॉन के प्रकार

�	बैरियॉन: तीन क्वार्कों से बने होते हैं (जैसे- प्रोटॉन, न्यूट्रॉन)
�	मेसॉन: एक क्वार्क  और एक एंटीक्वार्क  से बने होत ेहैं।

लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) के बारे में
z	लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) विश्व का सबसे उन्नत और शक्तिशाली पार्टिकल 

त्वरक ह,ै जिसे उन मूलभूत पार्टिकल्स का अन्वेषण करन ेके लिए डिजाइन किया गया 
ह,ै जो पदार्थ के मूलभूत निर्माण खंड का निर्माण करत ेहैं।

z	इसे CERN द्वारा संचालित किया जाता ह।ै
z	यह पदार्थ की संरचना की जाचँ करने के लिए उच्च-ऊर्जा प्रोटॉन और भारी-आयन 

संघट्ट को सक्षम बनाता है।

CERN-LHC प्रयोगों में भारत की भमूिका
z	लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC): भारतीय संस्थान जसेै भाभा परमाण ुअनसंुधान 

कें द्र (मुं बई) और राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी कें द्र (इंदौर) ने क्रायोजेनिक्स, 
अतिचालक चंुबक, बीम उपकरणन, रेडियो आवृत्ति प्रणालिया ँआदि के लिए प्रमुख 
घटकों  में योगदान दिया।

z	विश्वव्यापी LHC संगणन ग्रिड: विश्वव्यापी LHC संगणन ग्रिड एक वैश्विक नेटवर्क  
ह,ै जो LHC प्रयोगों  द्वारा उत्पन्न विशाल डेटा को संसाधित और विश्लेषित करता ह।ै
�	भारत ने इस ग्रिड में प्रयकु्त सॉफ्टवेयर और उपकरणों  में योगदान दिया है, जसेै 

ग्रिडव्यू (निगरानी) और शिवा (समस्या अनुगमन)।
z	ALICE (ए लार्ज आयन कोलाइडर प्रयोग): भारत न ेफोटॉन मल्टीपल डिटक्टर 

और म्यूऑन स्पेक्ट्रोमीटर की डिजाइन, निर्माण और सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया, 
जो क्वार्क -ग्लूऑन प्लाज्मा के अध्ययन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
�	भारत अग्रिम रैपिडिटी पर सटीक फोटॉन और पायन माप के लिए P-प्रकार के 

सिलिकॉन-आधारित फॉरवर्ड कैलोरीमीटर के उत्पादन में भी योगदान दे रहा है।
z	CMS (कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलनॉइड): भारतीय टीमों  न ेहिग्स बोसॉन की खोज, 

टॉप-क्वार्क  और फ्लेवर फिजिक्स, विद्युत-दरु्बल मापो ंऔर सुपरसिमेटर्ी में अनुसंधान 
का नेततृ्व किया ह।ै

प्रारंभिक परीक्षा



� विज्ञान एव ंप्रौद्योगिकीकरेंट अफेयर्स

86

क्वार्क  (Quarks)
z	क्वार्क  मूलभूत पार्टिकल्स होत ेहैं, जो पदार्थ के मूलभूत निर्माण खंड के रूप में कार्य 

करत ेहैं और मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे पार्टीकलो ंका निर्माण करत ेहैं।
z	पदार्थ का निर्माण: क्वार्क  तीन के समूह में मिलकर बैरियॉन (जैसे- प्रोटॉन और 

न्यूटरॉन) बनाते हैं और जोड़ों  में मिलकर मेसॉन का निर्माण करत ेहैं।
z	इन पर कार्य करने वाले बल: इन्हें प्रबल नाभिकीय बल द्वारा एक साथ बाधँा जाता 

ह,ै जिसे क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स द्वारा समझाया जाता है।
z	विशिष्ट गुण

�	बंध: क्वार्क  स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नही ंरह सकत;े वे हमेशा समूहों  में पाए 
जात ेहैं।

z	महत्त्व: क्वार्क  परमाणओु ंऔर उप-परमाणविक पार्टिकल्स की संरचना को समझने 
में सहायता करत ेहैं और आधनुिक कण भौतिकी का आधार बनात ेहैं।

थोरियम और भारत का वर्ष 2047 तक  
100 गीगावाट परमाण ुऊर्जा मिशन

संदर्भ
भारत दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने और वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट की 
परमाण ुक्षमता के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए थोरियम-आधारित परमाण ुऊर्जा 
की खोज कर रहा है।
z	भारत के पास विश्व के सबसे बड़े थोरियम भंडार हैं, जिससे यह देश के ऊर्जा भविष्य 

के लिए एक रणनीतिक संसाधन बन जाता है।

परमाणु ऊर्जा लक्ष्य
z	भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक परमाण ुऊर्जा क्षमता को लगभग 100 

गीगावाट तक बढ़ाना है।
z	वर्तमान में वैश्विक परमाण ुउत्पादन क्षमता लगभग 380 गीगावाट है, जिसके आने 

वाले दशकों  में 1,400 गीगावाट तक बढ़ने की अपेक्षा ह।ै
z	भारत का नियोजित परमाण ुविस्तार मखु्यतः तापीय रिएक्टरो ंपर आधारित होगा, 

जिनके लिए बड़ी मात्रा में यरेूनियम ईंधन की आवश्यकता होती है।
z	मखु्य चितंा: 100 गीगावाट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष 18,000–20,000 

टन यरेूनियम की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान वशै्विक यरेूनियम उत्पादन का लगभग 
एक-तिहाई ह।ै

यूरेनियम-आधारित परमाणु ऊर्जा की सीमाएँ
z	सीमित घरेलू उपलब्धता: भारत में निम्न-गुणवत्ता और सीमित यरेूनियम भंडार हैं, 

जिससे इसका निष्कर्षण महँगा हो जाता ह ैऔर बड़े पैमाने पर परमाण ुविस्तार के 
लिए पर्याप्त नही ंह।ै

z	आयात पर निर्भरता: परमाण ुरिएक्टरों  का निरंतर संचालन बनाए रखने के लिए भारत 
आयातित यरेूनियम पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति संबंधी 
जोखिम उत्पन्न होत ेहैं।

z	अस्थिर ईंधन चक्र: पारंपरिक ‘यरेूनियम ईंधन चक्र’ ईंधन की ऊर्जा क्षमता के केवल 
एक छोटे हिस्से का उपयोग करता है, जिससे संसाधनों  का उपयोग अल्प-कुशल हो 
जाता ह।ै

z	रेडियोधर्मी अपशिष्ट और प्रसार संबंधी चितंाएँ: यरेूनियम–प्लूटोनियम चक्र दीर्घकालिक 
रेडियोधर्मी अपशिष्ट और ऐसे पदार्थ उत्पन्न करत ेहैं, जो परमाण ुप्रसार संबंधी जोखिम 
बढ़ा सकत ेहैं।

भारत के लिए एक रणनीतिक विकल्प के रूप में थोरियम
z	प्रचुर घरेलू भंडार: भारत के पास विश्व के सबसे बड़े थोरियम भंडारो ंमें से एक ह,ै 

जो मुख्यतः तटीय क्षेत्र ों की मोनाजाइट रेत में पाए जात ेहैं।
z	ऊर्जा सुरक्षा: थोरियम भारत की आयातित यरेूनियम पर निर्भरता को कम करता ह,ै 

जिससे ऊर्जा स्वतंत्रता और रणनीतिक स्वायत्तता सुदृढ़ होती है।
z	सतत ्परमाण ुईंधन चक्र: थोरियम (Th-232) को यरेूनियम-233 में परिवर्तित 

किया जा सकता ह,ै जो एक विखंडनीय पदार्थ ह ैऔर परमाण ुअभिक्रियाओ ंको बनाए 
रख सकता ह।ै

z	कम परमाण ुप्रसार जोखिम: थोरियम-आधारित ईंधन चक्र कम हथियार-उपयोग 
योग्य पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जिससे वे पारंपरिक यरेूनियम–प्लूटोनियम चक्रों  की 
तलुना में प्रसार-प्रतिरोधी बनत ेहैं।

z	भारत के त्रि-चरणीय परमाण ुकार्यक्रम का कें द्रीय भाग: थोरियम का उपयोग भारत 
के परमाण ुऊर्जा कार्यक्रम के तीसरे चरण का निर्माण करता ह,ै जो सदियों  तक स्वच्छ 
ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

थोरियम के उपयोग में चुनौतियाँ
z	प्रौद्योगिकीय जटिलता: थोरियम सीध ेपरमाण ुशृंख ला अभिक्रिया को बनाए नही ंरख 

सकता और इसे पहले यरेूनियम-233 में परिवर्तित करना पड़ता ह,ै जिसके लिए उन्नत 
रिएक्टर प्रौद्योगिकियों  और ईंधन चक्र ों की आवश्यकता होती ह।ै

z	वाणिज्यिक स्तर के रिएक्टरो ंका अभाव: थोरियम-आधारित रिएक्टर अभी भी 
मुख्यतः अनुसंधान और विकास के चरण में हैं तथा वशै्विक स्तर पर इनका वाणिज्यिक 
उपयोग सीमित ह।ै

z	उच्च अनसंुधान और अवसंरचना लागत: थोरियम ईंधन चक्र के विकास के लिए 
उन्नत रिएक्टरो,ं ईंधन निर्माण और पुनर्संसाधन प्रौद्योगिकियो ंमें महत्त्वपूर्ण निवेश 
की आवश्यकता होती ह।ै

z	सीमित परीक्षण और अवसंरचना: भारत में वर्तमान में त्वरित विकिरण परीक्षण और 
बड़े पैमाने पर प्रदर्शन के लिए पर्याप्त सुविधाएँ नही ंहैं, जिससे थोरियम के उपयोग 
की गति धीमी पड़ती है।

भारत का त्रि-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम
z	भारत का त्रि-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 1950 के दशक में होमी जहागँीर 

भाभा द्वारा दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिकल्पित किया 
गया था।

z	इस कार्यक्रम का उद्देश्य रिएक्टर प्रौद्योगिकियो ंके क्रमिक विकास के माध्यम से प्रचुर 
मात्रा में उपलब्ध थोरियम संसाधनों  को परमाण ुईंधन में परिवर्तित करना ह।ै

z	प्रथम चरण – दाबित भारी जल रिएक्टर:
�	ईंधन: प्राकृतिक यरेूनियम
�	मंदक और शीतलक: भारी जल
�	मुख्य विशेषताएँ: ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम (यूरेनियम-238 और 

यरेूनियम-235) का उपयोग करता है।
	3 रिएक्टर के संचालन के दौरान उप-उत्पाद के रूप में प्लूटोनियम-239 उत्पन्न 

करता ह।ै
	3 उत्पन्न प्लूटोनियम दूसरे चरण हते ुईंधन निर्माण करता ह।ै

z	द्वितीय चरण – तीव्र प्रजनक रिएक्टर
�	ईंधन: प्लूटोनियम-239 के साथ यरेूनियम या थोरियम
�	उद्देश्य: उपभोग से अधिक ईंधन उत्पन्न करना
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�	मखु्य विशेषताएँ: प्रथम चरण के रिएक्टरों  से प्राप्त प्लूटोनियम का ईंधन के रूप 
में उपयोग करता ह।ै
	3 यरेूनियम-238 को प्लूटोनियम या थोरियम को यरेूनियम-233 में परिवर्तित 

करता ह।ै
	3 जितना उपभोग करता है उससे अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करता ह ै

(ब्रीडर प्रक्रिया)।
z	तृतीय चरण – थोरियम-आधारित रिएक्टर

�	ईंधन: थोरियम से प्राप्त यरेूनियम-233
�	मखु्य विशेषताएँ: यरेूनियम-233 नामक विखंडनीय ईंधन उत्पन्न करने के लिए 

थोरियम-232 का उपयोग करता ह।ै
	3 भारत के विशाल थोरियम भंडारों  का उपयोग करने के लिए अभिकल्पित।
	3 सदियों  तक सतत परमाणु ऊर्जा प्रदान करने की अपेक्षा।

भारत के परमाणु ऊर्जा विकास के लिए सतत दोहन एवं  
उन्नति अधिनियम (शांति अधिनियम, 2025)
z	शातंि अधिनियम, 2025 भारत के परमाण ुऊर्जा क्षेत्र के आधनुिकीकरण तथा परमाण ु

प्रौद्योगिकी विकास में व्यापक भागीदारी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से एक प्रमुख 
सुधार ह।ै

z	परमाण ुक्षेत्र को खोलना: यह अधिनियम परमाण ुअनसंुधान, विकास और प्रौद्योगिकी 
के उपयोग में निजी कंपनियो,ं शैक्षणिक संस्थानो ंतथा उद्योग की भागीदारी की 
अनुमति देता ह।ै
�	पूर्व में परमाण ुऊर्जा से संबंधित गतिविधिया ँमखु्यतः वर्ष 1962 के परमाण ुऊर्जा 

अधिनियम के अंतर्गत सरकार के नियं त्रण में थी।ं
z	अनसंुधान और नवाचार को बढ़ावा: अनसंुधान संस्थानो,ं विश्वविद्यालयो ंऔर उद्योग 

के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता ह।ै
z	परमाण ुपारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना: सार्वजनिक और निजी हितधारकों  को 

सम्मिलित करत ेहुए एक व्यापक परमाण ुनवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का 
उद्देश्य रखता ह।ै

उच्च-ऊर्जा प्रोटॉन त्वरक

संदर्भ
आधं्र प्रदेश, विशाखापत्तनम में एक उच्च-ऊर्जा प्रोटॉन त्वरक प्रणाली स्थापित करने की 
योजना के साथ भारत के परमाण ुअनुसंधान कार्यक्रम में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने 
के लिए तैयार ह।ै

वैश्विक उदाहरण
z	स्विटज्रलैंड में स्थित लार्ज हडै्रॉन कोलाइडर, दनुिया का सबसे शक्तिशाली कण 

त्वरक ह।ै
z	CERN मौलिक भौतिकी अनुसंधान के लिए प्रमुख प्रोटॉन त्वरक संचालित 

करता ह।ै
z	स्पैलेशन न्यूट्रॉन स्रोत वजै्ञानिक अध्ययनों  के लिए न्यूट्रॉन उत्पन्न करने हते ुउच्च-ऊर्जा 

प्रोटॉन बीम का उपयोग करता ह।ै

संबंधित तथ्य
चँूकि यह तकनीक बहेद जटिल और महँगी ह,ै इसलिए मशीन को पूरी तरह से कार्यान्वित 
होने में कुछ दशक लग जाएँगे।

उच्च-ऊर्जा प्रोटॉन त्वरक के बारे में
z	उच्च-ऊर्जा प्रोटॉन त्वरक एक विशाल वजै्ञानिक उपकरण ह,ै जो विद्युत-चंुबकीय क्षेत्र ों 

का उपयोग करके प्रोटॉनों  (धनात्मक आवशेित कणों ) को अति उच्च ऊर्जा तक त्वरित 
करता ह।ै

z	एक्सलरेटेड प्रोटॉन बीम को लक्ष्यों  की ओर निर्देशित किया जाता ह ैया परमाण ुनाभिक, 
मूलभूत कणों  और नाभिकीय अभिक्रियाओ ंका अध्ययन करने के लिए अन्य कणों  
से संघट्ट कराया जाता ह।ै

प्रोटॉन त्वरक के प्रकार
z	रेखीय त्वरक: कणों  को सीधी रेखा में त्वरित करत ेहैं।
z	साइक्लोट्रॉन: कणों  को बार-बार त्वरित करने के लिए वतृ्ताकार पथों  और चंुबकीय 

क्षेत्र ों का उपयोग करत ेहैं।
z	सिकं्रोट्रॉन: समकालिक चंुबकीय क्षेत्र ों का उपयोग करके बड़े वतृ्ताकार वलयों  में कणों  

को त्वरित करत ेहैं।

उच्च-ऊर्जा प्रोटॉन त्वरक के प्रमुख घटक
z	कण स्रोत: कण स्रोत त्वरक का आरंभिक बिंद ुह,ै जहा ँहाइड्रोजन परमाणओु ंको 

आयनित करके प्रोटॉन उत्पन्न किए जात ेहैं, जिन्हें फिर त्वरण प्रणाली में प्रविष्ट किया 
जाता ह।ै

z	त्वरक संरचना: त्वरक रेडियो-आवतृ्ति विद्युत चंुबकीय क्षेत्र ों का उपयोग करके प्रोटॉनों  
की ऊर्जा और गति को धीरे-धीरे बढ़ाता है, जसेै-जसेै वे त्वरक संरचना से गुजरत ेहैं।

z	चंुबकीय प्रणाली: शक्तिशाली अतिचालक चंुबकों  का उपयोग त्वरक के भीतर एक 
नियंत्रि त पथ पर प्रोटॉन बीम को निर्देशित करने, मोड़ने और कें द्रित करने के लिए 
किया जाता ह।ै

z	निर्वात कक्ष: प्रोटॉन उच्च निर्वात पाइप से होकर गुजरत ेहैं ताकि वाय ुके अणओु ंसे 
टकराव न हो, जिससे यह सुनिश्चित होता ह ैकि कण उच्च गति और ऊर्जा बनाए रखें।

z	लक्ष्य और प्रक्षेपक प्रणाली: त्वरित प्रोटॉनों  को एक लक्ष्य पदार्थ की ओर निर्देशित 
किया जाता है, जहा ँटकराव से द्वितीयक कण उत्पन्न होत ेहैं, जिन्हें वजै्ञानिक अनुसंधान 
के लिए विशेष प्रक्षेपकों  का उपयोग करके पता लगाया और विश्लेषण किया जाता ह।ै

अनुप्रयोग
z	मलूभतू कण भौतिकी: उच्च-ऊर्जा प्रोटॉन त्वरक वैज्ञानिकों  को अत्यंत उच्च ऊर्जा पर 

कणों  को टकराकर पदार्थ की संरचना और मूलभूत बलों  का अध्ययन करने में सहायता 
करत ेहैं। उदाहरण के लिए: लार्ज हडै्रॉन कोलाइडर में किए गए प्रयोगों  से हिग्स बोसोन 
की खोज हुई, जिससे कण द्रव्यमान की हमारी समझ में सुधार हुआ।

z	वैज्ञानिक अनसंुधान के लिए न्यूट्रॉन उत्पादन: जब उच्च-ऊर्जा प्रोटॉन किरणें भारी 
धात ुसे टकराती हैं, तो वे तीव्र न्यूट्रॉन किरणें उत्पन्न करती हैं, जिनका उपयोग पदार्थों 
की परमाण ुसंरचना और चंुबकीय गुणों  का विश्लेषण करने के लिए किया जाता ह।ै 
उदाहरण के लिए: स्पैलेशन न्यूट्रॉन स्रोत जसैी सुविधाएँ भौतिकी, रसायन विज्ञान और 
इंजीनियरिंग में उन्नत अनुसंधान का समर्थन करती हैं।

z	पदार्थ विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान: प्रोटॉन त्वरक से निकलने वाली कण किरणें 
पदार्थों की क्रिस्टल संरचनाओ,ं दाब पैटर्न और चंुबकीय गुणों  के अध्ययन में सहायक 
होती हैं, जिससे उन्नत अर्द्धचालक, अतिचालक और अंतरिक्ष सामग्री के विकास में 
सहायता मिलती ह।ै

z	रेडियो समस्थानिको ंका उत्पादन: प्रोटॉन त्वरक का उपयोग फ्लोरीन-18 जसेै चिकित्सा 
समस्थानिकों  के उत्पादन में किया जाता ह,ै जिसका व्यापक रूप से कैं सर और तंत्रि का 
संबंधी विकारों  के निदान के लिए पॉजिट्रॉन उत्सर्जन टोमोग्राफी स्कै न में उपयोग किया 
जाता ह।ै
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z	परमाण ुऊर्जा और रणनीतिक अनसंुधान: प्रोटॉन त्वरक, त्वरक-चालित उप-क्रांतिक 
रिएक्टरों  और परमाण ुअपशिष्ट रूपातंरण पर अनुसंधान में सहयोग करत ेहैं, जिससे 
दीर्घकालिक रेडियोधर्मी अपशिष्ट को कम करने और परमाणु ऊर्जा प्रणालियों  की 
सुरक्षा में सुधार करने में सहायता मिल सकती है।

ARFID (अवॉयडेंट/ रिस्ट्रिक् टिव फूड इंटेक 
डिसऑर्डर)

संदर्भ
अवॉयडेंट/ रिस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर (ARFID) भारत में बढ़त ेबाल मामलों  
तथा पारंपरिक भोजन विकारों  से परे कुपोषण के मनोवैज्ञानिक कारणों  की बढ़ती पहचान 
के कारण ध्यान आकर्षित कर रहा है।

संबंधित तथ्य 
वर्ष 2013 में इसे अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन द्वारा डायग्नोस्टिक एंड 
स्टैटिस्टिकल मैनअुल ऑफ़ मेंटल डिसऑर्डर्स (DSM-5) में औपचारिक रूप से मान्यता 
प्रदान की गई।

चयनात्मक भोजन व्यवहार या ‘पिकी ईटिंग ’ के बारे में
पिकी ईटिगं (Picky Eating) एक सामान्य, प्रायः अस्थायी व्यवहार को संदर्भित 
करता ह,ै विशेषकर बच्च ों में, जिसमें व्यक्ति कुछ खाद्य पदार्थों के प्रति चयनात्मक 
रुचि दिखात ेहैं और अन्य से परहजे करत ेहैं, परंतु इसस कोई महत्त्वपूर्ण पोषण से 
संबंधित कमी या कार्यात्मक बाधा उत्पन्न नही ंहोती है।

अवॉयडेंट/ रिस्ट्रि क्टिव फूड इंटके डिसऑर्डर (ARFID) के बारे में
z	अवॉयडेंट/ रिस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर (ARFID) एक मानसिक स्वास्थ्य-

संबंधित भोजन विकार है, जिसकी विशेषता सीमित खाद्य सेवन ह।ै
z	स्वास्थ्य संबंधी परिणाम: इससे महत्त्वपूर्ण वजन का घटाव, पोषण की कमी, बच्चों  

में वदृ्धि अवरोध तथा सामाजिक/शैक्षणिक कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न होती है।
z	चयनात्मक भोजन व्यवहार से भिन्नता: इसकी गंभीरता और स्वास्थ्य परिणामों  के 

कारण यह सामान्य पिकी ईटिगं (Picky Eating) से भिन्न ह।ै
z	प्रभावित जनसख्या: यह बच्चों  और वयस्कों  दोनो ंको प्रभावित कर सकता है।

कारण 
z	यद्यपि इस विकार का सटीक कारण अज्ञात है, तथापि अनुसंधान से ज्ञात होता ह ैकि

�	संवेदी विरक्ति: विशिष्ट प्रकार के पके भोजन की, गंध या स्वरूप के प्रति अरुचि 
उत्पन्न होना।

�	भय-आधारित परिहार: घुटन या उल्टी जैसे हानिकारक परिणामों  का भय।
�	आनवंुशिक कारक: भोजन से संबंधित विकारों  का पारिवारिक इतिहास।
�	मनोसामाजिक प्रभाव: सामाजिक, सासं्कृति क तथा पर्यावरणीय कारक।
�	आघातजन्य अनुभव: पूर्व घटनाएँ जैसे खाद्य असुरक्षा, घुटन, जबरन भोजन 

कराना या गंभीर बीमारी का होना।

ARFID का उपचार
z	मनोवैज्ञानिक उपचार: मनोवैज्ञानिक उपचार, विशेषकर संज्ञानात्मक-व्यवहारात्मक 

दृष्टिकोण, व्यक्तियों  को धीरे-धीरे और सुरक्षित रूप से नए खाद्य पदार्थ का सेवन 
करने, चितंा का प्रबंधन करने तथा भोजन करने के प्रति सकारात्मक अनभुव विकसित 
करने में सहायता करत ेहैं।

z	नए खाद्य पदार्थों को क्रमिक रूप से शामिल करना : बिना किसी दबाव या चिंता के 
नए खाद्य पदार्थों को धीरे-धीरे शामिल करना।

z	भोजन के समय सकारात्मक वातावरण: पुनार्स्थिति को नियमित करने हते,ु शातं के 
साथ और भोजन के समय तनाव मुक्त दिनचर्या को बनाए रखना।

z	व्यावसायिक सहायता आवश्यक- ग्रैजअुल फूड एक्सपैंशन: पोषण सेवन में सुधार 
के लिए खाद्य पदार्थों की विविधता में धीरे-धीरे वृद्धि करना।

z	बहु-विषयक दृष्टिकोण: मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों , चिकित्सको ंऔर पोषण विशेषज्ञों /
आहार विशेषज्ञों  की टीम को मिलकर कार्य करना, ताकि व्यक्ति में सुधार हो तथा 
उसको निरंतर बनाए रखा जा सके।

z	निरंतर निगरानी: दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति हते ुऔर पुनरावतृ्ति को रोकने के लिए सतत ्
समर्थन करना।

विश्व का सबसे छोटा क्यूआर कोड

संदर्भ
हाल ही में ऑस्ट्रिया के तिय ूवियन (सार्वजनिक तकनीकी विश्वविद्यालय) के शोधकर्ताओ ं
ने सिरेमिक का उपयोग करके दनुिया का सबसे छोटा क्यूआर कोड बनाकर गिनीज वर्ल्ड 
रिकॉर्ड बनाया ह।ै

क्यूआर कोड (क्विक रिस्पांस कोड ) के बारे में 
z	क्यूआर कोड (क्विक रिस्पांस कोड) एक द्वि-आयामी बारकोड ह,ै जो क्षैतिज और 

ऊर्ध्वाधर दोनों  दिशाओ ंमें जानकारी संगृहीत करता ह,ै जिससे यह पारंपरिक 
बारकोड की तलुना में कही ंअधिक डेटा एकत्रित कर सकता है।

z	इसे वर्ष 1994 में जापानी कंपनी डेन्सो वेव द्वारा विकसित किया गया था।

संबंधित तथ्य
z	गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड: 3 दिसंबर, 2025 को, टीम ने 2 माइक्रोमीटर² के क्यूआर कोड 

के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो एक बकै्टीरिया से भी छोटा और पिछले 
रिकॉर्ड के आकार का एक-तिहाई ह।ै

z	पारंपरिक भंडारण की सीमाएँ: हार्ड ड्राइव और मगै्नेटिक टेप जसेै वर्तमान भंडारण 
समाधानों  की अवधि लगभग 10 से 30 वर्ष होती ह,ै इसलिए शोधकर्ताओ ंने सिरेमिक 
में निवेश किया।

z	‘आयन बीम मिलिगं’ विधि: शोधकर्ताओ ंने क्यूआर कोड बनाने के लिए पारंपरिक 
प्रिंटिंग तकनीकों  को छोड़कर परमाणु-स्तरीय इंजीनियरिंग को अपनाया, विशेष रूप 
से फोकस्ड आयन बीम मिलिगं नामक तकनीक का उपयोग किया।

आयन बीम मिलिंग (Ion Beam Milling) विधि 
z	आयन बीम मिलिगं एक नैनोफैब्रिकेशन तकनीक ह,ै जिसमें उच्च ऊर्जा वाले 

आयनों  (आमतौर पर गैलियम) की एक कें द्रित किरण को किसी पदार्थ की सतह 
पर निर्देशित किया जाता ह,ै ताकि परमाणओु ंको अत्यंत सटीकता से हटाया जा सके।

z	यह एक गैर-संपर्क  विधि ह,ै जिसका व्यापक रूप से अर्द्धचालक निर्माण और क्रोमियम 
नाइट्राइड जसैी सिरेमिक फिल्मों की नैनो-पैटर्निंग में उपयोग किया जाता ह।ै

सिरेमिक (Ceramics) के बारे में
z	सिरेमिक अकार्बनिक, अधात्विक पदार्थ होत ेहैं, जो मिट्टी, सिलिका और एल्यूमिना 

जसेै प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कच्चे माल को गर्म करके और फिर ठंडा करके 
बनाए जात ेहैं।
�	इन्हें नैनो तकनीक जसेै उन्नत अनुप्रयोगों  के लिए नैनो पैमाने पर भी निर्मित किया 

जा सकता है।
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सिरेमिक आधारित स्टोरेज, मैग्नेटिक स्टोरेज से बेहतर क्यों  है?
z	लंबी अवधि: चंुबकीय माध्यम 10-30 वर्ष तक संचालित होत ेहैं; सिरेमिक स्टोरेज 

सदियों  या सहस्राब्दियों  तक चल सकता है।
z	शनू्य-ऊर्जा स्टोरेज: डेटा को भौतिक रूप से प्राप्त किया जाता ह,ै इसलिए इसे संरक्षित 

करने के लिए किसी बिजली की आवश्यकता नही ंहोती है।
z	डेटा क्षय नही:ं चंुबकीय अवस्थाओ ंके विपरीत जो क्षीण हो जाती हैं, सिरेमिक उत्कीर्णन 

स्थायी होत ेहैं।
z	पर्यावरण-प्रतिरोधी: यह गर्मी, जल, जंग और विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप का सामना 

कर सकता है।
z	कम कार्बन फुटप्रिंट: ऊर्जा-गहन डेटा कें द्र ों पर निर्भरता कम करता ह।ै

सिरेमिक के अनपु्रयोग
z	परंपरागत: मिट्टी के बर्तन, टाइलें, ईंटें, चीनी मिट्टी के बर्तन।
z	इंजीनियरिंग और उद्योग: काटने के औजार, कवच, एयरोस्पेस घटक।
z	उन्नत/नैनो तकनीक

�	डेटा भंडारण के लिए नैनोस्के ल सिरेमिक (जैसे- दनुिया का सबसे छोटा क्यूआर कोड)
�	बायोमेडिकल प्रत्यारोपण (उदाहरण के लिए, कूल्हे के जोड़)
�	इलेक्ट्रॉनिक्स (संधारित्र, सुपरकंडक्टर)।

न्यूक्लिक एसिड परीक्षण

संदर्भ
सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की जाचँ करने का निर्णय लिया ह ैकि क्या ब्लड बैंकों  को 
बीमारियों  की पहचान के लिए अनिवार्य रूप से न्यूक्लिक एसिड परीक्षण (NAT) कराना 
चाहिए।

संबधंित तथ्य 
z	सूर्यकातं की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमरू्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमरू्ति 

विपुल एम. पंचोली शामिल थ,े ने सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले एंजाइम-
लिकं्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) 
की तलुना में न्यूक्लिक एसिड परीक्षण की लागत-प्रभावशीलता पर प्रश्न उठाया।

z	न्यायालय ने याचिकाकर्ता से निम्नलिखित पर आकँड़े प्रस्तुत करने को कहा:-
�	वे राज्य जहा ँवर्तमान में NAT का उपयोग किया जा रहा ह।ै
�	इसे लागू करने वाले अस्पतालों  की संख्या ।
�	राज्य ों पर पड़ने वाले लागत संबंधी प्रभाव।

z	सुरक्षित रक्त का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में: याचिकाकर्ता गैर-सरकारी 
संगठन ने तर्क  दिया कि सुरक्षित रक्त आधान का अधिकार भारत के संवि धान के 
अनचु्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का हिस्सा ह।ै

न्यूक्लिक एसिड परीक्षण के बारे में 
z	यह एक आणविक निदान तकनीक ह,ै जिसका उपयोग रक्त या अन्य जैविक नमनूो ं

में रोगजनको ंकी आनवंुशिक सामग्री (DNA या RNA) का पता लगाने के लिए 
किया जाता ह।ै

z	यह निम्नलिखित संक्र मणों  की पहचान कर सकता है:-
�	ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस
�	हपेेटाइटिस B
�	हपेेटाइटिस C

z	यह संक्र मणों  की पहचान बहुत प्रारंभिक चरण में करने में मदद करता ह,ै यहा ँतक 
कि प्रतिपिंड बनने से पहले भी।

कार्य करन ेका सिद्धांत 
z	सिद्धांत: NAT नमूने में रोगजनकों  की आनुवंशिक सामग्री (DNA/RNA) का 

सीध ेपता लगाता ह,ै जिससे विंडो अवधि के दौरान भी संक्र मण की प्रारंभिक पहचान 
संभव हो जाती है।

z	कार्य करने की प्रक्रिया
�	नमनूा संग्रह: रक्त या शारीरिक द्रव का नमूना लिया जाता ह।ै
�	न्यूक्लिक एसिड निष्कर्षण: नमूने से वायरल DNA/RNA को अलग किया 

जाता ह।ै
�	वदृ्धि: आनुवंशिक सामग्री को ‘पॉलिमरेज चेन रिएक्शन’ जसैी तकनीकों  की सहायता 

से बढ़ाया जाता ह।ै
�	पहचान: विशिष्ट जाचं रोगजनक अनुक्रमों  की पहचान करती हैं (जैसे- HIV, 

HBV, HCV)।
�	परिणाम: वायरल न्यूक्लिक एसिड की उपस्थिति संक्र मण की पुष्टि करती है।

न्यूक्लिक एसिड परीक्षण के लाभ
z	रक्त आधान की सुरक्षा में सुधार: NAT रक्त आधान के माध्यम से प्रसारित होने 

वाले संक्र मणों  के जोखिम को काफी कम करता है।
�	उदाहरण: रक्त चढ़ाने से पहले दान किए गए रक्त में हपेेटाइटिस B, HIV और 

हपेेटाइटिस C की जाचँ।
z	उच्च जोखिम वाले रोगियो ंके लिए महत्वपूर्ण: जिन रोगियों  को बार-बार रक्त आधान 

की आवश्यकता होती ह,ै उन्हें NAT जाचँ से विशषे लाभ मिलता ह।ै
�	उदाहरण: थलेैसीमिया से पीड़ित व्यक्तियों  को बार-बार रक्त चढ़ाना पड़ता ह ैऔर 

वे संक्र मित रक्त के प्रति अधिक संवेदनशील होत ेहैं।
z	सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को मजबतू करना: NAT वायरल प्रकोपों  और संक्र मण 

के पैटर्न की प्रारंभिक पहचान में सहायता करता है।
�	उदाहरण: रक्त जाचँ कार्यक्रमों  के दौरान उभरत ेसंक्र मणों  का प्रारंभिक पता लगना।

z	अधिक संवेदनशीलता और सटीकता: NAT की संवेदनशीलता और विशिष्टता 
अधिक होती ह ैक्य ोंकि यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के बजाय सीध ेरोगजनक की पहचान 
करता ह।ै
�	उदाहरण: हपेेटाइटिस C संक्र मण की पहचान, जो प्रारंभिक चरण में एलिसा जाचँ 

से प्रायः पता नही ंचल पाती।

डिजाइनर प्र﻿ोटीन

संदर्भ
ETH ज्यूरिख (स्विटज्रलैंड) और म्यूनिख तकनीकी विश्वविद्यालय (जर्मनी) के 
शोधकर्ताओ ंने एक पोषक ट्रांसपोर्टर को अभियांत्रित (इंजीनियर) करके बकै्टीरियल 
कोशिकाओ ंमें कृत्रिम अमीनो अम्लों को प्रवेश कराने की एक नई विधि विकसित की है।

संबंधित तथ्य
z	नवीन विधि: वैज्ञानिकों  ने कृत्रिम अमीनो अम्ल ों से यकु्त लघु पेप्टाइडों  को कोशिका 

के भीतर लाने के लिए जीवाण ुई. कोलाई में एक ABC ट्रांसपोर्टर विकसित किया।
�	कोशिका के भीतर पहुँचने पर, एंजाइम इन पेप्टाइड्स को विखंडि त कर देते हैं, 

जिससे प्रोटीन संश्लेषण के लिए कृत्रिम अमीनो अम्ल मुक्त हो जात ेहैं।
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z	नेचर पत्रिका में प्रकाशित यह अध्ययन, नए रासायनिक गुणों  वाले डिजाइनर प्रोटीनों  
के कुशल उत्पादन को संभव बनाता ह,ै जिससे उन्नत चिकित्सा और जवै प्रौद्योगिकी 
के क्षेत्र में नई संभावनाएँ खुलती हैं।

कृत्रिम अमीनो एसिड के बारे में
z	कृत्रिम (या अप्राकृतिक) अमीनो अम्ल रासायनिक रूप से संश्लेषित अमीनो अम्ल 

होत ेहैं, जो जीवित जीवों  के आनुवंशिक कोड में स्वाभाविक रूप से नही ंपाए जात ेहैं।
�	उदाहरण के लिए: पी-एजिडो-एल-फेनिलएलनिन (p-azido-L-

phenylalanine)
z	इन्हें प्रोटीन इंजीनियरिंग और सिंथटेिक बायोलॉजी तकनीकों  के माध्यम से प्रोटीन 

में शामिल किया जा सकता ह।ै

ABC ट्र ांसपोर्टर (ATP-बाइंडिग कैसेट ट्र ांसपोर्टर )
z	ABC ट्रांसपोर्टर मेम्ब्रेन प्रोटीन होत ेहैं, जो ATP (एडिनोसिन ट्राइफॉस्फे ट) से 

ऊर्जा का उपयोग करके विभिन्न अणओु ंको कोशिका झिल्लियों  के पार ले जाते हैं।
z	ये बकै्टीरिया, पौधों  और जानवरों  में पाए जात ेहैं और पोषक तत्त्वों , पेप्टाइड, आयनों  

और अन्य अणओु ंको कोशिकाओ ंके अंदर या बाहर ले जाने में मदद करते हैं।

ट्रो जन हॉर्स रणनीति (Trojan Horse Strategy)
z	कृत्रिम अमीनो अम्ल छोटे पेप्टाइड (ट्राइपेप्टाइड या टेट्रापेप्टाइड) में प्राकृतिक अमीनो 

अम्लों के मध्य छिपे होत ेहैं।
z	यह इंजीनियर्ड ट्रांसपोर्टर इन पेप्टाइडों  को जीवाण ुकोशिका में लाता ह।ै
z	कोशिका के अदंर मौजदू पपे्टाइड-विभाजन एंजाइम इन पेप्टाइडों  को अलग-अलग 

अमीनो अम्लों में विखंडि त कर देते हैं।
z	फिर मुक्त हुए कृत्रिम अमीनो अम्ल ों का उपयोग राइबोसोम द्वारा प्रोटीन बनाने के 

लिए किया जाता है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष
z	संशोधित ट्रांसपोर्टर परू्ववर्ती प्रणालियों  की तलुना में लगभग दस गुना अधिक कृत्रिम 

अमीनो अम्लों का आयात करने में सक्षम है।
z	यह अप्राकृतिक अमीनो अम्लों से यकु्त डिजाइनर प्रोटीन के कुशल उत्पादन को संभव 

बनाता है।
z	यह तकनीक एक ही प्रोटीन में दो अलग-अलग कृत्रिम अमीनो अम्ल ों को भी समाहित 

कर सकती है।

डिजाइनर प्रोटीन के बारे में
z	डिजाइनर प्रोटीन कृत्रिम रूप से निर्मित प्रोटीन होत ेहैं, जिन्हें प्राकृतिक प्रोटीन संश्लेषण 

प्रक्रिया में परिवर्तित करके बनाया जाता ह ैताकि प्रोटीन में गैर-प्राकृतिक (सिंथटेिक) 
अमीनो एसिड शामिल किए जा सकें ।
�	प्राकृतिक प्रोटीन, जो 20 मानक अमीनो एसिड से बने होत ेहैं, के विपरीत, डिजाइनर 

प्रोटीन में अतिरिक्त कृत्रिम अमीनो एसिड हो सकत ेहैं, जिससे उन्हें नए जवैिक 
कार्य प्राप्त होते हैं।

z	प्रक्रिया: वैज्ञानिक बकै्टीरिया या यीस्ट जसेै जीवों  के आनुवंशिक कोड और कोशिकीय 
तंत्र में परिवर्तन करत ेहैं। इससे कोशिका प्रोटीन निर्माण के दौरान सिंथटेिक अमीनो 
एसिड को शामिल कर पाती है।

मखु्य विशेषताएँ
z	इंजीनियर्ड जेनेटिक कोड: इन्हें जनेेटिक कोड या कोशिकीय प्रोटीन-संश्लेषण तंत्र में 

संशोधन करके बनाया जाता ह,ै जिससे कोशिकाएँ प्रोटीन निर्माण के दौरान कृत्रिम 
अमीनो अम्लों को पहचान और शामिल कर पाती हैं।

z	अनकूुलित संरचना और कार्य: डिजाइनर प्रोटीन को विशिष्ट कार्यों को करने के लिए 
तयैार किया जा सकता है, जसेै- किसी विशेष अण ुसे जुड़ना, रासायनिक अभिक्रिया 
को उत्प्रेरित करना या जवैिक संकेतों  का पता लगाना।

z	बेहतर स्थिरता और दक्षता: इन प्रोटीनों  को अधिक स्थिरता, बहेतर गतिविधि या 
अपघटन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने के लिए इंजीनियर किया जा सकता 
ह,ै जिससे ये औद्योगिक और चिकित्सा अनुप्रयोगों  के लिए उपयोगी हो जात ेहैं।

z	इंजीनियर्ड सूक्ष्मजीवो ंका उपयोग: डिजाइनर प्रोटीन बनाने के लिए बकै्टीरिया जैसे 
सूक्ष्मजीवों  को अक्सर आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता ह।ै
�	उदाहरण के लिए, ETH ज्यूरिख और म्यूनिख तकनीकी विश्वविद्यालय के वजै्ञानिकों  

के शोध ने जीवाण ुकोशिकाओ ंको प्रोटीनों  में कृत्रिम अमीनो अम्लों को शामिल 
करने में सक्षम बनाने के तरीके प्रदर्शित किए हैं।

अनपु्रयोग

z	लक्षित दवा वितरण: डिजाइनर प्रोटीन को विशिष्ट स्थानों  पर दवाओ ंको जोड़ने और 
उन्हें रोगग्रस्त कोशिकाओ ंतक सटीक रूप से पहुँचाने के लिए इंजीनियर किया जा 
सकता है। उदाहरण के लिए: कैं सर उपचार में प्रयकु्त एंटीबॉडी-दवा संय गु्म, जसेै कि 
ट्रैस्टुज़ुमाब एम्टानसिन, जिसमें एक इंजीनियर एंटीबॉडी कीमोथरेेपी दवा को सीध े
ट्यूमर कोशिकाओ ंतक ले जाती ह।ै

z	चिकित्सीय एंटीबॉडी: डिज़ाइनर प्रोटीन एंटीबॉडी की बंधन क्षमता और रोग पैदा करने 
वाले अणओु ंके प्रति विशिष्टता को बढ़ाकर उन्हें बहेतर बना सकते हैं।
�	उदाहरण के लिए: एडालिमुमाब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ह,ै जिसे सूजन उत्पन्न 

करने वाले प्रोटीन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को लक्षित करने के लिए डिजाइन 
किया गया है, जिसका उपयोग रुमेटीइड गठिया जसेै ऑटोइम्यून रोगों  के उपचार 
में किया जाता है।

z	औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी: डिज़ाइनर एंजाइम चरम स्थितियों  में दक्षता या स्थिरता 
बढ़ाकर औद्योगिक प्रक्रियाओ ंको बहेतर बना सकते हैं।
�	उदाहरण के लिए: इंजीनियर लाइपेस एंजाइम का उपयोग डिटर्जेंट में ग्रीस और 

तले के दागों  को समाप्त करने के लिए किया जाता ह।ै
z	कृत्रिम जीव विज्ञान और अनसंुधान: डिजाइन किए गए प्रोटीन वजै्ञानिकों  को कोशिकीय 

प्रक्रियाओ ंको नियंत्रि त करने और नए जैविक तंत्र बनाने में मदद करते हैं।
�	उदाहरण के लिए: CRISPR-Cas9 के साथ उपयोग किए जाने वाले इंजीनियर 

प्रोटीन जीवित कोशिकाओ ंमें डीएनए के सटीक संशोधन को सक्षम बनाते हैं।

सीमाएँ

z	सीमित कोशिकीय अवशोषण: कई कृत्रिम अमीनो अम्ल कोशिका झिल्ली को आसानी 
से पार नही ंकर पात,े जिससे प्रोटीन संश्लेषण के लिए उनकी उपलब्धता सीमित हो 
जाती ह।ै

z	प्रोटीन फोल्डिंग और स्थिरता संबंधी समस्याएँ: अप्राकृतिक अमीनो अम्ल ों के प्रयोग 
से प्रोटीन की नेचुरल फोल्डिंग में परिवर्तन हो सकता ह,ै जिससे उनकी स्थिरता या 
कार्यक्षमता कम हो सकती है।

z	उच्च लागत और जटिल तकनीक: उत्पादन के लिए उन्नत आनुवंशिक अभियांत्रिकी, 
विशषे उपकरण और नियंत्रि त प्रयोगशाला स्थितियों  की आवश्यकता होती ह,ै जिससे 
यह महँगा हो जाता है।

z	जीवित प्रणालियो ंमें कम दक्षता: विशेषीकृत जीवों  में, अभिरक्षित प्रणालिया ँकम 
मात्रा में डिजाइनर प्रोटीन का उत्पादन कर सकती हैं।
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NavIC संबधंी असफलता:  
परमाण ुघड़ी की खराबी

संदर्भ
हाल ही में, NavIC के 4 IRNSS में से 1 पर संलग्न परमाण ुघड़ी ने काम करना बंद 
कर दिया।

परमाणु घड़ियों के बारे में
z	परमाण ुघड़िया ँअत्यंत सटीक समय मापने वाले उपकरण हैं, जिनका उपयोग उपग्रहों  

में सटीक स्थिति निर्धारण और नवेिगेशन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता ह।ै
z	कार्यप्रणाली: ये विद्युत चंुबकीय विकिरण के संपर्क  में आने पर परमाणओु ंकी कंपन 

आवतृ्ति के आधार पर समय मापती हैं।
�	उदाहरण

	3 सीजियम घड़िया ँ(सेकंड को परिभाषित करने का मानक)
	3 रूबिडियम घड़िया ँ(उपग्रहों  में आमतौर पर उपयोग की जाती हैं)
	3 हाइड्रोजन मेसर घड़िया ँ(गहरे अंतरिक्ष मिशनों  के लिए उच्च स्थिरता)।

भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (NavIC)
z	भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (IRNSS), जिसे नेविक (NavIC) भी 

कहा जाता ह,ै भारत की स्वदेशी क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली ह,ै जिसे इसरो (ISRO) 
द्वारा विकसित किया गया ह।ै

z	उत्पत्ति: कारगिल यदु्ध (1999) के बाद नौवहन सेवाओ ंमें भारत की रणनीतिक 
स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए इसकी परिकल्पना की गई थी।

z	IRNSS तारामंडल में शामिल हैं
�	भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली-1A (IRNSS-1A)
�	IRNSS-1B, IRNSS-1C, IRNSS-1D, IRNSS-EI, IRNSS-1F, 

IRNSS-1।
�	प्रतिस्थापन/संवर्द्धन उपग्रह: IRNSS-1H, IRNSS-1I 
�	द्वितीय पीढ़ी के उपग्रह: नौवहन उपग्रह (NVS)-01 और NVS-02
�	29 जनवरी, 2025 को लॉन्च किया गया NVS-02, नाविक में नवीनतम 

जडु़ाव ह।ै

प्रमखु विशेषताएँ
z	यह भारत और इसकी सीमाओ ंसे परे 1,500 किमी. तक के क्षेत्र को शामिल 

करता ह।ै
z	यह भसू्थिर पृथ्वी कक्षा (GEO) और समकालिक कक्षा (GSO) में 7 उपग्रहो ं

का उपयोग करता ह।ै
z	यह मानक स्थिति निर्धारण सेवा (SPS) और प्रतिबंधित सेवा (RS) प्रदान करता ह।ै
z	यह L5 और S बैंड पर काम करता ह ै(नए उपग्रहों  में L1 बैंड भी शामिल किया 

गया ह)ै।
z	यह उच्च सटीकता (~20 मीटर या उससे बहेतर) सुनिश्चित करता है।

z	विशेषताएँ: अत्यंत उच्च परिशुद्धता (नैनोसेकंड), दीर्घकालिक स्थिरता और न्यूनतम 
विचलन; यहा ँतक ​​कि माइक्रोसेकंड की त्रुटिया ँभी किलोमीटर स्तर की नवेिगेशन 
अशुद्धियों  का कारण बन सकती हैं।

z	अनपु्रयोग: उपग्रह नेविगेशन प्रणालियों  (NavIC, GPS), दूरसंचार, वित्तीय नेटवर्क , 
अतंरिक्ष मिशन और सटीक समय निर्धारण की आवश्यकता वाले वजै्ञानिक अनुसंधान 
में उपयोग किया जाता है।

वायमुडंलीय पनुः प्रवेश

संदर्भ
भारत द्वारा गगनयान जैसे उन्नत मिशनों  और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) 
द्वारा किए जा रह ेपुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रयोगों  के साथ, अंतरिक्ष सुरक्षा और मिशन 
डिजाइन में पुनः प्रवेश गलियारे की अवधारणा ने प्रमुखता प्राप्त कर ली ह।ै

वायुमंडलीय पनुः प्रवेश (Atmospheric Re-entry) क्या है?
z	पुनः प्रवेश वह प्रक्रिया ह,ै जिसके द्वारा कोई अतंरिक्षयान ऑर्बिट से पृथ्वी के वायमंुडल 

से गुजरत ेहुए वापस लौटता है।
z	इसमें लगभग 28,000 किमी/घंटा की कक्षीय गति से नियंत्रि त मंदी शामिल ह।ै

�	वापसी के लिए यह (अंतरिक्ष यान) अपनी गति को कम करने हते ुअपनी यात्रा 
की दिशा के बिल्कु ल विपरीत दिशा में इंजन से दहन (थ्रस्ट) करता ह,ै जिसे डी-
ऑर्बिट बर्न कहा जाता है।

�	इससे वगे कम हो जाता ह,ै जिससे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अतंरिक्ष यान को वायमंुडल 
की ओर अवरोही प्रक्षेप वक्र में खीचं लेता ह।ै

पनुः प्रवेश गलियारा इतना महत्त्वपरू्ण क्यों है?
z	सुरक्षित अवमंदन सुनिश्चित करता है: यह अंतरिक्ष यान को वायमंुडलीय घर्षण का 

उपयोग करके धीरे-धीरे धीमा होने देता ह।ै
z	दहन से बचाता है: यदि प्रवेश कोण बहुत अधिक हो, तो अत्यधिक गर्मी और दाब 

अंतरिक्ष यान को नष्ट कर सकते हैं।
�	उदाहरण के लिए: यदि अतंरिक्ष यान बहुत तीव्र कोण पर वायमंुडल में प्रवशे करता 

है, तो उसे अत्यधिक वायुगतिकीय तापन का सामना करना पड़ता है, जिससे 
संरचनात्मक विफलता हो सकती ह।ै
	3 यदि अंतरिक्ष यान बहुत कम कोण पर प्रवेश करता ह,ै तो वह सुरक्षित रूप से 

नीचे उतरने के बजाय वायमंुडल से अंतरिक्ष की तरफ विचलित होकर वापस 
जा सकता है।

z	अतंरिक्ष यात्रियो ंकी सुरक्षा करता है: चालक दल की सुरक्षा के लिए गर्मी और 
गुरुत्वाकर्षण बल को नियं त्रणीय स्तर पर बनाए रखता ह।ै

चुनौतियाँ
z	अत्यधिक तापन: हाइपरसोनिक गति पर वाय ुसंपीडन से 1,500–2,000°C से 

अधिक तापमान उत्पन्न होता है, जिससे संरचनात्मक क्षति का खतरा होता है।
z	प्लाज्मा निर्माण और संचार अवरोध: कैप्सूल के चारों  ओर आयनित गैसें (प्लाज्मा 

आवरण) बन जाती हैं, जो कई मिनटों  तक रेडियो संकेतों  को अवरुद्ध कर देती हैं।
z	वायगुतिक अस्थिरता: गलत अभिविन्यास या कोण के कारण कैप्सूल का पलटना या 

पुनः प्रवेश गलियारे से विचलन हो सकता है।
z	सटीक नेविगेशन आवश्यकता: प्रवेश कोण की थोड़ी-सी भी गलत गणना के कारण 

कैप्सूल अंतरिक्ष में वापस चला जाना (ओवरशूट) या जल जाना (अंडरशूट) हो 
सकता है।

भारत के लिए वायुमंडलीय पनुः प्रवेश का महत्त्व
z	मानव अतंरिक्ष उड़ान और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा: पुन: प्रवेश  पर महारत हासिल करना 

अंतरिक्ष यात्रियों  की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करता ह,ै जो गगनयान प्रोजके्ट का 
मुख्य आधार ह।ै
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�	उदाहरण: CARE न ेभारत के क्रू  मॉड्यूल हीट शील्ड और पैराशूट सिस्टम का 
सफलतापरू्वक परीक्षण किया।
	3 इससे भारत उन चुनिंदा देशों  (अमेरिका, रूस, चीन) में शामिल हो गया है, 

जो स्वतंत्र रूप से मानव अंतरिक्ष उड़ान में सक्षम हैं।
z	रक्षा और मिसाइल प्रौद्योगिकी: वापसी तकनीक बलैिस्टिक मिसाइल प्रणालियों  से 

सीध ेतौर पर जडु़ी ह,ै जहा ँयदु्धक सामग्री अतिध्वनिक गति से वायमंुडल में पुनः प्रवेश 
करती ह।ै उदाहरण: भारत की अग्नि-V उन्नत पुनः प्रवेश वाहन तकनीक का उपयोग 
करती ह,ै जो अत्यधिक उच्च तापमान को सहन करने में सक्षम है।

z	अतंरराष्ट्रीय सहयोग और सॉफ्ट पॉवर: उन्नत पुनः प्रवेश क्षमता वाले देश वैश्विक 
मिशनों  में विश्वसनीय भागीदार बन जाते हैं।

पनुः प्रवेश के लिए अंतरराष्ट्री य कानूनी ढाँचा
z	आउटर स्पेस ट्रीटी, 1967 (Outer Space Treaty, 1967): राज्य अपने 

अंतरिक्ष पिंडों  के लिए उत्तरदायी हैं और उनसे होने वाली क्षति के लिए जिम्मेदार हैं; 
पुनः पृथ्वी में प्रवेश करने के बाद भी उनका अधिकार क्षेत्र बना रहता है।

z	कन्वेंशन ऑन रजिस्ट्रेशन, 1976 (Convention on Registration, 1976): 
राज्य ों को संय कु्त राष्ट्र के साथ अंतरिक्ष पिंडों  का पंजीकरण कराना होगा, जिसमें कक्षा, 
उद्देश्य और पुनः पृथ्वी में प्रवेश करने का विवरण देना होगा।

z	दायित्व अभिसमय, 1972 (Liability Convention, 1972): राज्य पृथ्वी 
को होने वाली क्षति के लिए परू्णतः उत्तरदायी हैं और अपने पिंडों  द्वारा अंतरिक्ष में होने 
वाली क्षति के लिए आशंिक रूप से उत्तरदायी हैं।

z	संयकु्त राष्ट्र अतंरिक्ष मलबे के दिशा-निर्देश: पुनः पथृ्वी में प्रवेश के दौरान खतरों  को 
न्यूनतम किया जाना चाहिए; नियंत्रि त पुनः पृथ्वी में प्रवशे कक्षा में निपटान को प्रोत्साहित 
किया जाता ह।ै

आणविक बादल

संदर्भ
वैज्ञानिकों  ने पहली बार सूक्ष्म आणविक बादलो ंL1604 और L121 के चारो ंओर 
मौजदू चंुबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया।

संबंधित तथ्य 
z	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के आर्यभट्ट अवलोकन विज्ञान अनुसंधान 

संस्थान (ARIES) द्वारा असम विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित अध्ययन।
z	कार्यप्रणाली: नैनीताल स्थित 104 सेंटीमीटर के ARIES टेलीस्कोप पर लगे ARIES 

इमेजिगं पोलारिमीटर (AIMPOL) का उपयोग करके R-बैंड पोलारिमेट्री।

मुख्य निष्कर्ष
z	चंुबकीय क्षेत्र की प्रबलता: दोनों  बादल उप-क्रांतिक हैं, जिसका अर्थ ह ैकि आवरण 

स्तर पर चंुबकीय ऊर्जा, विक्षोम और गुरुत्वाकर्षण पर प्रभावी होती है।
z	सघन कोर: चारों  तरफ चंुबकीय क्षेत्र की मौजदूगी के बावजदू, सघन कोर में गुरुत्वाकर्षण 

का प्रभुत्व हो सकता है, जिससे वे तारा निर्माण के लिए उपयकु्त क्षेत्र बन जात ेहैं।
z	बादलो ंके बीच अतंर

�	L1604: विशाल और सघन, चंुबकीय क्षेत्र कम व्यवस्थित।
�	L121: कम सघन, चंुबकीय क्षेत्र प्रबल और व्यवस्थित, गुरुत्वाकर्षण में कमी से 

कम प्रभावित।
z	चंुबकीय क्षेत्र एक अदृश्य शक्ति के रूप में कार्य करत ेहैं, जो तारा निर्माण की प्रक्रिया 

को धीमा करत ेहैं और आकाशगंगा में गैस के तीव्र क्षय को रोकत ेहैं।

अध्ययन का महत्त्व
z	तारा निर्माण का नियमन: यह दर्शाता ह ैकि चंुबकत्व आणविक बादलों  में तारा निर्माण 

की गति को नियंत्रि त करता ह।ै
z	आकाशगंगा का विकास: यह सभी गैसों  को एक साथ तारों  में परिवर्तित होने से रोकता 

ह,ै जिससे तारा निर्माण की दर स्थिर बनी रहती है।
z	अवलोकन संबंधी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि: छोटे आणविक बादलों  में चंुबकीय संरचना 

का पहला प्रत्यक्ष मानचित्रण।
z	भविष्य का शोध: तारा निर्माण में गुरुत्वाकर्षण, अशांति और चंुबकीय क्षेत्र ों की परस्पर 

क्रिया को समझने में सहायक।

आणविक बादलों के बारे में
z	आणविक बादल अंतरतारकीय गैस और धलू के ठंडे, सघन क्षेत्र होत ेहैं जहा ँअण,ु 

विशेषकर आणविक हाइड्रोजन (H2), निर्मित और बने रहते हैं।
z	इन्हें प्रायः ‘तारकीय नर्सरी’ (Stellar Nurseries) कहा जाता है क्य ोंकि ये 

आकाशगंगाओ ंमें तारा निर्माण के प्राथमिक स्थल होते हैं।
z	उदाहरण के लिए

�	ओरियन मॉलिक्यूलर क्लाउड कॉम्प्लेक्स: निकट स्थित तारा निर्माण क्षेत्र।
�	टॉरस मॉलिक्यूलर क्लाउड: कम द्रव्यमान वाले तारों  के निर्माण से समृद्ध होता ह।ै
�	L1604 और L121: छोटे आणविक बादल, जिनका हाल ही में चंुबकीय क्षेत्र ों 

के लिए अध्ययन किया गया ह।ै

आणविक बादलों के प्रकार
z	बोक ग्लोब्यूल्स (Bok Globules): ये छोटे, सघन बादल होत ेहैं, जो अक्सर 

एकल तारे के निर्माण के स्थल होत ेहैं।
z	गहन बादल (Dark Clouds): ये आकाश में काले धब्ब ों के रूप में दिखाई देत े

हैं; इतने सघन होते हैं कि तारों  के प्रकाश को रोक देत ेहैं।
z	विशाल आणविक बादल (GMC): ये हजारों  सौर द्रव्यमान वाले विशाल बादल 

होत ेहैं, जो अक्सर तारा समूहों  का निर्माण करत ेहैं।

प्रमुख विशेषताएँ
z	तापमान: बहुत ठंडा, आमतौर पर 10–30 K, जिससे अण ुमौजदू रह सकते हैं।
z	घनत्व: अन्य अतंरतारकीय क्षेत्र ों की तलुना में उच्च, आमतौर पर 100–1,000,000 

कण प्रति सेंटीमीटर³।
z	संरचना: मुख्य रूप से आणविक हाइड्रोजन (H2), हीलियम, CO और अन्य अणओु ं

की थोड़ी मात्रा; धलू के कण द्रव्यमान का 1% भाग हैं।
z	आकार: छोटे बोक ग्लोब्यूल्स (1–5 प्रकाश वर्ष) से ​​लेकर विशाल आणविक बादलों  

(GMCs, 10–100 प्रकाश वर्ष) तक।
z	द्रव्यमान: कुछ सौर द्रव्यमान (छोटे बादल) से लेकर लाखों  सौर द्रव्यमान (GMCs) 

तक हो सकता है।



विज्ञान एव ंप्रौद्योगिकी � करेंट अफेयर्स

93

आणविक बादलों का महत्त्व 
z	तारो ंका जन्मस्थान: आणविक बादल तारों  के लिए नर्सरी का कार्य करत ेहैं, जहा ँ

सघन क्षेत्र ों के गुरुत्वाकर्षण संकुचन से तारों  का निर्माण होता है।
�	ये आकाशगंगाओ,ं जैसे कि मिल्की वे, में नए तारों  के निरंतर निर्माण के लिए 

आवश्यक हैं।
z	ग्रहीय मंडल निर्माण में भमूिका: तारों  का निर्माण करने वाले ये ही संकुचनशील कोर 

‘प्रोटोप्लेनटरी डिस्क’ के निर्माण का कारण भी बनत ेहैं, जिनसे अंततः ग्रह और सौर 
मंडल बनत ेहैं।

z	तारा निर्माण का नियमन: आणविक बादल गुरुत्वाकर्षण, ऊष्मीय दाब, विक्षोम और 
चंुबकीय क्षेत्र ों की परस्पर क्रिया के माध्यम से तारा निर्माण की दर को नियंत्रि त करत ेहैं।
�	इससे आकाशगंगाओ ंके गैस भंडारों  का तजेी से क्षय नही ंहोता है।

z	आकाशगंगा विकास में योगदान: ये गैस और धलू के भंडार के रूप में कार्य करत ेहैं, 
जो समय के साथ आकाशगंगाओ ंकी संरचना तथा विकास को प्रभावित करत ेहैं।
�	इन बादलों  के भीतर तारा निर्माण आकाशगंगाओ ंकी तारकीय संख्या  और जीवनचक्र 

को निर्धारित करता ह।ै
z	ब्रह्मांड का रासायनिक संवर्द्धन: आणविक बादलों  में जटिल अणु (जैसे- CO, 

कार्बनिक यौगिक) होते हैं, जो ब्रह्मांड के रासायनिक विकास में योगदान करत ेहैं।
�	ये वे स्थान हैं, जहा ँपूर्व-जैविक अणओु ंका निर्माण हो सकता है।

कोरोनल मास इजेक्शन (CME)

संदर्भ
भारतीय खगोलभौतिकी संस्थान (IIA) की एक टीम ने सूर्य के निकट कोरोनल मास 
इजेक्शन (CME) से उत्पन्न आघात तरंगो ं (Shock Waves) का अब तक का 
सर्वाधिक निकट अवलोकन दर्ज कर एक महत्त्वपूर्ण खोज की ह।ै

कोरोनल मास इजेक्शन (CME) क्या है?
z	कोरोनल मास इजके्शन (CME) सौर प्लाज्मा और चंुबकीय क्षेत्र ों के अत्यंत विशाल 

विस्फोटक उत्सर्जन होत ेहैं, जो सूर्य के बाह्य वायमंुडल, जिसे कोरोना कहा जाता ह,ै 
से अंतरिक्ष में बाहर की ओर निष्काषित किए जाते हैं।

z	ये घटनाएँ अरबों  टन पदार्थ को अत्यधिक वेग से अंतरिक्ष में प्रसारित करती हैं।
z	आघात तरंगें (Shock Waves): जब तीव्र गति से गतिमान CME अंतरिक्ष में 

आगे बढ़त ेहैं, तो वे आघात तरंगें उत्पन्न कर सकत ेहैं। ये तरंगें उसी प्रकार होती हैं, 
जसेै ध्वनि अवरोध को पार करत ेसमय अतिध्वनिक विमान द्वारा उत्पन्न सोनिक बमू 
(सोनिक बूम)।

z	आघात तरंगो ंका प्रभाव: ये आघात तरंगें पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र को संपीडित कर 
देती हैं, जिससे भू-चंुबकीय तफूान उत्पन्न होते हैं, जो-
�	उपग्रहों , GPS, रेडियो संचार तथा विद्युत ग्रिडों  को बाधित कर सकत ेहैं।
�	ऑरोरा (उत्तरी/दक्षिणी ज्योति) की तीव्रता बढ़ा सकत ेहैं।
�	अंतरिक्ष यात्रियों  तथा उच्च ऊँचाई पर उड़ान भरने वाले विमानों  के लिए विकिरण 

जोखिम बढ़ा सकत ेहैं।

CME पर IIA अध्ययन की प्रमुख विशेषताएँ
z	भारतीय खगोलभौतिकी संस्थान (IIA) द्वारा किए गए अध्ययन में सूर्य के निकट 

कोरोनल मास इजेक्शन (CME) से प्रेरित प्रघाती तरंग का अब तक का सर्वाधिक 
निकट और स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया गया ह।ै

z	गौरीबिदनरू रेडियो दूरबीन (भारत की एकमात्र समर्पित निम्न-आवृत्ति सौर रेडियो 
वेधशाला): इसने प्रघाती तरंग द्वारा उत्पन्न तीव्र प्रकार–II सौर रेडियो विस्फोटों  को 
अभिलेखित किया।

z	आदित्य-L1 पर स्थापित दृश्य उत्सर्जन रेखा कोरोनाग्राफ (VELC): इस उपकरण 
ने कोरोना का उच्च-रिजॉल्यूशन दृश्य-प्रकाश चित्रण तथा आकँड़े उपलब्ध कराए, 
जिनकी सहायता से मलू CME की पहचान, उसकी स्थिति एवं ऊँचाई का मापन तथा 
रेडियो संकेतों  के साथ उसका सटीक सहसंबंध स्थापित किया गया।

अध्ययन का महत्त्व एवं निहितार्थ
z	सौर तूफानो ंकी उत्पत्ति की समझ में वदृ्धि: तीव्र गति वाले सीएमई ऐसी प्रघाती तरंगें 

उत्पन्न करत ेहैं (जैसे- सोनिक बमू), जो आवशेित कणों  को तीव्रित करती हैं और पृथ्वी 
तक पहुँचने पर अंतरिक्ष मौसम संबंधी प्रभाव उत्पन्न करती हैं।

z	अतंरिक्ष मौसम पूर्वानमुान में सुधार: प्रघाती तरंगों  के प्रारंभिक गठन की बहेतर समझ 
से भू-चंुबकीय तफूानों  का अधिक सटीक पूर्वानुमान संभव होगा, जो उपग्रहों , GPS, 
संचार प्रणालियों  और विद्युत ग्रिडों  को बाधित कर सकते हैं तथा विकिरण जोखिम 
बढ़ा सकत ेहैं।

संक्षेप में समाचार

GLP-1 दवाएँ भारत सरकार ने GLP-1 दवाओ ंके विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्य ोंकि मधमुेह और वजन घटाने के उपचार में इनके बढ़त े
दरुुपयोग को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

GLP-1 दवाएँ क्या हैं?
z	ग्लूकागॉन-लाइक पेप्टाइड-1 (GLP-1) रिसेप्टर एगोनिस्ट ऐसी दवाएँ हैं जिनका उपयोग रक्त शर्क रा और भूख को नियंत्रि त करके 

टाइप-2 मधमुेह और मोटापे के उपचार के लिए किया जाता ह।ै
z	कार्यप्रणाली: ये दवाएँ शरीर में पाए जाने वाले GLP-1 हार्मोन की नकल करती हैं, जो इंसुलिन के स्राव को बढ़ाता है, पाचन की 

गति को धीमा करता ह ैऔर भूख को कम करता ह।ै उदाहरण: GLP-1 दवाओ ंमें सेमाग्लूटाइड (ओजमे्पिक के रूप में बचेा जाता 
ह)ै और तिरजेपेटाइड (मौजंारो के रूप में बचेा जाता ह)ै शामिल हैं।

विज्ञापन पर प्रतिबंध के कारण
z	दरुुपयोग की चितंा: चिकित्सकीय निगरानी के बिना वजन घटाने के लिए GLP-1 दवाओ ंके बढ़त ेउपयोग को लेकर चिंता।
z	जन-स्वास्थ्य जोखिम: ऐसे विज्ञापन जो निश्चित वजन घटाने या अतिरंजित लाभ का दावा करत ेहैं, लोगों  को अनावश्यक रूप से इन 

दवाओ ंके उपयोग के लिए प्रेरित कर सकत ेहैं।
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शिंगल्स (Shingles) रोग हाल ही में किए गए एक वैश्विक सर्वेक्षण ने भारत में वृद्ध वयस्कों , विशषेकर दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओ ंसे ग्रस्त व्यक्तियों  पर शिगंल्स 
(Shingles) के महत्त्वपूर्ण प्रभाव को रेखाकंित किया ह।ै

शिगल्स (Shingles) रोग के बारे में
z	शिगंल्स [जिस हर्पीस जोस्टर (Herpes Zoster) भी कहा जाता है] एक विषाणजुनित संक्र मण ह,ै जिसमें फफोलों  सहित दर्दनाक 

त्वचा-चकत्ते उत्पन्न होत ेहैं।
z	कारक तत्व: यह वैरिसला-जोस्टर वायरस (Varicella-Zoster Virus) के कारण होता ह,ै जो चिकनपॉक्स (Chickenpox) 

का भी कारण ह।ै
z	पुनर्सक्रियण रोग: चिकनपॉक्स के ठीक हो जाने के बाद भी यह वायरस तंत्रि का ऊतकों  में निष्क्रिय अवस्था में बना रहता ह ैऔर बाद 

में (अक्सर कई दशकों  पश्चात) पुनः सक्रिय हो सकता है।
z	प्रसार का तरीका: यह चिकनपॉक्स की भातँि प्रत्यक्ष रूप से अत्यधिक संक्रामक नही ंह,ै किं त ुशिंगल्स से पीड़ित व्यक्ति उस व्यक्ति 

को वैरिसेला-जोस्टर वायरस संचारित कर सकता है, जिसे पहले कभी चिकनपॉक्स नही ंहुआ हो या जिसने टीकाकरण न कराया हो।
z	उच्च जोखिम समूह

�	वदृ्धजन (विशेषकर 50 वर्ष से अधिक आय ुवाले)
�	प्रतिरक्षा-तंत्र से दरु्बल व्यक्ति (जैसे- HIV संक्र मित, कैं सर रोगी, अगं-प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ता)
�	अत्यधिक तनावग्रस्त व्यक्ति।

z	रोकथाम: 50 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों के लिए शिंगल्स टीका (जैसे- Shingrix) की अनुशंसा की जाती है।
z	उपचार: एंटीवायरल औषधिया ँ(जैसे- एसाइक्लोविर, वैलासाइक्लोविर) तथा दर्द-प्रबंधन उपचार का उपयोग किया जाता है।

मेनिंगोकोकल रोग 
(Meningococcal 

Disease)

मेघालय सरकार ने शिलागं में दो अग्निवीर प्रशिक्षुओ ंकी संदि ग्ध मेनिगंोकोकल संक्रमण से मतृ्यु के बाद स्वास्थ्य परामर्श जारी किया ह,ै 
जिसके तहत निगरानी और निवारक उपायों  को सुदृढ़ किया गया है।

मेनिगोकोकल रोग के बारे में
z	मेनिंगोकोकल रोग एक गंभीर एवं तीव्र गति से प्रसारित होने वाला जीवाणजुनित संक्रमण ह,ै जो नाइसेरिया मेनिगंिटिडिस (Neisseria 

meningitidis) नामक जीवाणु के कारण होता ह।ै
z	यह मेनिनजाइटिस (मस्तिष्क और मेरुदंड को आवतृ करने वाली झिल्लियों  का संक्र मण) या मेनिगंोकोसीमिया (रक्त प्रवाह का 

संक्र मण) का कारण बन सकता है।
�	यह रोग अचानक प्रारंभ होने और समय पर उपचार न मिलने पर उच्च मतृ्यु-दर के लिए जाना जाता है।

z	संक्रमण का प्रसार: यह संक्र मण श्वसन बूँ दों  तथा निकट व्यक्तिगत संपर्क , जसेै खासँी, छीकं या बर्तनो ंके साझा उपयोग के माध्यम 
से फैलता ह।ै
�	यह छात्रावासों , सैन्य बरैकों  और प्रशिक्षण कें द्र ों जसेै भीड़भाड़ वाले स्थानों  में अधिक सामान्य ह।ै
�	संक्र मित व्यक्ति के निकट संपर्क  में रहने वालों  को अधिक जोखिम होता ह,ै जिसके कारण संपर्क  अनुगमन और निवारक औषधि 

प्रदान करना आवश्यक हो जाता है।
z	स्वास्थ्य पर प्रभाव मेनिंगोकोकल रोग अत्यंत तीव्र गति से बढ़ता है और निम्नलिखित लक्षण उत्पन्न कर सकता है:

�	उच्च ज्वर और तीव्र सिरदर्द
�	गर्दन में अकड़न तथा वमन
�	दबाव देने पर फीका न पड़ने वाला बैंगनी चकत्ता
�	उन्नत अवस्था में रक्त परिसंचरण में अवरोधन, आघात तथा बहु-अंग विफलता।

z	मतृ्यु-दर: तत्काल प्रतिजवैिक उपचार न मिलने पर यह रोग कुछ ही घंटो ंमें मतृ्यु का कारण बन सकता है।
z	दीर्घकालिक प्रभाव: जीवित बचे रोगियों  में तंत्रि का संबंधी क्षति, श्रवण हानि अथवा अगं-विच्छेदन जैसी दीर्घकालिक जटिलताएँ 

उत्पन्न हो सकती हैं।
z	रोकथाम

�	टीकाकरण (मुख्य जीवाण ुसमूहों  के विरुद्ध प्रभावी)
�	शीघ्र पहचान और तत्काल प्रतिजैविक उपचार
�	प्रकोप के दौरान भीड़भाड़ वाले स्थानों  से परहजे
�	श्वसन स्वच्छता का पालन और बार-बार हाथ धोना।
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सेमाग्लूटाइड दवा 
(Semaglutide Drug)

भारत में सेमाग्लूटाइड दवा (Semaglutide drug) के पेटेंट की समाप्ति से सस्ती जनेेरिक वजन घटाने वाली दवाओ ंके प्रवेश का 
मार्ग खुल गया ह,ै जिससे बढ़त ेमोटापा और मधमुेह के बोझ के बीच इसकी उपलब्धता में सुधार हुआ है।

सेमाग्लूटाइड के बारे में
z	सेमाग्लूटाइड एक जीएलपी-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ह,ै जो रक्त शर्क रा और भूख को नियंत्रि त करने वाले प्राकृतिक हार्मोन की नकल 

करता ह।ै
z	विकसितकर्ता: इसे मूल रूप से नोवो नॉर्डिस्क (Novo Nordisk) द्वारा विकसित किया गया और ओजमे्पिक [Ozempic] 

(मधमुेह के लिए) तथा वेगोवी [Wegovy] (मोटापे के लिए) के रूप में विपणन किया गया।
z	प्राथमिक उपयोग: यह टाइप-2 मधमुेह के प्रबंधन में उपयोगी ह,ै क्य ोंकि यह इंसुलिन स्राव को बढ़ाता ह ैतथा रक्त शर्क रा के स्तर 

को नियंत्रि त करता ह।ै
z	वजन घटाने में भमूिका: यह भूख को कम करने और पेट खाली होने की प्रक्रिया को धीमा करने में सहायता करता ह,ै जिससे वजन 

घटता ह।ै
z	उपयोग की विधि: इसे सामान्यतः सप्ताह में एक बार इंजके्शन (पेन डिवाइस) के रूप में दिया जाता ह।ै

दवाओ ंके लिए पटेेंट नियम
z	पेटेंट अवधि: औषधीय पेटेंट पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत दाखिल करने की तिथि से 20 वर्षों के लिए प्रदान किए जाते हैं।
z	जेनेरिक दवाएँ: पेटेंट समाप्त होने के बाद अन्य कंपनिया ँइसके जनेेरिक संस्क रणों  का निर्माण और बिक्री कर सकती हैं, जिससे 

प्रतिस्पर्द्धा बढ़ती है और कीमतें कम होती हैं।
z	एवरग्रीनिगं पर प्रतिबंध: भारत में मामूली संशोधनों  पर नए पेटेंट देने पर प्रतिबंध ह,ै जिससे दवाओ ंकी “एवरग्रीनिंग (Evergreening)” 

को रोका जाता है।
�	एवरग्रीनिंग वह प्रक्रिया है, जिसमें औषधि कंपनिया ँकिसी मौजदूा दवा में मामूली परिवर्तन करके बिना उपचारात्मक प्रभाव में 

उल्लेखनीय सुधार किए पेटेंट अवधि बढ़ाने का प्रयास करती हैं।
z	अनिवार्य लाइसेंसिगं प्रावधान: सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों  या अत्यधिक कीमतों  के मामलों  में बिना पेटेंट धारक 

की अनुमति के अन्य कंपनियों  को पेटेंटेड दवा का उत्पादन करने की अनुमति दे सकती है।

क्षुद्रग्रह 2024 YR4 नासा ने आधिकारिक रूप से यह संभावना खारिज कर दी ह ैकि क्षुद्रग्रह 2024 YR4, 22 दिसंबर, 2032 को चंद्रमा से टकराएगा।

संबंधित तथ्य
z	नासा ने जेम्स वेब अतंरिक्ष दूरबीन की सहायता से अवलोकन किया और पाया कि यह क्षुद्रग्रह चंद्रमा के पास से लगभग 21,200 

किलोमीटर की सुरक्षित दूरी से गुजर जाएगा। 

क्षुद्रग्रह 2024 YR4 के बारे में
z	परिचय: क्षुद्रग्रह 2024 YR4 लगभग 65 मीटर चौड़ा एक नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट ह,ै जिसकी खोज वर्ष 2024 के अतं में की गई थी। 

नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट क्या होती हैं?
z	परिभाषा: नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट व ेधमूकेतु और क्षुद्रग्रह होत ेहैं, जिन्हें निकटवर्ती ग्रहों  के गरुुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण ऐसी कक्षाओ ं

में धकेल दिया जाता ह,ै जिनसे वे पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं।
z	निगरानी: नासा का ग्रहीय रक्षा समन्वय कार्यालय इन नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट ओ ंकी खोज और निगरानी करता है।
z	इस कार्य का संचालन मुख्यतः नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी में स्थित नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडी सेंटर के माध्यम से किया जाता 

ह।ै

जेम्स वेब अंतरिक्ष दरूबीन के बारे में
z	परिचय: यह नासा, यरूोपीय अतंरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अतंरिक्ष एजेंसी का संय कु्त मिशन ह ैतथा यह एक प्रमुख अवरक्त 

अतंरिक्ष वेधशाला ह,ै जिसे 25 दिसबर, 2021 को प्रक्षेपित किया गया था।
z	स्थान: यह द्वितीय लैग्रेंज बिदं ु(L2) के चारों  ओर वृत्ताकार प्रभामंडलीय कक्षा में कार्य करती ह।ै
z	मिशन और उद्देश्य: इसका उद्देश्य प्रारंभिक ब्रह्मांड का अध्ययन, आकाशगंगाओ ंका निर्माण, तारो ंका जन्म तथा सौरमंडल के 

बाहर स्थित ग्रहो ंके वायमंुडल का अवलोकन करना है।
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गर्भ-इनि  
(GARBH-INi)

गर्भ-इनि (Interdisciplinary Group for Advanced Research on Birth Outcomes/GARBH-INi) एक 
प्रमुख पहल ह,ै जिसका उद्देश्य स्वदेशी और AI-आधारित अनसंुधान के माध्यम से समय से पूर्व के प्रसव को कम करना ह।ै

गर्भ-इनि (GARBH-INi) के बारे में
z	प्रारंभ: इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में एक राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य अनसंुधान पहल के रूप में की गई।
z	कार्यान्वयन: इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित किया जाता है।
z	अध्ययन का दायरा: इस कार्यक्रम ने लगभग 12,000 महिलाओ ंका भारत का सबसे बड़ा गर्भावस्था समहू तैयार किया ह,ै जिससे 

मात ृस्वास्थ्य अनुसंधान के लिए जनसख्या-विशिष्ट डेटा प्राप्त होता है।
z	प्रौद्योगिकी एकीकरण: यह पहल क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी, मल्टी-ओमिक्स बायोमार्कर्स  और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को 

एकीकृत कर गर्भावस्था से जडु़े जोखिमों  की व्यक्तिगत भविष्यवाणी सक्षम बनाती है।
z	मखु्य परिणाम: इसके प्रमुख परिणामों  में AI-आधारित गर्भावस्था डेटिगं मॉडल, माइक्रोबायोम-आधारित पूर्वानमुान, त्वरित निदान 

और आनवंुशिक मार्कर्स  शामिल हैं, जो अकाल प्रसव के जोखिम की प्रारंभिक पहचान में सहायक हैं।
z	डिजिटल एवं अनसंुधान मंच: इसने गर्भ-इनि-दृष्टि प्लेटफॉर्म स्थापित किया ह,ै जो डेटा साझाकरण, सहयोग और वैश्विक वैज्ञानिक 

अनसंुधान को बढ़ावा देता ह।ै
z	गर्भ-इनि (GARBH-INi)–आनंदी मा:ँ यह कार्यक्रम का एक व्यावहारिक अंग है, जिसका उद्देश्य अनुसंधान परिणामों  को 

वास्तविक मात ृस्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों  में लागू करना है।
z	महत्त्व: GARBH-INi भारत में अकाल प्रसव की उच्च दर की समस्या का समाधान करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण है, जो नवजात 

मतृ्यु दर और दीर्घकालिक स्वास्थ्य जटिलताओ ंका एक प्रमुख कारण है।

CALM-ब्रेन   
(CALM-Brain)

भारत ने बेंगलुरु में CALM-Brain लॉन्च किया, जो मनोवैज्ञानिक विकारो ंके डेटा का पहला ओपन-सोर्स राष्ट्रीय भंडार ह,ै जिसका 
उद्देश्य अनुसंधान, निदान और व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को उन्नत करना ह।ै

CALM-Brain के बारे में
z	CALM (कॉम्प्रिहेन्सिव एक्सेलेरेटर फॉर लर्निंग एंड मॉडलिगं)-Brain भारत का पहला व्यापक डिजिटल भंडार ह,ै जो न्यूरो-

मानसिक विकारो ंके डेटा को एकीकृत कर उनकी बहेतर समझ, निदान और उपचार को सक्षम बनाता है।
z	विकास: रोहिणी नीलकेनी सेंटर फॉर ब्रेन एंड माइंड (CBM), जो NIMHANS और NCBS-TIFR के सहयोग से स्थापित 

ह।ै

मखु्य विशषेताएँ
z	बहु-आयामी डेटा एकीकरण: यह प्लेटफॉर्म क्लिनिकल, न्यूरो-इमेजिगं, व्यवहारिक और आनवंुशिक डेटा को एकीकृत करता ह,ै 

जिससे मस्तिष्क विकारों  की समग्र समझ विकसित होती है।
z	प्रमखु मानसिक विकारो ंपर कें द्रित: इसमें पाचँ प्रमुख विकारों - व्यसन (एडिक्शन), बाइपोलर डिसऑर्डर, डिमेंशिया, ओसीडी, 

और सिजोफ्रे निया से संबंधित डेटा शामिल है।
z	बायोरिपॉजिटरी से जडु़ाव: यह स्टेम-सेल बायोरिपॉजिटरी से संबंधित ह,ै जो उन्नत जैविक और ट्रांसलेशनल अनसंुधान को सक्षम 

बनाता है।
�	स्टेम-सेल बायोरिपॉजिटरी विशेष एवं सुरक्षित सुविधाएँ हैं, जो अनुसंधान और चिकित्सीय उपयोग के लिए स्टेम सेल 

लाइन, अम्बिलिकल कॉर्ड और संबंधित जैविक सामग्री का संग्र ह, प्रसंस्क रण, भंडारण और वितरण करती हैं।
z	ओपन-सोर्स एवं सहयोगी मंच: यह एक ओपन-एक्सेस डेटाबेस ह,ै जो वशै्विक स्तर पर अनसंुधान सहयोग और नवाचार को बढ़ावा 

देता ह।ै

महत्त्व
z	प्रारंभिक निदान एवं बायोमार्क र पहचान: यह न्यूरोकॉग्निटिव बायोमार्कर्स  की पहचान में सहायक ह,ै जिससे मानसिक रोगों  की 

शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप संभव होता ह।ै
z	व्यक्तिगत उपचार को बढ़ावा: यह व्यक्तिगत जैविक प्रोफाइल के आधार पर लक्षित और व्यक्तिगत उपचारों  के विकास को समर्थन 

देता ह।ै
z	मानसिक स्वास्थ्य अनसंुधान को बढ़ावा: तंत्रि का विज्ञान अनुसंधान में भारत की क्षमता को मजबतू करता ह ैऔर परिशुद्ध चिकित्सा 

में वैश्विक प्रयासों  के साथ सामंजस्य स्थापित करता है।
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हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 
(HSV) 

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी कें द्रीय सुधार गृह में हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस (Herpes Simplex Virus) के प्रकोप से 92 कैदी 
संक्रमित हुए और 7 लोगो ंकी मतृ्यु हो गई।

हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के बारे में
z	परिचय: हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस एक सामान्य वायरल संक्र मण ह,ै जो हर्पीसविरिडी कुल से संबंधित है।
z	मखु्य प्रकार

�	HSV-1: मुख्यतः मखु संबंधी हर्पीस (मँुह के आसपास छाले) का कारण बनता ह।ै
�	HSV-2: मुख्यतः जननागं हर्पीस का कारण बनता ह।ै

z	संचरण का तरीका: यह सीध ेत्वचा से त्वचा के संपर्क , यौन संपर्क  या संक्र मित शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क  से प्रसारित होता ह।ै
z	लक्षण: इससे दर्दनाक छाले या घाव, खुजली, बखुार और सूजी हुई लसीका ग्रंथिय ा ँहो सकती हैं; कई संक्र मण लक्षणहीन रह सकत ेहैं। 
z	सुप्तावस्था: वायरस तंत्रि का कोशिकाओ ंमें सुप्त अवस्था में रह सकता है और समय-समय पर पुनः सक्रिय हो सकता ह,ै जिससे 

बार-बार प्रकोप हो सकता ह।ै
z	जटिलताएँ: गंभीर मामलों  में यह मस्तिष्कशोथ (एन्सेफेलाइटिस) जसैी जानलेवा स्थिति उत्पन्न कर सकता है।
z	उपचार: इसका स्थायी उपचार उपलब्ध नही ंहै। एंटीवायरल दवाएँ लक्षणों  को कम करने और बार-बार होने वाले प्रकोप को नियंत्रि त 

करने में सहायक होती हैं।
z	रोकथाम: सक्रिय घावों  के सीध ेसंपर्क  से बचाव, सुरक्षित यौन व्यवहार अपनाना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना।

‘मूनशॉट ’ प्रोजेक्ट भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) और प्रतीक्षा ट्रस्ट ने स्ट्रोक पुनर्वास के लिए AI-आधारित मस्तिष्क सह-प्रोसेसर विकसित करने के 
लिए एक ‘मनूशॉट’ प्रोजेक्ट शुरू किया।

‘मूनशॉट ’ प्रोजेक्ट के बारे में
z	मनूशॉट प्रोजेक्ट का लक्ष्य उन्नत मस्तिष्क-कंप्यूटर प्रौद्योगिकियों  को विकसित करना ह,ै जो तंत्रि का संबंधी विकारों  के कारण मस्तिष्क 

संबंधी कार्यों को सहायता या पुनर्स्थापित कर सकते हैं।
z	उद्देश्य: स्ट्रोक से बचे लोगों  में गति और समन्वय पुनर्स्थापित करने के लिए, विशेष रूप से पहुँचने और पकड़ने जैसे कार्य।
z	लक्ष्य:  मस्तिष्क गतिविधि को डिकोड करने और उत्तेजित करने में सक्षम एआई-संचालित, बंद-लूप तंत्रि का उपकरणों  का निर्माण 

करना।
z	तंत्र:  यह अगली पीढ़ी के न्यूरो-पुनर्वास उपकरण बनाने के लिए तंत्रि का विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, न्यूरोमॉर्फिक हार्डवेयर और 

बायोइलेक्ट्रॉनिक्स को एकीकृत करता ह।ै
z	तकनीकी: यह प्रोजके्ट तंत्रि का संकेतों  को डिकोड करने और मस्तिष्क को फीडबकै भेजने के लिए न्यूरोमॉर्फिक हार्डवेयर और AI 

एल्गोरिदम का उपयोग करता ह।ै
z	चरणबद्ध दृष्टिकोण

�	चरण I: गैर-आक्रामक न्यूरल सह-प्रोसेसर का विकास।
�	चरण II: न्यूनतम आक्रामक प्रत्यारोपण योग्य उपकरणों  का विकास।

z	वित्तपोषण और सहयोग: यह पहल प्रतीक्षा ट्रस्ट द्वारा वित्तपोषित ह,ै जिसकी स्थापना कृष गोपालकृष्णन और सुधा गोपालकृष्णन ने 
की ह।ै इस परियोजना में विभिन्न संस्थानों  के वजै्ञानिकों , इंजीनियरों , न्यूरोलॉजिस्ट ों और पुनर्वास विशेषज्ञ ों के बीच सहयोग शामिल ह।ै

ब्रेन को-प्रोसेसर के बारे में
ब्रेन को-प्रोससर AI-संचालित द्विदिशात्मक न्यूरल इंटरफेस हैं, जिन्हें मस्तिष्क संकेतों  को डिकोड, विश्लेषण और पुनः एन्कोड करने के 
लिए डिजाइन किया गया है, ताकि क्षतिग्रस्त न्यूरल सर्किटस् की सहायता की जा सके।

मखु्य विशेषताएँ
z	ये क्लोज-लूप सिस्टम के रूप में कार्य करते हैं, जो न्यूरल गतिविधि को समझते हैं और सुधारात्मक उत्तेजना उत्पन्न करत ेहैं।
z	पारंपरिक ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCIs) के विपरीत, ये पूरे संज्ञानात्मक चक्र को लक्षित करत ेहैं, जिसमें धारणाशक्ति, ध्यान, 

निर्णय-निर्माण और मोटर नियं त्रण शामिल हैं।
z	ये AI एल्गोरिदम को न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग हार्डवयेर के साथ जोड़ते हैं, ताकि वास्तविक समय में न्यूरल प्रोसेसिंग संभव हो सके।
z	अनपु्रयोग

�	स्ट्रोक पुनर्वास: स्ट्रोक के रोगियों  में अंगों  की गति और मोटर समन्वय को पुनर्स्थापित करना।
�	न्यूरोलॉजिकल उपचार: मस्तिष्क की चोटों  और न्यूरोडीजनेेरेटिव रोगों  से उबरने में सहायता।
�	संज्ञानात्मक संवर्द्धन: भविष्य में मस्तिष्क कार्यों और न्यूरो-प्रोस्थेटिक्स को बढ़ाने में संभावित उपयोग।
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डार्क  ऑक्सीजन वैज्ञानिकों  ने गहरे प्रशातं महासागर का अध्ययन करत ेहुए “डार्क  ऑक्सीजन (Dark oxygen)” की खोज की ह।ै “डार्क  ऑक्सीजन 
सूर्य के प्रकाश के बिना उत्पन्न होती है और ऑक्सीजन उत्पादन की पारंपरिक समझ को चुनौती देती ह।ै

डार्क  ऑक्सीजन के बारे में
z	परिभाषा: डार्क  ऑक्सीजन उस ऑक्सीजन को कहा जाता है, जो गहरे महासागर में सूर्य के प्रकाश के बिना उत्पन्न होती है।
z	खोज: वजै्ञानिकों  ने इस घटना की खोज प्रशातं महासागर के समुद्र तल के अध्ययन के दौरान क्लैरियन–क्लिपर्टन जोन (Clarion–

Clipperton Zone- CCZ) में की।
z	खोज स्थल की गहराई: यह घटना लगभग 4,000 मीटर की गहराई पर पाई जाती है, जहा ँसूर्य का प्रकाश नही ंपहुँच पाता।
z	ऑक्सीजन का स्रोत: माना जाता ह ैकि यह ऑक्सीजन समुद्र तल पर पाए जाने वाले पॉलीमेटैलिक (मैंगनीज) नाडॅ्यूल्स द्वारा उत्पन्न 

होती ह,ै जो विद्युत धारा उत्पन्न कर समुद्री जल के अणओु ंको विभाजित करत ेहैं और ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं।
z	प्रक्रिया: इस प्रक्रिया में संभवतः इलेक्ट्रोकेमिकल प्रतिक्रियाएँ शामिल होती हैं, जो इलेक्ट्रोलिसिस के समान होती हैं, जहा ँनाडॅ्यूल्स 

में मौजदू खनिज, सूर्य के प्रकाश के बिना ही जल (H2O) को हाइड्रोजन (H) और ऑक्सीजन (O) में विभाजित करने में सहायता 
करत ेहैं।

z	वैज्ञानिक महत्त्व: यह इस लंब ेसमय से प्रचलित धारणा को चुनौती देता है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत 
प्रकाश-संश्लेषण ह।ै
�	वैज्ञानिकों  के अनुसार यह खोज पृथ्वी के ऑक्सीजन चक्र और गहरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हमारी समझ को परिवर्तित 

कर सकती है।
z	समदु्री जीवन पर प्रभाव: डार्क  ऑक्सीजन की उपस्थिति गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा दे सकती है, जिससे जीव 

ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं।

क्लैरियन–क्लिपर्टन जोन (CCZ)
z	स्थान: क्लैरियन–क्लिपर्टन जोन (CCZ) मध्य प्रशातं महासागर में स्थित एक विशाल गहरे समुद्र का क्षेत्र ह,ै जो हवाई और मैक्सिको 

के मध्य स्थित है।
z	खनिज-समदृ्ध समदु्र तल: यहा ँपॉलीमेटैलिक (मैंगनीज) नाडॅ्यूल्स के बड़े भंडार पाए जात ेहैं, जो निकल, कोबाल्ट, ताबँा और मैंगनीज 

से समृद्ध हैं, इसलिए यह गहरे समुद्री खनन के लिए महत्त्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता ह।ै
z	शासन व्यवस्था: क्लैरियन–क्लिपर्टन जोन में अन्वेषण और संभावित खनन गतिविधियों  का नियमन संय ुक्त राष्ट्र समुद्र कानून 

अभिसमय (UNCLOS) के अंतर्गत अतंरराष्ट्रीय समदु्र तल प्राधिकरण (International Seabed Authority under) 
द्वारा किया जाता ह।ै

डाइमेथिल ईथर  
(DME)

सीएसआईआर–राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों  ने स्वदेशी डाइमेथिल ईथर (DME) प्रौद्योगिकी विकसित की, जिसका 
उद्देश्य भारत में LPG की कमी के बीच उत्पादन को बढ़ाना है।

डाइमेथिल ईथर (DME) के बारे में
z	डाइमेथिल ईथर एक स्वच्छ-दहन करने वाला कृत्रिम ईंधन ह,ै जिसे LPG और डीजल के एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में माना 

जाता ह।ै
z	रासायनिक गुण

�	रासायनिक सूत्र: CH3OCH3 (सबसे सरल ईथर)।
�	मुख्यतः मेथनेॉल के निर्जलीकरण के माध्यम से उत्पादित।
�	कम उत्सर्जन के साथ जलता है— न्यूनतम कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कणीय पदार्थ।
�	उच्च सीटेन संख्या के साथ कुशल दहन।

	3 उच्च सीटेन संख्या का अर्थ ह ैकम प्रज्वलन विलंब, तजे प्रज्वलन और सुचारू संचालन।
�	इसे मध्यम दाब पर LPG के समान संगृहीत और परिवहन किया जा सकता है।

z	अनपु्रयोग
�	LPG के विकल्प के रूप में खाना पकाने के ईंधन में उपयोग।
�	डीजल इंजनों  और विद्युत उत्पादन में वैकल्पिक ईंधन।
�	एरोसोल में प्रोपेलेंट के रूप में तथा औद्योगिक अनुप्रयोगों  में उपयोग।
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माइनर प्लैनेट सेंटर (MPC) हाल ही में माइनर प्लैनट सेंटर ने बृहस्पति और शनि के चारों  ओर 15 नए उपग्रहों  की खोज की घोषणा की।

माइनर प्लैनेट सेंटर (MPC) के बारे में
z	माइनर प्लैनट सेंटर सौरमंडल के छोटे पिंडों , जसेै क्षुद्रग्रह, धमूकेत,ु और उपग्रहों , पर प्रेक्षणीय डेटा का वैश्विक भंडार ह।ै
z	स्थापना: वर्ष 1947 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यनूियन (IAU) द्वारा।
z	मखु्यालय: यह स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी, कैं ब्रिज, मैसाचुसेटस्, संयकु्त राज्य अमेरिका में स्थित है।
z	वित्तपोषण और प्रशासन: यह IAU के अधीन संचालित होता ह ैऔर मुख्यतः नासा के ‘नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशंस प्रोग्राम’ 

अनुदान द्वारा वित्तपोषित ह।ै

MPC की प्रमुख भूमिकाएँ
z	डेटा संग्रहण और सत्यापन: यह विश्वभर के खगोलविदों  से प्रेक्षणीय डेटा प्राप्त करता ह ैऔर माइनर प्लैनेटस् तथा धमूकेतओु ंकी 

खोजों  का सत्यापन करता है।
z	कक्षा गणना और नामाकंन: MPC कक्षीय पथों  की गणना करता ह ैऔर नए खोज ेगए खगोलीय पिंडों  को आधिकारिक नाम प्रदान 

करता ह।ै
z	नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट्स (NEOs) की निगरानी: यह ऐसे पिंडों  का पता लगाता ह,ै जो पृथ्वी के लिए संभावित खतरा उत्पन्न कर 

सकत ेहैं और ग्रह सुरक्षा पहलों  का समर्थन करता है।
z	वैज्ञानिक संचार: यह माइनर प्लैनट इलेक्ट्रॉनिक सर्कु लर्स (MPECs) के माध्यम से अपडेट प्रकाशित करता ह,ै जिससे शोधकर्ताओ ं

के बीच वैश्विक समन्वय संभव होता ह।ै
�	यह 7,00,000 से अधिक माइनर प्लैनेटस् का एक मास्टर डेटाबसे अपडेट करता है।

एंटीप्रोटॉन (Antiprotons) जेनेवा स्थित यरूोपीय परमाण ुअनसंुधान संगठन (CERN) के वैज्ञानिकों  ने मार्च 2026 में पहली बार एंटीप्रोटॉन का सड़क मार्ग से 
परिवहन सफलतापूर्वक किया, जो एंटीमैटर के प्रबंधन और गतिशीलता में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ह।ै

संबधंित तथ्य 
z	यह प्रयोग उन्नत अनसंुधान के लिए एंटीमैटर के सुरक्षित संचालन और परिवहन में एक महत्त्वपूर्ण सफलता को दर्शाता है
z	यह कण भौतिकी की एक मौलिक अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है

एंटीप्रोटॉन के बारे में
z	एंटीप्रोटॉन, प्रोटॉन के प्रतिकण (antiparticles) होत ेहैं।
z	ये एक प्रकार के एंटीमैटर कण हैं, जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के समान होता है, लेकिन इन पर ऋणात्मक आवेश होता है।
z	मुख्य विशषेताएँ

�	द्रव्यमान: प्रोटॉन के समान
�	आवेश: ऋणात्मक (जबकि प्रोटॉन का धनात्मक होता ह)ै
�	स्पिन एवं गुण: परिमाण में समान, परंत ुप्रकृति में विपरीत

z	वैज्ञानिक आधार 
�	इसका सिद्धांत पॉल डिराक (Paul Dirac) ने सापेक्षिक क्वांटम सिद्धांत के माध्यम से प्रस्तुत किया।
�	इसका खोज वर्ष 1955 में एमिलियो सेग्रे (Emilio Segrè) और ओवेन चेम्बरलिन (Owen Chamberlain) द्वारा की 

गई।
z	उत्पादन

�	प्राकृतिक रूप से यह कॉस्मिक किरणो ंमें पाया जाता ह।ै
�	कृत्रिम रूप से CERN जसेै पार्टिकल एक्सेलेरेटर में उत्पन्न किया जाता ह,ै जहा:ँ

	3 उच्च-ऊर्जा प्रोटॉनों  को धात ुलक्ष्य से टकराया जाता है।
z	महत्त्व:

�	मौलिक भौतिकी: यह निम्न सिद्धांतों  की जाचँ में सहायक है:
	3 मानक मॉडल
	3 पदार्थ–एंटीमैटर समरूपता

�	ब्रह्मांड विज्ञान: यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड में पदार्थ (matter) का प्रभुत्व क्यों ह।ै
�	अनपु्रयकु्त अनसंुधान: इसका उपयोग कैं सर उपचार (antiproton therapy) में संभावित रूप से किया जा सकता है।
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एथिलीन ग्लाइकॉल आधं्र प्रदेश के राजामहेंद्रवरम ्में एथिलीन ग्लाइकॉल से दूषित दूध के कारण 11 लोगों  की मौत हो गई और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल 
की स्थिति उत्पन्न हो गई।

एथिलीन ग्लाइकॉल (Ethylene Glycol) के बारे में
z	एथिलीन ग्लाइकॉल एक रंगहीन, गंधहीन और मीठे स्वाद वाला कार्बनिक यौगिक ह,ै जिसका व्यापक उपयोग औद्योगिक अनपु्रयोगो ं

में किया जाता है।
z	रासायनिक सूत्र: C2H6O2।
z	मखु्य उपयोग: सामान्यत: एंटीफ्रीज, इंजन शीतलक, पॉलिएस्टर फाइबर उत्पादन और पीईटी प्लास्टिक (PET plastics) के 

निर्माण में उपयोग किया जाता ह।ै
z	उच्च विषाक्तता: एथिलीन ग्लाइकॉल का सेवन करने पर यह अत्यधिक विषैला होता ह,ै क्य ोंकि शरीर में पहुँचने के बाद यह विषैले 

अम्लों  में परिवर्तित हो जाता है।
z	स्वास्थ्य पर प्रभाव: चपापचय अम्लता, गुर्दे की विफलता, तंत्रिका संबंधी क्षति का कारण बनता है और गंभीर मामलो ंमें  मतृ्यु 

भी हो सकती है। 
z	संवेदनशील समहू: बच्चे और वदृ्ध विशेष रूप से अधिक संवदेनशील होत ेहैं, क्य ोंकि उनकी शारीरिक सहनशीलता कम होती ह।ै

व्हाइट फॉस्फोरस ह्यूमन राइटस् वॉच ने आरोप लगाया ह ैकि इजराइली सेना ने दक्षिणी लेबनान के योहमोर (Yohmor) में आवासीय क्षेत्रों  के ऊपर 
तोपखाने से दागे जाने वाले व्हाइट फॉस्फोरस गोला-बारूद का उपयोग किया।

व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में
z	रासायनिक विशेषताएँ:  व्हाइट फॉस्फोरस एक मोम जैसा रासायनिक पदार्थ ह,ै जो हल्के  पीले या सफेद रंग का होता ह ैऔर इसकी 

एक विशिष्ट गंध होती ह ैजिसे प्रायः लहसुन जैसी गंध से तलुना की जाती ह।ै
z	दहन गुण: यह पदार्थ लगभग 30°C से अधिक तापमान पर ऑक्सीजन के संपर्क  में आते ही स्वतः प्रज्वलित हो जाता ह,ै जिससे 

अत्यधिक गर्मी और सघन सफेद धआु ँउत्पन्न होता है।
z	प्रक्षेपण प्रणाली: इसे आमतौर पर तोपखाने के गोले या बमो ंके माध्यम से छोड़ा जाता है, जो हवा में फटकर जलत ेहुए टुकड़ ों को 

विस्तृत क्षेत्र में प्रकीर्णित कर देते हैं।
z	सैन्य उपयोग: इसे धआु ँका पर्दा बनाने, लक्ष्यों  को चिह्नित करने, संकेत देने, तथा दशु्मन के सैनिको ंया उपकरणो ंपर हमला करने 

के लिए इस्तेमाल किया जाता ह।ै
z	स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी खतरे

�	गंभीर रासायनिक जलन: यदि व्हाइट फॉस्फोरस के कण मानव त्वचा के संपर्क  में आते हैं, तो वे गहरे रासायनिक जलन उत्पन्न 
कर सकत ेहैं, जो तब तक जलते रह सकते हैं जब तक उन्हें ऑक्सीजन से अलग न कर दिया जाए।

�	ऊतक क्षति: जलत ेहुए टुकड़े मासंपेशियो ंमें प्रवेश कर हड्डियो ंतक पहुँच सकते हैं, जिससे ऐसे घावों  का उपचार करना अत्यंत 
कठिन हो जाता है।

�	विषैले धएँु का प्रभाव: इसका धआु ँआखँो,ं फेफड़ों  और त्वचा में तीव्र जलन उत्पन्न कर सकता ह ैऔर गंभीर मामलों  में यकृत 
और हृदय जसेै अंगों  को भी क्षति पहुँचा सकता ह।ै

�	दोबारा प्रज्वलन का जोखिम: शेष बचे फॉस्फोरस के टुकड़े हवा के संपर्क  में आने पर फिर से जल सकते हैं, जिससे चिकित्सा 
उपचार और अधिक जटिल हो जाता ह।ै

z	पूर्णतः प्रतिबंधित नही:ं व्हाइट फॉस्फोरस स्वयं  अतंरराष्ट्रीय काननू के तहत पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नही ंह,ै और कई देश अभी भी 
ऐसे गोला-बारूद का उपयोग करत ेहैं।

�
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संदर्भ
हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने ‘डिफें स फोर्सेज विजन 2047: ए रोडमैप फॉर अ फ्यूचर-रेडी इंडियन मिलिट्री’ नामक एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया है। 

डिफें स फोर्सेज विजन 2047 के बारे में
z	संस्थागत उत्पत्ति और निर्माण: इसे मखु्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ (HQ IDS) द्वारा तयैार किया गया है। यह भारत की सैन्य संरचना के व्यवस्थित परिवर्तन के लिए एक 

व्यापक, दीर्घकालिक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता ह।ै
z	राष्ट्रीय विकास के साथ रणनीतिक समन्वय: इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना 

है कि जब भारत वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र (विकसित भारत) बने, तब 
उसकी सेना सुदृढ़, आधनुिक और देश के बढ़ते वैश्विक प्रभाव व हितो ंकी रक्षा करने 
में पूर्णतः सक्षम हो।

z	सेनाओ ंके बीच एकीकरण: यह दृष्टि पारंपरिक रूप से अलग-अलग कार्य करने वाली 
थल सेना, नौसेना और वाय ुसेना के बीच समन्वय स्थापित कर एकीकृत बल के निर्माण 
पर जोर देती ह।ै

z	यदु्ध की सोच में परिवर्तन: यह सैन्य दर्शन में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाती ह,ै 
जिसमें संगठनात्मक समन्वय और तकनीकी एकीकरण को भविष्य की यदु्ध क्षमता 
के मुख्य आधार के रूप में प्राथमिकता दी गई है।

z	आत्मनिर्भरता और सक्रिय तैयारी: इसका उद्देश्य ऐसी सेना का निर्माण करना ह,ै जो 
विचार और क्षमता दोनो ंमें आत्मनिर्भर हो तथा पारंपरिक प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण से 
आगे बढ़कर सक्रिय और बहु-क्षेत्रीय तैयारी अपनाए।
�	सेना को तकनीकी रूप से उन्नत बनाना,
�	तीनो ंसेनाओ ंके बीच बहेतर एकीकरण सुनिश्चित करना,
�	तथा साइबर, जल के नीचे (अडंरवॉटर) और अतंरिक्ष जसेै विभिन्न क्षेत्रों  में संचालन करने में सक्षम बनाना।

विजन 2047 के प्रमुख बिंदु
z	बहु-क्षेत्रीय और खफुिया-आधारित यदु्ध: यह रोडमैप पारंपरिक यदु्धक्षेत्र की सीमाओ ंसे आगे बढ़कर मल्टी-डोमेन ऑपरेशन्स की तयैारी पर जोर देता ह।ै

�	यह नेटवर्क -कें द्रित प्रणाली से आगे बढ़कर इंटेलिजेंस-कें द्रित यदु्ध की ओर परिवर्तन को दर्शाता ह,ै जहा ँकृत्रिम बदु्धिमत्ता (AI) और उन्नत डेटा विश्लेषण के माध्यम से सेनाएँ 
तीव्र गति से खतरो ंका आकलन कर उन्हें निष्क्रिय कर सकती हैं।

z	विशेष तकनीकी बलो ंकी स्थापना: उच्च-प्रौद्योगिकी, यदु्ध की दिशा परिवर्तन को प्रबंधित करने के लिए चार विशेष त्रि-सेवा इकाइयो ंके गठन का प्रस्ताव है—
�	डिफें स जियोस्पेशियल एजेंसी: हाई-रिजॉल्यूशन उपग्रह की जानकारी के लिए
�	डेटा फोर्स: यदु्धक्षेत्र के बिग डेटा के प्रबंधन के लिए
�	ड्रोन फोर्स: मानव रहित हवाई और अडंरवाटर क्षमताओ ंके कें द्रीकरण के लिए
�	कॉग्निटिव वॉरफेयर एक्शन फोर्स: दषु्प्रचार और मनोवैज्ञानिक अभियानो ंका मुकाबला करने के लिए।

z	मिशन सुदर्शन चक्र के माध्यम से रणनीतिक सुरक्षा कवच: इस विजन का एक प्रमुख आधार बहु-स्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (BMD) और वाय ुरक्षा प्रणाली का 
विकास ह।ै
�	मिशन सुदर्शन चक्र का उद्देश्य महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना, आर्थिक कें द्रों  और बड़े नागरिक क्षेत्रों  को उन्नत हवाई खतरो ंसे सुरक्षित करना है।

आंतरिक सुरक्षा9
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z	संयकु्तता और संरचनात्मक सुधार: यह विजन तीनो ंसेनाओ ंके मध्य बहेतर समन्वय पर जोर देता ह।ै
�	इसके अतंर्गत इंटीग्रेटेड थिएटर कमाडंस् की स्थापना का प्रस्ताव ह,ै जहा ँतीनो ंसेनाएँ एक इकाई के रूप में कार्य करेंगी।
�	साथ ही, एक सामान्य रक्षा बल अधिनियम लाने का सुझाव दिया गया ह,ै जिससे तीनो ंसेनाओ ंके कानूनी ढाचेँ और सेवा शर्तों में एकरूपता लाई जा सके।

z	आत्मनिर्भरता और औद्योगिक संप्रभतुा: इस रोडमैप का एक प्रमुख स्तंभ रक्षा उत्पादन में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।
�	इसके लिए डिफें स एक्विजिशन प्रोसीजर (DAP) में सुधार कर घरेलू स्तर पर उन्नत तकनीको—ंजसेै स्वदेशी लड़ाकू विमान और पनडुब्बिया—ँका निर्माण बढ़ावा दिया 

जाएगा।
z	स्वदेशी रणनीतिक संस्कृति  और मानव संसाधन: यह दस्तावेज भारतीय सैन्य विचारधारा के “उपनिवशवाद से मकु्त” होने पर बल देता ह,ै ताकि भारत की अपनी ऐतिहासिक 

और भौगोलिक परिस्थितियो ंपर आधारित रणनीति विकसित हो सके।
�	साथ ही, अग्निपथ योजना को मजबतू करने और सैनिको ंके शैक्षिक व तकनीकी स्तर को बढ़ाने पर जोर दिया गया ह,ै ताकि वे आधनुिक तकनीक आधारित हथियारो ंको 

प्रभावी ढंग से संचालित कर सकें ।

यह विजन क्यों आवश्यक है?
डिफें स फोर्सेज विजन 2047 केवल आधनुिकीकरण का रोडमैप नही ंह,ै बल्कि बदलती वैश्विक व्यवस्था से उत्पन्न एक रणनीतिक आवश्यकता ह।ै जसेै-जसेै भारत एक वैश्विक शक्ति 
के रूप में उभर रहा है, यह विजन उसके हितो ंकी सुरक्षा के लिए एक ढाचेँ (ब्लूप्रिंट) के रूप में कार्य करता ह,ै जो पाचँ प्रमुख आधारो ंपर आधारित ह:ै
z	अस्थिर भ-ूरणनीति में मार्गदर्शन: भारत एक विशिष्ट “टू-फ्रं ट” (द्वि-पक्षीय) चुनौती का सामना करता ह,ै जिसके लिए LAC और LoC के साथ दो परमाण-ुसशस्त्र पड़ोसियो ं

के विरुद्ध एक साथ प्रतिरोध आवश्यक है।
�	आधनुिक संघर्ष “ग्रे जोन” में चला गया ह—ै साइबर हमलो ंऔर दषु्प्रचार जसैी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइया,ँ जो खुले यदु्ध की सीमा से अलग हैं।
�	विशेषीकृत इकाइया,ँ जसेै कॉग्निटिव वॉरफेयर एक्शन फोर्स, इन हाइब्रिड खतरो ंके विरुद्ध राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और डिजिटल अवसंरचना की रक्षा के लिए आवश्यक हैं।

z	सैन्य मामलो ंमें “तीसरी क्रांति” के अनरुूप अनकुूल न: हम एक तकनीकी विस्फोट के साक्षी हैं, जहा ँपारंपरिक नेटवर्क -कें द्रित यदु्ध इंटेलिजेंस-कें द्रित यदु्ध में विकसित हो रहा ह।ै
�	एआई क्षमता में वृद्धि: भविष्य के यदु्ध वही जीतेंगे, जो डेटा को सबसे तजे संसाधित करते हैं। एआई-आधारित निर्णय-निर्माण अब विलासिता नही ंबल्कि आवश्यकता है।
�	अतंर को कम करना: प्रतिद्वंद्वी तजेी से ड्रोन स्वार्म, स्टेल्थ तकनीक और अतंरिक्ष-आधारित हथियार तनैात कर रह ेहैं। विजन 2047 सुनिश्चित करता ह ैकि भारत तकनीकी 

समानता प्राप्त करे, जिससे पारंपरिक हार्डवेयर को अप्रचलित होने से रोका जा सके।
z	आत्मनिर्भरता के माध्यम से रणनीतिक स्वायत्तता: विदेशी निर्भरता को समाप्त करना राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए महत्त्वपूर्ण ह।ै ऐतिहासिक रूप से, विदेशी आयात पर निर्भरता ने 

संकट के दौरान स्पेयर पार्ट्स और सॉफ्टवेयर अपडेट के संबंध में “चोकपॉइंट” कमजोरिया ँउत्पन्न की।ं
�	अनकूुलित समाधान: घरेलू नवाचार सुनिश्चित करता ह ैकि उपकरण—जैसे तेजस जेट या हल्के  टैंक—भारत के विशिष्ट ऊँचाई और उष्णकटिबंधीय वातावरण के लिए विशेष 

रूप से बनाए गए हो।ं
�	औद्योगिक गहराई: निजी कंपनियो,ं स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई के एकीकरण द्वारा, भारत विश्व के सबसे बड़े आयातक से एक वैश्विक रक्षा विनिर्माण कें द्र में परिवर्तित हो 

रहा ह।ै
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z	“विकास के इंजन” की सुरक्षा: जसेै-जसेै भारत 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, उसका सुरक्षा कवच विस्तारित होना चाहिए।
�	मात्रा के आधार पर 90% व्यापार समदु्र के माध्यम से होने के कारण, हिदं-प्रशातं में समदु्री संचार मार्गों (SLOCs) और समदु्र-तल पर स्थित डेटा केबल्स की रक्षा के लिए 

एक भविष्य-तयैार नौसेना अत्यंत महत्त्वपूर्ण ह।ै
�	मिशन सुदर्शन चक्र: यह महत्त्वपूर्ण औद्योगिक गलियारो ंऔर आर्थिक कें द्रों  पर एक व्यापक मिसाइल रक्षा कवच प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करत ेहुए कि राष्ट्र के “विकास 

के इंजन” सुरक्षित रहें।
z	सभ्यतागत निरंतरता और मानव परिवर्तन: विजन 2047 भारतीय सैन्य अवधारणा को “उपनिवश-मकु्त” करने का प्रयास करता ह,ै जो आधनुिक तकनीक को भारतीय दर्शन 

(जसेै चाणक्य के सिद्धांत) में निहित स्वदेशी रणनीतिक संस्कृति  के साथ समन्वय स्थापित करता है।
�	बल का आधनुिकीकरण: यह सासं्कृति क परिवर्तन मानव संसाधन परिवर्तन द्वारा समर्थित ह।ै अग्निपथ योजना जैसी पहल के माध्यम से, सेना संबंधी रखने वाले समझ रखने 

वाले, प्रेरित यवुाओ ंकी भर्ती कर रही है, जो 21वी ंसदी के यदु्ध में महारत हासिल करने में सक्षम हैं।
�	अनसंुधान और कूटनीति: DRDO, शैक्षणिक जगत और निजी क्षेत्र के मध्य सहयोग को बढ़ावा देकर, भारत क्वांटम तकनीक और हाइपरसोनिक्स में अग्रणी बनने का 

लक्ष्य रखता है, साथ ही ‘ग्लोबल साउथ’ के लिए एक विश्वसनीय रक्षा भागीदार बन रहा है।

जिन चुनौतियों का समाधान आवश्यक है
z	सेवा समन्वय की समस्याएँ: तीनो ंसेनाएँ (थल सेना, नौसेना, वाय ुसेना) परंपरागत 

रूप से अलग-अलग कार्य करती रही हैं। उन्हें इंटीग्रेटेड थिएटर कमाडंस् के अतंर्गत 
लाना शक्ति और संसाधन साझा करने की आवश्यकता उत्पन्न करता ह,ै जिससे प्रायः 
आतंरिक टकराव या “टर्फ  वॉर्स” उत्पन्न होत ेहैं।

z	प्रौद्योगिकी अतंराल: भारत अभी भी कुछ “कोर” प्रौद्योगिकिया,ँ जैसे जेट इंजन या 
उन्नत माइक्रोचिप्स, बनाने में संघर्ष करता ह।ै भले ही हम विमान बना लें, हमें प्रायः 
“ब्रेन” या इंजन आयात करना पड़ता ह,ै जो पूर्ण संप्रभुता के लक्ष्य को चुनौती देता 
ह।ै

z	उच्च लागत और बजट सीमाएँ: बड़ी संख्या में सेना के वेतन और पेंशन का भुगतान 
करत ेहुए नई तकनीक खरीदना बहुत महँगा ह।ै
�	यह जोखिम ह ैकि बजट की कमी योजना को धीमा कर सकती ह,ै जिससे सेना 

को पुराने उपकरणो ंका उपयोग अपेक्षा से अधिक समय तक करना पड़ सकता 
ह।ै

z	साइबर जोखिम: जसेै-जसेै हम AI और डिजिटल यदु्ध की ओर बढ़त ेहैं, हम हैकिंग 
के प्रति अधिक संवेदनशील हो जात ेहैं।
�	उन्नत विदेशी साइबर हमलो ंसे अपने सैन्य डेटा की रक्षा करना एक निरंतर और 

कठिन कार्य ह।ै
z	नौकरशाही देरी: भारत की खरीद प्रक्रिया (जिस तरह हम हथियार खरीदते हैं) प्रायः 

धीमी और जटिल होती है।
�	निर्णय लेने में लंबी देरी के कारण तकनीक सैनिको ंतक पहुँचने से पूर्व ही पुरानी 

हो सकती है।
z	अगली पीढ़ी का प्रशिक्षण: उच्च-तकनीकी ड्रोन और AI का उपयोग एक अत्यधिक 

तकनीकी दक्ष बल के िलये आवश्यक है।
�	यह चितंा ह ैकि क्या वर्तमान प्रशिक्षण प्रणाली और अल्पकालिक अग्निपथ योजना 

ऐसे जटिल यदु्ध के लिए पर्याप्त विशेषज्ञ तयैार कर सकती ह।ै
z	निजी उद्योग का विस्तार: जबकि हम चाहत ेहैं कि निजी कंपनिया ँहथियार बनाएँ, कितु कई इकाइया ँअभी भी छोटी हैं।

�	छोटे पुर्जे बनाने से लेकर पनडुब्बी या टैंक का निर्माण भारी निवेश की मागँ करता ह,ै जिसको लेकर कई कंपनियो ंमें अभी भी संकोच ह।ै

आगे की राह
z	नागरिक-सैन्य समेकन को सुदृढ़ करना: तकनीकी प्रतिस्पर्द्धा जीतने के लिए, सेना को रक्षा प्रयोगशालाओ ंऔर नागरिक तकनीकी कें द्रों  के बीच की विषमताओ ंको समाप्त करना 

होगा।
�	भारत को अधिक “ड्यूल-यजू” अनसंुधान को प्रोत्साहित करना चाहिए, जहा ँस्वास्थ्य सेवा या लॉजिस्टिक्स के लिए AI विकसित करन ेवाले निजी स्टार्ट-अप्स अपने उपकरणो ं

को आसानी से डेटा फोर्स या ड्रोन फोर्स के लिए अनुकूलित कर सकें ।
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z	संयकु्तता को संस्थागत बनाना: इंटीग्रेटेड थिएटर कमाडंस् की ओर बढ़ना केवल कार्यालयो ंके स्थानातंरण तक सीमित नही ंहोना चाहिए। यह मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता 
को रेखाकंित करता ह।ै भारत को एक अनिवार्य संयकु्त सेवा कैडर शुरू करना चाहिए, जहा ँअधिकारी अपने कॅरियर का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा सेना की अन्य शाखाओ ंमें काम 
करत ेहुए बिताएँ, ताकि विश्वास और समन्वय विकसित हो सके।

z	स्थिर और बहुवर्षीय वित्तपोषण: चँूकि पनडुब्बी या लड़ाकू विमान बनाने में दशको ंलगत ेहैं, सरकार को एक ‘नॉन-लैप्सेबल’ आधनुिकीकरण कोष बनाना चाहिए।
�	यह सुनिश्चित करेगा कि यदि किसी वर्ष धन खर्च नही ंहोता ह,ै तो वह अगले वर्ष के लिए रक्षा बजट में बना रह,े जिससे मिशन सुदर्शन चक्र जसैी बड़ी परियोजनाएँ बाधित 

न हो।ं
z	उद्योग संबंधी क्षमता निर्माण: आधनुिक यदु्ध दिखात ेहैं कि देशो ंके पास गोला-बारूद और डर्ोन बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं।

�	भारत को निजी कंपनियो ंऔर MSME को ऐसे कारखाने के निर्माण में सहायता करनी चाहिए, जो संकट के दौरान उत्पादन को तजेी से बढ़ा सकें , यह सुनिश्चित करत ेहुए 
कि कभी भी आपूर्ति समाप्त न हो।

z	नौकरशाही बाधाओ ंको हटाना: हथियार खरीदने की प्रक्रिया (प्रोक्योरमेंट) को तीव्र बनाने की आवश्यकता है।
�	डिफें स एक्विजिशन प्रोसीजर (DAP) को सरल बनाकर और अनावश्यक कागजी कार्यवाही हटाकर, भारत यह सुनिश्चित कर सकता ह ैकि जब तक सैनिक को नया डर्ोन 

मिले, तब तक तकनीक पुरानी न हो जाए।
z	वैश्विक साझेदारियो ंका विस्तार: भारत को सह-उत्पादन पर ध्यान कें द्रित करना चाहिए—जहा ँहम केवल विदेशी तकनीक खरीदें नही,ं बल्कि विदेशी भागीदारो ंके साथ मिलकर 

उसे यहा ँनिर्मित भी करें।
�	यह हमें विश्वसनीय और किफायती “मेड इन इंडिया” रक्षा प्रणालिया ँप्रदान करत ेहुए वैश्विक दक्षिण के लिए एक शीर्ष वैश्विक निर्यातक बनने के लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता 

करेगा।
z	नियर-स्पेस और साइबर सीमाओ ंमें निवेश: सेना को “नए उच्च क्षेत्र” को प्राथमिकता देनी चाहिए।

�	इसका अर्थ ह-ै नियर-स्पेस एसेटस् (जैसे- उच्च-ऊँचाई वाले गुब्बारे या उपग्रह) में भारी निवेश करना और विदेशी हकैर्स से हमारी राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड और संचार नेटवर्क  की 
रक्षा के लिए एक सुदृढ़ साइबर कवच का निर्माण करना है।

निष्कर्ष
डिफें स फोर्सेज विजन 2047 यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता ह ैकि भारत बदलती वैश्विक परिस्थितियो ंमें पिछड़ नही ंरहा ह।ै स्थानीय नवाचार, अतंर-सेवा समन्वय और उन्नत 
तकनीक के माध्यम से भारत एक ऐसी सशक्त सेना का निर्माण कर रहा ह,ै जो केवल खतरो ंका सामना ही नही ंकरती, बल्कि उन्हें पूर्व में ही रोकने में सक्षम ह।ै अतंतः, यह रोडमैप 
राष्ट्रीय सुरक्षा को आर्थिक प्रगति के साथ समन्वित करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को सुदृढ़ करता है।

समदु्री अवरोध बिदं:ु भारत की ऊर्जा और व्यापारिक कमजोरियाँ

संदर्भ
हाल ही में हुए भू-राजनीतिक व्यवधानो,ं विशेष रूप से लाल सागर संकट में जारी तनाव और वर्ष 2026 में होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़त ेतनाव ने वैश्विक समुद्री नेटवर्क  की प्रणालीगत 
कमजोरी को उजागर कर दिया है।

संबंधित तथ्य
लाल सागर संकट के शुरुआती चरण के कारण स्वेज नहर के माध्यम से यातायात में भारी 
गिरावट (~50% की कमी) आई थी, हालाकँि वर्ष 2026 के होर्मुज तनाव ने व्यवधानो ं
को और बढ़ा दिया ह,ै जिससे वैश्विक माल ढुलाई दरो ंऔर यदु्ध-जोखिम बीमा प्रीमियम 
में तीव्र वदृ्धि हुई है।

समुद्री अवरोध बिंदओु ंके बारे में
z	अवधारणात्मक समझ: समुद्री चोकपॉइंट भौगोलिक रूप से सँकरे और रणनीतिक 

रूप से महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग (जैसे- जलडमरूमध्य और नहरें) होत ेहैं, जिनसे होकर 
वैश्विक समुद्री यातायात का एक बड़ा हिस्सा गुजरता ह।ै

z	मखु्य संरचनात्मक विशेषताएँ
�	वैश्विक प्रवाहो ंका अत्यधिक संकें द्रण: वशै्विक समदु्री व्यापार का अधिकाशं हिस्सा 

कुछ ही सीमित चोकपॉइंटस् द्वारा संचालित होता ह,ै जो वर्ष 2023 में लगभग 
12.3 अरब टन (UNCTAD के अनसुार) तक पहुँच गया था। इसका अर्थ ह ैकि इन चोकपॉइंटस् पर किसी भी प्रकार की बाधा वैश्विक वाणिज्य और आर्थिक स्थिरता पर 
व्यापक प्रभाव डालती ह।ै
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�	भौतिक सँकरापन और संरचनात्मक कमजोरी: कई चोकपॉइंटस् स्वाभाविक रूप से सँकरे होते हैं, उदाहरण के लिए, मलक्का जलडमरूमध्य अपने सबसे सँकरे बिदं ुपर मात्र 
2.8 किमी. तक सँकरा हो जाता ह,ै जिससे वे अवरोधो,ं दरु्घटनाओ ंया लक्षित व्यवधानो ंके प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जात ेहैं और इस प्रकार वैश्विक व्यापार मार्गों की 
भौतिक कमजोरी उजागर होती ह।ै

�	सीमित विकल्प और उच्च परिवर्तन लागत: केप ऑफ गुड होप जसेै वैकल्पिक 
मार्ग यात्रा की दूरी और परिचालन लागत को काफी बढ़ा देत ेहैं, जिससे पारगमन 
समय अक्सर 10-15 दिन तक बढ़ जाता ह।ै इस प्रकार, अपनी कमजोरियो ंके 
बावजदू चोकपॉइंटस् संरचनात्मक रूप से अपरिहार्य बने रहते हैं।

�	आर्थिक झटको ंका प्रवर्द्धन: लाल सागर संकट (2024) के दौरान देखे गए संकट 
के अनुसार, समुद्री मार्गों पर व्यवधान के कारण माल ढुलाई दरो,ं बीमा प्रीमियमो ं
और डिलीवरी में देरी में भारी वदृ्धि होती ह,ै जब कंटेनर माल ढुलाई दरें 100% 
से अधिक बढ़ गईं (UNCTAD के अनुसार)। यह दर्शाता ह ैकि स्थानीय व्यवधान 
किस प्रकार वैश्विक आर्थिक झटको ंमें परिवर्तित हो सकत ेहैं।
	3 इसलिए, समुद्री मार्ग ‘भू-आर्थिक अवरोध नोड्स’ के रूप में कार्य करते हैं, 

जो भू-राजनीतिक तनावो ंको विश्व भर में मापने योग्य आर्थिक व्यवधानो ंमें 
परिवर्तित करते हैं।

प्रमुख समुद्री चोकपॉइंट और रणनीतिक गलियारे
z	होर्मुज जलडमरूमध्य: यह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का सबसे महत्त्वपूर्ण मार्ग ह,ै जो 

फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता ह।ै यह वैश्विक तले व्यापार के लगभग एक-चौथाई हिस्से को सुगम बनाता ह ैऔर पश्चिम एशिया से वैश्विक बाजारो ंतक जल 
प्रवाह के मुख्य माध्यम के रूप में कार्य करता ह।ै
�	भारत के लिए महत्त्व: भारत के कच्चे तेल आयात का लगभग 40%-50% 

हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है, जिससे यह राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा का एक 
महत्त्वपूर्ण स्तंभ बन जाता है।

z	मलक्का जलडमरूमध्य: यह हिदं महासागर और प्रशातं महासागर के बीच प्रमुख समुद्री 
संपर्क  मार्ग ह,ै जिससे वैश्विक व्यापार का लगभग 30% हिस्सा गुजरता ह ैऔर यह 
हिदं-प्रशातं व्यापार संरचना का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
�	भारत के लिए प्रासंगिकता: यह भारत के पूर्वी व्यापार, एक्ट ईस्ट नीति और ऊर्जा 

आपूर्ति के लिए महत्त्वपूर्ण है, जिससे यह रणनीतिक रूप से अपरिहार्य लेकिन 
संवेदनशील कें द्र बन जाता है।

z	बाब अल-मंडेब – स्वेज नहर प्रणाली: यह प्रणाली एशिया और यरूोप के बीच सबसे 
छोटा और सबसे कुशल समुद्री मार्ग बनाती ह,ै जो एक महत्त्वपूर्ण वैश्विक व्यापार 
प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती ह।ै
�	बाब अल-मंडेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है।
�	भारत के लिए महत्त्व: भारत के लगभग 30-35% निर्यात इसी मार्ग से होकर 

गुजरत ेहैं, जो व्यापारिक प्रतिस्पर्द्धा के लिए इसके महत्त्व को दर्शाता ह।ै

भारत के लिए महत्त्व
z	ऊर्जा सुरक्षा और व्यापक आर्थिक स्थिरता: समुद्री ऊर्जा आयात पर भारत की निर्भरता 

के कारण, समुद्री ऊर्जा आपूर्ति में रुकावटें इसकी व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए 
अत्यं त महत्त्वपूर्ण हैं। इन रुकावटो ं से तेल की कीमतो ंमें अस्थिरता, आयातित 
मुद्रास्फीति, चालू खाता घाटा बढ़ना और राजकोषीय तनाव उत्पन्न होता ह,ै जिससे 
आर्थिक विकास प्रभावित होता है।

z	व्यापार प्रतिस्पर्द्धा और ‘बीमा प्रभाव’: एक अक्सर अनदेखा किया जाने वाला पहलू 
यदु्ध-जोखिम बीमा प्रीमियम का प्रभाव है, जो भू-राजनीतिक तनाव के दौरान तजेी 
से बढ़ता है। इसके परिणामस्वरूप:
�	सभी वस्तुओ ंकी शिपिगं लागत में वदृ्धि
�	भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में कमी
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�	MSME और श्रम-प्रधान क्षेत्रों  पर असमान प्रभाव
	3 इस प्रकार, प्रमुख व्यापार मार्गों पर व्यवधान अप्रत्यक्ष रूप से भारत की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्द्धात्मकता और निर्यात प्रदर्शन को कमजोर करते हैं।

z	सामरिक और भ-ूराजनीतिक महत्त्व: समुद्री मार्ग सुरक्षा, नौसैनिक गतिशीलता और भू-राजनीतिक समीकरणो ंको प्रभावित करने वाले चोकपॉइंटस् हिदं-प्रशातं सामरिक ढाचेँ 
के कें द्र में हैं, जो क्षेत्रीय समुद्री शक्ति और सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका को आकार देत ेहैं।

z	आपूर्ति शृं खला स्थिरता: वैश्विक मूल्य शृं खलाओ ंऔर जस्ट-इन-टाइम उत्पादन प्रणालियो ंके संदर्भ में, निर्बाध समुद्री संपर्क  आवश्यक ह।ै चोकपॉइंटस् में व्यवधान से आपूर्ति 
शृं खला में व्यापक विफलताएँ उत्पन्न होती हैं, जिससे उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास प्रभावित होता है।

जिन चुनौतियों पर विचार करने की आवश्यकता है
z	भ-ूराजनीतिक अस्थिरता: चोकपॉइंट राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों  में स्थित हैं, जिससे वे संघर्षों, रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता और भू-राजनीतिक अस्थिरता के प्रति संवेदनशील 

हो जात ेहैं।
z	गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरे: समुद्री डकैती, समुद्री आतंकवाद और ड्रोन यदु्ध जैसे 

उभरते खतरे परिचालन जोखिमो ंऔर लागतो ंको बढ़ाते हैं, जिससे समुद्री सुरक्षा 
कमजोर होती ह।ै

z	संरचनात्मक ऊर्जा निर्भरता: आयातित हाइड्रोकार्बन पर भारत की निर्भरता बाहरी 
व्यवधानो ंके प्रति गहरी संरचनात्मक संवेदनशीलता उत्पन्न करती ह।ै

z	वैकल्पिक मार्गों की आर्थिक अक्षमता: वकैल्पिक मार्गों में उच्च लागत, लंबी पारगमन 
अवधि और रसद संबंधी चुनौतिया ँशामिल हैं, जिससे उनकी प्रभावशीलता सीमित हो 
जाती ह।ै

z	सीमित रणनीतिक नियंत्रण: चोकपॉइंट पर भारत के प्रत्यक्ष नियंत्रण की कमी के 
कारण अतंरराष्ट्रीय सहयोग और समुद्री शासन ढाचँो ंपर निर्भरता आवश्यक हो जाती है।

z	ग्रे जोन यदु्ध और पनडुब्बी कमजोरिया:ँ आधनुिक खतरे सतही नाकाबंदी से आगे बढ़कर "ग्रे जोन" रणनीति तक विकसित हो गए हैं।
�	वर्ष 2026 में हुई हिसंा ने महत्त्वपूर्ण जलमग्न अवसंरचना (CUI) की संवेदनशीलता को उजागर किया, जहा ँराज्य-प्रायोजित गैर-राज्य अभिकर्ता मानवरहित जलमग्न वाहनो ं

(UUVs) का उपयोग करके महत्त्वपूर्ण यातायात मार्गों के पास स्थित डेटा केबलो ंऔर ऊर्जा पाइपलाइनो ंको निशाना बनात ेहैं।
�	इससे सतही गश्त के अलावा व्यापक जलमग्न क्षेत्र जागरूकता (UDA) की आवश्यकता उत्पन्न होती ह।ै

वैश्विक संस्थागत ढाँचे और बहुपक्षीय प्रतिउपाय
z	वैश्विक शासन और कानूनी आधार: यह स्तर सुरक्षित पारगमन के लिए आवश्यक अंतरराष्ट्रीय कानूनी अधिदेश और तकनीकी मानक प्रदान करता है।

�	UNCLOS और नियम-आधारित व्यवस्था: समुद्री कानून पर संयकु्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) EEZ और अंतरराष्ट्रीय शिपिगं लेन को नियंत्रित करने वाला आधार 
बना हुआ है।
	3 वर्ष 2026 में, इसके विवाद समाधान तंत्र (ITLOS के माध्यम से) दक्षिण चीन सागर में ‘ग्रे जोन’ संघर्षों को कम करने का प्राथमिक साधन हैं।

�	IMO के ‘रेजिलिएंस 2030’ मानक: अतंरराष्ट्रीय समदु्री संगठन बुनियादी सुरक्षा (SOLAS/ISPS) से आगे बढ़कर ‘बंदरगाह और गलियारा सुदृढ़ीकरण’ की ओर 
बढ़ रहा है।
	3 भारत के प्रमुख बंदरगाह अब IMO-मानकीकृत AI जोखिम मूल्यांकन उपकरणो ंका उपयोग करके भविष्य आधारित विश्लेषण करत ेहैं, जिससे चोकपॉइंट संकट 

चरम पर पहुँचने से पहले INSTC या उत्तरी समुद्री मार्ग के माध्यम से सक्रिय रूप से मार्ग परिवर्तन किया जा सकता है।
�	अतंरराष्ट्रीय जल वैज्ञानिक संगठन (IHO): IHO समुद्री सुरक्षा के लिए “डेटा लेयर” प्रदान करता है।

	3 संवेदनशील समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों  और अवरोधो ंका मानचित्रण करके, यह खनन या केबल हस्तक्षेप जसेै समुद्री खतरो ंका पता लगाने के लिए आवश्यक जलमग्न 
क्षेत्र जागरूकता (UDA) को सुगम बनाता ह।ै

z	रणनीतिक जोखिम-मुक्ति और कनेक्टिविटी: अतंिम चरण में संवेदनशील समुद्री अवरोध बिदंओु ंके भौतिक विकल्प तयैार करने पर ध्यान कें द्रित किया गया है।
�	PGII बनाम BRI: G7 के नेततृ्व वाली वैश्विक अवसंरचना और निवेश साझदेारी (PGII) ने भारत-मध्य पूर्व-यरूोप कॉरिडोर (IMEC) को चालू कर दिया है। ‘वैश्विक 

रणनीतिक उपयोगिता’ के रूप में नामित, IMEC का उद्देश्य स्वेज नहर पर निर्भरता को कम करना ह।ै
�	बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI): CPEC और CMEC जैसी परियोजनाएँ चीन को मलक्का जलडमरूमध्य के भूमि-आधारित विकल्प प्रदान करती हैं।

	3 हालाकँि ये वैकल्पिक मार्ग प्रदान करते हैं, लेकिन क्षेत्रीय संप्रभुता के संबंध में ये भारत के लिए भू-राजनीतिक तनाव का एक बिदं ुबने हुए हैं।

आगे की राह
z	ऊर्जा संक्रमण और विविधीकरण: नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और विविध ऊर्जा स्रोतो ंकी ओर संक्रमण को गति देने से संवेदनशील समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम होगी।
z	समदु्री सुरक्षा को मजबूत करना: नौसेना क्षमताओ,ं निगरानी प्रणालियो ंऔर मिशन-आधारित तनैाती को बढ़ाने से सुरक्षित समुद्री मार्ग सुनिश्चित होगंे।
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z	समदु्री कूटनीति: SAGAR सिद्धांत और हिदं-प्रशातं ढाचेँ के तहत साझदेारी को मजबतू करने से सहयोगात्मक सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
z	वैकल्पिक गलियारो ंका विकास: INSTC, IMEC और चेन्नई-व्लादिवोस्तोक गलियारे को चालू करने से व्यापारिक और रणनीतिक लचीलापन बढ़ेगा।
z	रणनीतिक और आपूर्ति शृं खला प्रत्यास्थता बढ़ाना: रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और रसद अवसंरचना का विस्तार करने से भारत की व्यवधानो ंका सामना करने की क्षमता में 

सुधार होगा।
z	ध्वज संप्रभतुा और जहाज निर्माण को बढ़ाना: भारत को वैश्विक जहाजरानी के "उपयोगकर्ता" से "मालिक" बनने की ओर अग्रसर होना चाहिए। भारतीय ध्वज वाले जहाजो ं

के बडे़े को बढ़ाने के लिए जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति (SBFAP) 2.0 का विस्तार करना आवश्यक ह,ै जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि राष्ट्रीय व्यापार विदेशी जहाजो ं
पर निर्भर न रहे, जो भू-राजनीतिक तनाव के दौरान पीछे हट सकते हैं।

z	समदु्री कूटनीति का संस्थागतकरण: ‘संघीय समुद्री सुरक्षा’ संरचना को बढ़ावा देने के लिए सागर सिद्धांत से महासागर (2026) सिद्धांत की ओर संक्रमण।
�	इसमें वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करना और हिदं महासागर क्षेत्र के तटीय देशो ंके साथ संयकु्त गश्त करना शामिल ह,ै ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चोकपॉइंट 

भू-राजनीतिक उपकरण बनने के बजाय वैश्विक साझा संपत्ति बने रहें।

निष्कर्ष
समुद्री अवरोधी बिदं ुभूगोल, भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र के संगम को दर्शात ेहैं, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक स्थिरता और रणनीतिक स्वायत्तता को आकार देत ेहैं। 
प्रणालीगत कमजोरियो ंसे निपटने के लिए, भारत को एक बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी, जिसमें ऊर्जा परिवर्तन, समुद्री क्षमता, कूटनीति और विविध संपर्क  (INSTC, IMEC) 
शामिल हो,ं ताकि अस्थिर वैश्विक व्यवस्था में स्थायी स्थिरता का निर्माण हो सके।

प्रारंभिक परीक्षा

नक्सल-मकु्त बिहार

संदर्भ
मुं गेर में अतंिम सशस्त्र माओवादी के आत्मसमर्पण के साथ बिहार को आधिकारिक रूप 
से नक्सल-मकु्त घोषित कर दिया गया ह,ै जो वामपंथी उग्रवाद पर नियंत्रण में भारत की 
व्यापक सफलता को प्रतिबिबंित करता ह।ै

नक्सल-मुक्त बिहार के बारे में
z	अतंिम सशस्त्र माओवादी का आत्मसमर्पण: मुं गेर में सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण 

ने बिहार में संगठित सशस्त्र माओवादी उपस्थिति के अतं का संकेत दिया ह।ै 
�	कें द्र की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के अतंर्गत उन्हें वित्तीय सहायता और 

पुनर्समेकन समर्थन प्रदान किया जाएगा, जो उग्रवाद से मुख्यधारा की भागीदारी 
की ओर संक्रमण का प्रतीक है।

z	नक्सली गतिविधियो ंका पूर्ण उन्मूलन: वर्ष 2012 में 23 जिलो ंतक प्रभावित रह े
बिहार में वर्ष 2025 में नक्सली घटनाओ ंकी संख्या शून्य दर्ज की गई।
�	सतत ्सुरक्षा अभियानो ंऔर विकासोन्मुख पहुँच के परिणामस्वरूप वर्ष 2025 में 

220 गिरफ्तारिया ँहुईं, सशस्त्र दलो ंका विघटन किया गया तथा पूर्व में प्रभावित 
क्षेत्रों  में प्रशासनिक व्यवस्था पुनर्स्थापित हुई।

वामपथंी उग्रवाद के बारे में
z	वामपंथी उग्रवाद मुख्यतः भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) द्वारा संचालित 

सशस्त्र विद्रोह को संदर्भित करता ह,ै जिसका उद्देश्य हिसंात्मक क्रांति के माध्यम से 
भारतीय राज्य को उखाड़ फें कना ह।ै

z	उत्पत्ति: इस आदंोलन की जड़ें वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी विद्रोह 
में निहित हैं। वर्ष 2004 में पीपुल्स वार ग्रुप और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के 
विलय से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के गठन के बाद इसे संगठित रूप 
मिला।

z	उन्मूलन लक्ष्य: वर्ष 2010 के बाद से हिसंक घटनाओ ंमें 81% की कमी और प्रभावित 
जिलो ंकी संख्या में उल्लेखनीय गिरावट के पश्चात ्सरकार ने मार्च 2026 तक वामपंथी 
उग्रवाद के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया ह।ै

z	नोडल मंत्रालय एवं प्रभाग: गृह मंत्रालय वामपंथी उग्रवाद नीति की देख-रेख अपने 
वामपंथी उग्रवाद प्रभाग (वर्ष 2006 में स्थापित) के माध्यम से करता ह।ै
�	यह सुरक्षा बलो ंकी तैनाती का समन्वय, सुरक्षा-संबंधी व्यय योजना तथा विशेष 

अवसंरचना योजना जसैी क्षमता-वर्द्धन योजनाओ ंका संचालन, और अतंर-मंत्रालयी 
विकासात्मक प्रयासो ंकी निगरानी करता है।

z	अब तक की सफलता: हिसंक घटनाएँ वर्ष 2010 में 1,936 से घटकर 2024 में 
374 रह गईं; सुरक्षा बलो ंकी हताहत संख्या में 73% की कमी आई; एक दशक में 
8,000 से अधिक उग्रवादियो ंने आत्मसमर्पण किया; तथा वर्ष 2025 तक प्रभावित 
जिलो ंकी संख्या 126 से घटकर 11 रह गई—जो तथाकथित “लाल गलियारे” के 
विघटन का संकेत ह।ै

डार्क नटे ड्र ग नटेवर्क

संदर्भ
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ‘टीम कल्कि’ नामक एक अखिल भारतीय डार्क नेट ड्रग 
नेटवर्क  का भंडाफोड़ किया, जिससे नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए क्रिप्टोकरेंसी और 
एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के उपयोग का खुलासा हुआ।

संबंधित तथ्य
टीम कल्की एन्क्रिप्टेड संचार प्लेटफॉर्मों और क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन के माध्यम से कार्य करती थी।

डार्क नेट (Darknet) के बारे में
z	डार्क नेट एक ऐसा गुप्त इंटरनेट प्लेटफॉर्म ह,ै जिसका प्रयोग नशीले पदार्थों की बिक्री, 

अश्लील सामग्री के आदान-प्रदान और अन्य अवैध गतिविधियो ंके लिए किया जाता 
ह।ै यह प्लेटफॉर्म कानून प्रवर्तन एजेंसियो ंकी निगरानी से बचने के लिए गुप्त नेटवर्क  
(ToR) का उपयोग करता ह।ै
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z	डार्क नेट ड्रग सिडंिकेट संगठित आपराधिक नेटवर्क  को संदर्भित करता ह,ै जो नशीले 
पदार्थों की तस्करी के लिए डार्क  वबे की गुमनामी का लाभ उठात ेहैं। व ेअक्सर भुगतान 
के लिए क्रिप्टोकरेंसी और कानून प्रवर्तन एजेंसियो ंसे बचने के लिए एन्क्रिप्टेड संचार 
प्लेटफॉर्म का उपयोग करत ेहैं।

सामान्यतः तस्करी की जाने वाली दवाएँ
z	लाइसर्जिक एसिड डायथाइलमाइन (LSD ब्लॉटर्स): एर्गोट कवक से प्राप्त एक 

शक्तिशाली कृत्रिम मतिभ्रम उत्पन्न करने वाला पदार्थ।
�	यह धारणा, मनोदशा और सोच में परिवर्तन कर देता ह,ै जिससे संवदेनशील व्यक्तियो ं

में मतिभ्रम, घबराहट के दौरे, चितंा और संभावित मनोविकार हो सकता ह।ै
z	3,4-मिथाइलेनेडियोक्सीमेथैम्फे टामाइन (MDMA गोलियाँ): एक कृत्रिम 

उत्तेजक और सहानुभूति पैदा करने वाला पदार्थ है, जो सेरोटोनिन, डोपामाइन 
और नॉरएड्रेनालिन को बढ़ाता है।
�	स्वास्थ्य जोखिमो ंमें निर्जलीकरण, अतिताप, हृदय गति रुकना, तंत्रिका विषाक्तता 

और उपयोग के बाद अवसाद या स्मृति हानि शामिल हैं।
z	तरल MDMA: वितरण या आगे की प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाने वाला 

एक सादं्रित एमडीएमए घोल।
�	बड़ी मात्रा में सेवन से गंभीर विषाक्तता, तंत्रिका तंत्र को हानि और संभावित 

रूप से घातक ओवरडोज का खतरा काफी बढ़ जाता ह।ै
z	एम्फे टामाइन: एक शक्तिशाली कृत्रिम उत्तेजक ह,ै सतर्क ता और ऊर्जा बढ़ाता ह।ै

�	लंब ेसमय तक प्रयोग कीलत, हृदय संबंधी समस्याएँ, भ्रम, मतिभ्रम और सेवन 
बंद करने पर अत्यधिक थकान हो सकती है।

z	चारस (कैनाबिस रेजिन): टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल (THC) से भरपूर एक गाढ़ा 
कैनबिस उत्पाद।
�	इसके दषु्प्रभावो ंमें याददाश्त में कमी, चितंा, भ्रम, समन्वय में कमी और संभावित 

मनोवैज्ञानिक निर्भरता शामिल हैं।

6th जेनरेशन फाइटर प्रोग्राम

संदर्भ
भारत क्षमता अतंराल की चुनौती से निपटने लिए ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम (GCAP) 
या फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम जसेै 6th जेनरेशन फाइटर प्रोग्राम में शामिल होने की 
संभावनाओ ंका अन्वेषण कर रहा है।

6th जेनरेशन फाइटर प्रोग्राम के बारे में
z	 के लड़ाकू विमान उन्नत स्टेल्थ, एआई, और नेटवर्क -कें द्रित यदु्ध क्षमताओ ंको एकीकृत 

करने वाले अगली पीढ़ी के यदु्धक विमान हैं।
z	लड़ाकू विमानो ंकी प्रमखु विशेषताएँ

�	एआई-आधारित प्रणालिया:ँ पायलटो ंके लिए एआई-आधारित सेंसर फ्यूजन 
और निर्णय समर्थन।

�	मानव-रहित टीमिगं: ड्रोन (“लॉयल विगंमैन”) के साथ एकीकरण।
�	उन्नत स्टेल्थ और सेंसर: बहेतर परिचालन क्षमता और स्थितिजन्य जागरूकता।
�	निर्देशित ऊर्जा हथियार: लेजर और उच्च-ऊर्जा प्रणालियो ंके संभावित उपयोग।

z	वैश्विक प्रगति: अमेरिका, यरूोप, और जापान जैसे प्रमुख देश वाय ुश्रेष्ठता बनाए रखने 
के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म विकसित कर रहे हैं।
�	भारत की स्थिति: भारत एडवासं्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) (5वी ं

पीढ़ी) पर कार्य कर रहा ह,ै साथ ही  की क्षमताओ ंके लिए साझदेारी की संभावनाओ ं
का अन्वेषण कर रहा है।

GCAP, 6th जेनरेशन फाइटर प्रोग्राम के बारे में
z	GCAP यनूाइटेड किंगडम, इटली, और जापान द्वारा वर्ष 2035 तक  के लड़ाकू 

विमान विकसित करने के लिए एक त्रिपक्षीय पहल है।
z	प्रमखु विशेषताएँ

�	‘सिस्टम ऑफ सिस्टम्स’: लड़ाकू विमानो,ं ड्रोन और डेटा नेटवर्क  का एकीकरण।
�	लॉयल विगंमैन ड्रोन: यदु्ध अभियानो ंका समर्थन करने वाले स्वायत्त सिस्टम।
�	एआई और सेंसर फ्यूजन: वास्तविक समय में यदु्धक्षेत्र की जागरूकता और निर्णय-

निर्माण।
�	नेक्स्ट-जनरेशन हथियार: निर्देशित ऊर्जा और उन्नत पेलोड का समावेश।

FCAS, 6th जेनरेशन फाइटर प्रोग्राम के बारे में
z	FCAS फ्राँस, जर्मनी, और स्पेन द्वारा संचालित एक यरूोपीय कार्यक्रम है, जो भविष्य 

के वाय ुयदु्ध प्रणालियो ंपर कें द्रित ह।ै
z	प्रमखु विशेषताएँ

�	नेक्स्ट जेनरेशन फाइटर (NGF): उन्नत संचालन क्षमता वाला मुख्य स्टेल्थ विमान।
�	कॉम्बैट क्लाउड: एआई-सक्षम डिजिटल नेटवर्क  जो सभी यदु्धक संसाधनो ंको 

जोड़ता ह।ै
�	रिमोट कैरियर्स: टोही, यदु्ध के लिए ड्रोन।
�	उन्नत प्रोपल्शन: उच्च गति और दीर्घकालिक संचालन के लिए कुशल इंजन।

संक्षेप में समाचार

वैश्विक आतकंवाद 
सूचकांक 2026

इंस्टिट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने वैश्विक आतंकवाद सूचकाकं 2026 जारी किया, जिसमें पाकिस्तान को सबसे ऊपर स्थान दिया 
गया, जबकि भारत वैश्विक आतंकवाद के बदलत ेरुझानो ंके बीच 13वें स्थान पर रहा।

वैश्विक आतकंवाद सूचकांक 2026 के मुख्य बिंदु
z	पाकिस्तान शीर्ष पर: पाकिस्तान आतंकवाद के सबसे अधिक प्रभाव के साथ पहले स्थान पर रहा, जिसका कारण तहरीक-ए-तालिबान 

पाकिस्तान (TTP) और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) जसेै समूहो ंद्वारा बढ़े हुए हमले हैं।
z	भारत की स्थिति: भारत 6.43 के स्कोर के साथ 13वें स्थान पर रहा, जो निरंतर सुरक्षा चुनौतियो ंको दर्शाता ह,ै लेकिन अत्यधिक प्रभावित 

क्षेत्रों  की तलुना में अपेक्षाकृत बहेतर स्थिरता को भी प्रतिबिबंित करता ह।ै



आतंरिक सरुक्षा � करेंट अफेयर्स

109

z	उभरते खतरे के पैटर्न: पश्चिमी देशो ंमें विशेष रूप से अकेले हमलावर (लोन-वलु्फ) हमलो ंऔर यवुाओ ंके उग्रवादीकरण में वदृ्धि, आतंकवाद 
की बदलती प्रकृति को दर्शाती ह।ै

वैश्विक आतकंवाद सूचकांक (GTI) के बारे में
z	वैश्विक आतंकवाद सूचकाकं एक वार्षिक रिपोर्ट ह,ै जो 163 देशो ंमें आतंकवाद के प्रभाव को मापती और रैंक करती है, जो वैश्विक 

जनसंख्या के 99% से अधिक को कवर करती ह।ै
z	प्रकाशित: यह इंस्टिट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो एक स्वतंत्र वैश्विक थिकं टैंक ह।ै
z	संयकु्त स्कोरिंग प्रणाली: GTI प्रत्येक देश को 0 से 10 के बीच एक स्कोर प्रदान करता ह,ै जहा ँ0 आतंकवाद का कोई प्रभाव नही ं

दर्शाता ह ैऔर 10 सबसे अधिक प्रभाव को दर्शाता ह।ै

विरासत उत्कर्ष क्षेत्र 
(LTTs) 

कें द्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व में नक्सल प्रभावित जिलो ंको विरासत उत्कर्ष क्षेत्र (Legacy Thrust Territories) के रूप में नामित किया 
ह।ै 

विरासत उत्कर्ष क्षेत्र (LTTs) के बारे में
z	LTTs एक रणनीतिक वर्गीकरण ह,ै जिसका उद्देश्य उन जिलो ंमें प्रशासनिक शून्यता को रोकना ह,ै जहा ँवामपंथी उग्रवाद (Left Wing 

Extremism) काफी हद तक कमजोर हो चुका ह,ै लेकिन पूरी तरह समाप्त नही ंहुआ है।
z	उद्देश्य: उग्रवाद के पुनरुत्थान को रोकना तथा लक्षित विकास पहलो ंको चरणबद्ध सुरक्षा पुनर्तैनाती के साथ एकीकृत कर दीर्घकालिक 

स्थिरता सुनिश्चित करना।
z	मखु्य विशेषताएँ

�	चरणबद्ध पुनर्तैनाती: यह सुनिश्चित करना कि कें द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) को अचानक वापस न बलुाया जाए, जिससे सुरक्षा 
में किसी प्रकार की कमी न आए।

�	विकासात्मक सुदृढ़ीकरण: 15,000 किमी. सड़क परियोजना और 9,000 से अधिक मोबाइल टॉवरो ंकी स्थापना को तजेी से पूरा 
करना, ताकि बुनियादी ढाचेँ की कमी को दूर किया जा सके।

�	शासन निगरानी: यह सुनिश्चित करना कि राज्य पूर्व संघर्ष क्षेत्रों  में उत्तरदायी प्रशासन और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण बनाए 
रखें।

�	खफुिया सतर्क ता: उग्रवादी प्रचार के पुनरुत्थान को रोकने के लिए शहरी सभाओ ंऔर सोशल मीडिया गतिविधियो ंकी निगरानी करना।

श्टिल मिसाइलें रक्षा मंत्रालय ने उन्नत हल्के  हेलीकॉप्टर (ALH) Mk-III (भारतीय तटरक्षक बल) और श्टिल (Shtil) मिसाइलो ं(भारतीय नौसेना) की 
खरीद के लिए अनुबंधो ंपर हस्ताक्षर किए हैं।

ALH Mk-III (समदु्री भमूिका )
z	अधिग्रहण: रक्षा मंत्रालय ने ₹2,901 करोड़ के अनुबंध पर हिदंसु्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ हस्ताक्षर किए हैं। यह 

खरीद स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित (Buy) श्रेणी के तहत की जा रही है।
z	विशेषताएँ: यह एक उन्नत ट्विन-इंजन, बहुउद्देश्यीय और नई पीढ़ी का हेलीकॉप्टर ह।ै

�	यह तटीय एयरफील्ड और समुद्र में जहाजो ंदोनो ंसे मिशन संचालित करने में सक्षम ह।ै
z	महत्त्व: इससे भारतीय तटरक्षक बल (ICG) की क्षमता कृत्रिम द्वीपो,ं अपतटीय प्रतिष्ठानो ंऔर समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 

मजबतू होगी।
�	यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के प्रति प्रतिबद्धता को भी सुदृढ़ करता है।

ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण – श्टिल मिसाइलें
z	यह एक नौसैनिक, जहाज-आधारित मध्यम दूरी की वाय ुरक्षा प्रणाली ह।ै
z	यह बक मिसाइल प्रणाली (Buk Missile System)से विकसित की गई है।
z	उत्पत्ति: ₹2,182 करोड़ की लागत से रूसी संघ की जेसीसी रोसोनबोरोनएक्सपोर्ट (JSC Rosoboronexport) के साथ समझौता 

हुआ है।
z	विशेषताएँ: सतह से वाय ुमें ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण।
z	महत्त्व: यह भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के यदु्धपोतो ंकी बहु-स्तरीय वाय ुरक्षा संरचना को मजबतू करेगी।

�	साथ ही यह विभिन्न प्रकार के हवाई खतरो ंके विरुद्ध तेज प्रतिक्रिया और सभी मौसमो ंमें कार्रवाई की क्षमता प्रदान करती है।



� आतंरिक सरुक्षाकरेंट अफेयर्स

110

ऑपरेशन संकल्प पश्चिम एशिया में हालिया तनाव बढ़ने के बाद संभावित मानवीय सहायता अभियानो ंके लिए ऑपरेशन संकल्प शुरू िकया गया।

सबंधंित तथ्य
z	रणनीतिक तैनाती: भारतीय नौसेना के दो यदु्धपोत (एक फ्रिगेट और एक डिस्ट्रॉयर) वर्तमान में अदन की खाड़ी और ओमान की खाड़ी 

में तनैात हैं।
�	उदाहरण के लिए आईएनएस सूरत वर्तमान में बहरीन में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सहभागिता के तहत मौजूद है।

z	महत्त्व: इनकी तनैाती का उद्देश्य समदु्री डकैती विरोधी अभियान, व्यापारी जहाजो ंकी सुरक्षा, तथा मानवीय सहायता एवं आपदा 
राहत  (HADR) अभियानो ंके लिए तत्परता बनाए रखना है।

z	CCS की समीक्षा:  संघर्ष के प्रभाव का आकलन करने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने हाल ही में उच्च स्तरीय 
बठैक की।

ऑपरेशन संकल्प 
z	उद्गम: इसे जनू 2019 में प्रारंभ किया गया था।
z	उद्देश्य: भारतीय ध्वज वाल जहाजो ंकी सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और होर्मुज जलमडमरूमध्य  से 

गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजो ंके सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करना।
z	महत्त्व: यह हिदं महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत की “नेट सुरक्षा प्रदाता” की भूमिका को दर्शाता ह।ै

सेज्जिल मिसाइल  
(Sejjil Missile)

ईरान ने पहली बार सक्रिय यदु्ध में सेज्जिल (Sejjil) बैलिस्टिक मिसाइल को आधिकारिक रूप से अमेरिका और इजरायल के ठिकानो ंके 
विरुद्ध तनैात किया।

सेज्जिल मिसाइल क्या है?
z	सेज्जिल (जिसे सज्जिल या अशुरा भी कहा जाता ह)ै एक स्वदेशी, दो-चरणीय, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (MRBM) है, 

जिसे ईरान द्वारा विकसित किया गया है।
z	यह पुरानी द्रव-ईंधन आधारित मिसाइलो ंसे आगे बढ़कर अधिक विश्वसनीय ठोस-ईंधन प्रणाली की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण तकनीकी 

प्रगति को दर्शाती ह।ै
z	इसका विकास ईरान के एयरोस्पेस उद्योगो ंद्वारा किया गया ह।ै
z	इसे “डासंिगं मिसाइल” भी कहा जाता है, क्यों कि यह ऊँचाई पर मार्ग बदलने में सक्षम होती है, जिससे इसे रोकना कठिन हो जाता है।

मखु्य विशेषताएँ

z	ठोस ईंधन प्रणोदन: इसे लंब ेसमय तक पूर्ण रूप से ईंधन भरी स्थिति में रखा जा सकता ह,ै जिससे लगभग तुरंत प्रक्षेपण संभव होता ह।ै
z	दो-चरणीय संरचना: यह दो ठोस-ईंधन मोटरो ंका उपयोग कर अधिक ऊँचाई और गति प्राप्त करती है।
z	विस्तृत मारक क्षमता: इसकी परिचालन मारक दूरी लगभग 2,000 किमी. ह,ै जिससे लेवातं क्षेत्र तक लक्ष्य साधा जा सकता है।
z	उच्च पेलोड क्षमता: यह लगभग 700 किलोग्राम वजन वाले वारहेड को वहन करने में सक्षम है।

वॉर ऑफ एट्रि शन संयकु्त राज्य अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़त ेतनाव के बीच विशषेज्ञों  ने चेतावनी दी ह ैकि यह संघर्ष वॉर ऑफ एट्रिशन (War 
of Attrition) का रूप लेता जा रहा है।  

वॉर ऑफ एट्रिशन क्या है?
z	परिभाषा: यह एक सैन्य रणनीति ह,ै जिसका उद्देश्य दशु्मन की जनशक्ति, संसाधनो ंऔर मनोबल को धीरे-धीरे समाप्त करना होता ह,ै 

ताकि वह यदु्ध जारी रखने में असमर्थ हो जाए।
z	अर्थ: “एट्रिशन” शब्द लैटिन शब्द अट्रिशियोनेम (Attritionem) से आया है, जिसका अर्थ “रगड़कर या घिसकर कमजोर करना” ह,ै 

जो प्रतिद्वंद्वी को धीरे-धीरे कमजोर करने की प्रक्रिया को दर्शाता ह।ै
z	रणनीति: इसमें एक पक्ष तजे और निर्णायक जीत की बजाय लगातार हमलो,ं आर्थिक दबाव और निरंतर संघर्ष के माध्यम से विरोधी को 

धीरे-धीरे कमजोर करने का प्रयास करता है।
z	भारी क्षति: इस प्रकार के यदु्ध अक्सर लंब ेसमय तक चलने वाले संघर्ष में बदल जात ेहैं और दोनो ंपक्षों  को मानव तथा भौतिक संसाधनो ं

की भारी हानि होती है।
�	उदाहरण: इसका उदाहरण प्रथम विश्वयदु्ध की ट्रेंच यदु्ध प्रणाली (Trench warfare) और ईरान–इराक यदु्ध में देखा गया था।
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ग्रैविटी बम अमेरिका ने यह दावा करने के बाद कि ईरान की वाय-ुरक्षा प्रणालिया ँअत्यधिक कमजोर हो चुकी हैं, अपने सैन्य अभियानो ंमें ग्रैविटी बम के 
उपयोग की ओर रणनीतिक परिवर्तन की घोषणा की ह।ै

ग्रैविटी बम के बारे में
z	ग्रैविटी बम, जिसे फ्री-फॉल बम (Free-fall Bomb) या “डंब बम” (Dumb Bomb) भी कहा जाता ह,ै एक बिना इंजन वाला 

हवाई गोला-बारूद ह,ै जिसे विमान से गिराया जाता ह।ै इसकी उड़ान का मार्ग मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण, वायगुतिकी (Aerodynamics) 
तथा विमान की गति और ऊँचाई पर निर्भर करता ह।ै

z	नाभिकीय ग्रैविटी बम की कार्यप्रणाली 
�	एक न्यूक्लियर ग्रैविटी बम को विमान से लक्ष्य की ओर छोड़ा जाता है और यह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे गिरता है। 

सटीकता बढ़ाने के लिए इसमें कभी-कभी टेल-किट सिस्टम (Tail-kit systems) लगाए जाते हैं।
�	विस्फोट पूर्व-निर्धारित ऊँचाई या भमूि से टकराने पर ऑनबोर्ड सेंसर द्वारा सक्रिय होता है।
�	इसके बाद नाभिकीय विखंडन/संलयन प्रतिक्रिया से अत्यधिक विस्फोट, ऊष्मा और विकिरण ऊर्जा उत्पन्न होती है।

मिनटमैन-III मध्य पूर्व में बढ़त ेतनाव के बीच संयकु्त राज्य अमेरिका की स्पेस फोर्स ने कैलिफोर्निया स्थित वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से न्यूक्लियर-सक्षम 
LGM-30G मिनटमैन-III का परीक्षण प्रक्षेपण किया।

मिनटमैन-III अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM)
z	LGM-30G मिनटमैन-III एक न्यूक्लियर-सक्षम अतंरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) ह,ै जो संयकु्त राज्य अमेरिका की 

परमाण ुत्रयी (Nuclear Triad) के स्थल-आधारित घटक का हिस्सा है।
z	इसे शीत यदु्ध (Cold War) के दौरान विकसित किया गया था। यह संयकु्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में भमूिगत साइलो में 

तनैात है और इसका उद्देश्य विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोध तथा द्वितीय प्रहार क्षमता सुनिश्चित करना है।

प्रमुख विशेषताएँ
z	दीर्घ दूरी की प्रहार क्षमता: मिनटमैन-III की मारक क्षमता लगभग 6,000 मील (लगभग 9,600 किमी.) ह,ै जिससे यह अमेरिकी 

क्षेत्र से ही अन्य महाद्वीपो ंके लक्ष्यों  को निशाना बना सकती है।
z	उच्च गति: यह मिसाइल 15,000 मील प्रति घंटे से अधिक गति से यात्रा कर सकती ह,ै जिससे पेलोड को तजेी से अंतरमहाद्वीपीय दूरी 

तक पहुँचाया जा सकता ह।ै

INS अंजदीप  भारतीय नौसेना ने तटीय पनडुब्बी-रोधी यदु्धक क्षमता तथा तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चेन्नई में INS अजंदीप को नौसेना में 
सम्मिलित (Commission) किया गया है।

INS अंजदीप के बारे में
z	INS अजंदीप एक स्वदेशी रूप से अभिकल्पित एंटी-सबमरीन वॉरफेयर – शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC) ह,ै जिसका नाम अजंदीप 

द्वीप के नाम पर रखा गया ह।ै इसे तटीय जलक्षेत्र में शत्रु पनडुब्बियो ंका पता लगाने, उनका अनुगमन करने तथा उन्हें निष्प्रभावी करने के 
लिए निर्मित किया गया है।
�	यह आठ जहाजो ंवाली एक ASW (पनडुब्बी रोधी यदु्ध) परियोजना का हिस्सा ह,ै जिसका उद्देश्य तटीय क्षेत्र में भारत की समुद्री रक्षा 

क्षमताओ ंको सुदृढ़ करना है।

INS अजंदीप की विशेषताएँ
z	स्वदेशी अभिकल्पना एवं निर्माण: INS अजंदीप का निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) द्वारा किया गया ह।ै 

इसमें 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया ह,ै जो नौसैनिक पोत निर्माण एवं रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत 
की बढ़ती आत्मनिर्भरता को प्रतिबिबंित करता ह।ै

z	प्लेटफॉर्म की विशेषताएँ: यह पोत 77 मीटर लंबा ह ैतथा इसका अनुमानित विस्थापन लगभग 1,400 टन ह।ै यह 25 नॉट की अधिकतम 
गति प्राप्त करने में सक्षम है, जिससे यह तटीय एवं उथले जल क्षेत्रों  में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए उपयकु्त सिद्ध होता है।

z	उन्नत पनडुब्बी-रोधी सेंसर एवं आयधु: यह पोत ‘अभय’ नामक हुल-माउंटेड सोनार (Hull Mounted Sonar) सहित आधनुिक 
उथली जल सोनार प्रणालियो,ं हल्के  टॉरपीडो तथा स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी-रोधी रॉकेटो ंसे सुसज्जित ह।ै ये सभी प्रणालिया ँ
जलमग्न खतरो ंका प्रभावी ढंग से पता लगाने तथा उन्हें निष्प्रभावी करने में सक्षम बनाती हैं।

z	बहु-भमूिका परिचालन क्षमता: पनडुब्बी-रोधी यदु्धक भूमिका के अतिरिक्त, इस पोत में एक उन्नत यदु्ध प्रबंधन प्रणाली ह ैऔर यह तटीय 
निगरानी, ​​निम्न-तीव्रता समुद्री अभियान (LIMO) और खोज एवं बचाव (SAR) मिशनो ंमें सहायक हो सकता है।
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अंजदीप द्वीप के बारे में
z	अजंदीप द्वीप अरब सागर में कारवार तट के समीप स्थित है तथा गोवा का हिस्सा ह।ै
z	यह द्वीप ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण ह,ै क्यों कि वर्ष 1498 में वास्को द गामा ने भारत की अपनी प्रथम यात्रा के दौरान इसे परु्तगाली 

साम्राज्य के लिए अधिगृहीत किया था।

समाचारों में अभ्यास
अभ्यास का नाम  अभ्यास के प्रकार भागीदारी अवस्थिति (2025) उद्देश्य/फोकस

धर्म गार्जियन 2026 संयकु्त सैन्य अभ्यास 
(वार्षिक)

भारत और जापान विदेशी प्रशिक्षण नोड, 
चौबटिया (उत्तराखंड)

विशेष रूप से उग्रवाद-रोधी और आतंकवाद-रोधी 
अभियानो ंमें परस्पर संचालन क्षमता और संयकु्त 
कार्यकुशलता को बढ़ाना।

लामितिए-2026 संयकु्त सैन्य अभ्यास 
(द्विवार्षिक)

भारत और सेशेल्स सेशेल्स द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना तथा अर्द्ध-शहरी 
क्षेत्रों  में उप-पारंपरिक अभियानो ंमें समन्वित क्षमता को 
बढ़ाना।

सी ड्रैगन बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी-रोधी यदु्ध 
(ASW) अभ्यास

भारत, संयकु्त राज्य अमेरिका, 
जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड

गुआम के निकट पश्चिमी 
प्रशातं महासागर।

यह मित्र देशो ंके बीच भारत-प्रशातं समुद्री सुरक्षा 
सहयोग को मजबतू करता है।

�
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नतैिक अलगाव और सत्ता का प्रभाव

संदर्भ
नैतिक मानदंडो ंके बावजदू, सत्ता संरचनाओ ंद्वारा कथात्मक नियंत्रण के माध्यम से अनैतिक कार्यों को अक्सर आवश्यक मानकर सामान्यीकृत कर दिया जाता ह,ै चाह ेवह साम्राज्यवादी 
दमन हो या AI द्वारा विस्थापन, जैसा कि अल्बर्ट बाडुंरा के नैतिक अलगाव द्वारा समझाया गया ह।ै

नैतिक अलगाव (Moral Disengagement) के बारे में 
z	अर्थ: अल्बर्ट बाडुंरा द्वारा विकसित नैतिक अलगाव की अवधारणा उन सामाजिक-संज्ञानात्मक तंत्रों  को संदर्भित करती है, जिनके माध्यम से व्यक्ति और संस्थाएँ सकारात्मक 

नैतिक आत्म-छवि बनाए रखत ेहुए अनैतिक आचरण को उचित ठहराते हैं।
z	दोषमकु्त औचित्य: यह एक नैतिक विरोधाभास को उजागर करता ह,ै जहा ँव्यक्ति अपनी नैतिकता का त्याग नही ंकरत;े बल्कि, वे अपने कार्यों के अनुरूप नैतिक मानको ंकी 

पुनर्व्याख्या करत ेहैं।
�	यह निर्णय लेने वाले को आत्म-दंड से बचने और अपराधबोध या नैतिक संघर्ष की मनोवैज्ञानिक असुविधा से बचने की अनुमति देता ह।ै

नैतिक अलगाव और व्यवस्थागत अन्याय का सैद्धांतिक आधार
z	‘दषु्टता की तुच्छता’ ता दषु्टता का साधारणीकरण’ (Banality of Evil) – हन्ना अरेंट 

�	मखु्य विचार: बरुाई हमेशा कट्टरता या घृणा से प्रेरित नही ंहोती, बल्कि अक्सर सामान्य व्यक्तियो ंद्वारा बिना गहन चितंन के नियमित कर्तव्यों  के निर्वाह से उत्पन्न होती ह।ै
�	कार्यप्रणाली: नियमित अनुपालन, नौकरशाही प्रक्रियाएँ और प्रशासनिक मानकीकरण नैतिक निर्णय क्षमता को क्षीण कर देते हैं।
�	प्रभाव: व्यक्ति स्वयं को मात्र कार्यवाहक मानकर नैतिक उत्तरदायित्व से विमुख हो जाते हैं।
�	उदाहरण

	3 होलोकॉस्ट: अधिकारियो ंऔर नौकरशाहो ंन ेकागजी कार्रवाई, रसद और परिवहन प्रणालियो ंके माध्यम से बड़े पैमाने पर अत्याचारो ंको अजंाम दिया और अपनी भूमिका 
को नैतिक अपराध के बजाय प्रशासनिक कार्य समझा।

	3 आधनुिक कॉरपोरेट पर्यावरणीय उल्लंघन, जहा ँअधिकारी नियामक अनुपालन का हवाला देत ेहुए हानिकारक परियोजनाओ ंको मंजरूी देत ेहैं और पारिस्थितिकी परिणामो ं
की अनदेखी करत ेहैं।

z	आज्ञापालन और भमूिका अनकूुलन (Obedience and Role Conditioning) – स्टैनली मिलग्राम और फिलिप जिम्बार्डो
�	मखु्य विचार: व्यक्ति आमतौर पर अधिकार का पालन करत ेहैं और संस्थागत भूमिकाओ ंके अनुरूप चलत ेहैं, भले ही उनके कार्य व्यक्तिगत नैतिकता के विपरीत हो।ं
�	कार्यप्रणाली: उत्तरदायित्व का विकें द्रीकरण, अधिकार की वैधता और भूमिका का आतंरिकीकरण नैतिक प्रतिरोध को दबा देत ेहैं।
�	प्रभाव: हानिकारक कार्यों को “आदेशो”ं या “प्रणाली की आवश्यकताओ”ं के पालन के रूप में उचित ठहराया जाता है।
�	उदाहरण

	3 मिलग्राम प्रयोग: क्या साधारण लोग अधिकार प्राप्त व्यक्ति (Authority Figure) के आदेश पर किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुँचा सकते हैं?
	3 स्टैनफोर्ड जेल प्रयोग: प्रतिभागियो ंने गार्ड की भूमिका सौपंे जाने पर हिसंक व्यवहार अपनाया, जिससे यह स्पष्ट होता ह ैकि परिस्थितिजन्य शक्ति किस प्रकार आचरण 

को प्रभावित करती ह।ै
	3 पुलिस की बर्बरता या सैन्य अत्याचार के समकालीन उदाहरण, जहा ँव्यक्ति अपने कार्यों को “आदेशो ंका पालन” बताकर उचित ठहरात ेहैं।

z	सत्ता-ज्ञान का संबंध – मिशेल फूको
�	मलू विचार: सत्ता ज्ञान, भाषा और संवाद पर नियंत्रण के माध्यम से काम करती ह ैऔर यह निर्धारित करती ह ैकि किसे “सत्य” माना जाता है।
�	कार्यप्रणाली: शब्दावली, विशेषज्ञ कथनो ंऔर संस्थागत अधिकार का रणनीतिक उपयोग कार्यों को वैधता प्रदान करने और असहमति को हाशिए पर धकेलने के लिए किया 

जाता ह।ै
�	प्रभाव: नैतिक उल्लंघनो ंको “सुरक्षा उपाय,” “विकास,” या “प्रगति” के रूप में प्रस्तुत किया जाता ह।ै

एथिक्स10
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�	उदाहरण
	3 संघर्षों में नागरिको ंकी मृत्यु को “सहयोगी क्षति” का नाम देकर, नुकसान की नैतिक गंभीरता को छिपाया जाता ह।ै
	3 व्यापक निगरानी कार्यक्रमो ंको राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता बताकर उचित ठहराया जाता ह,ै जिससे निजता संबंधी बहसें सीमित हो जाती हैं।
	3 कृत्रिम बदु्धिमत्ता द्वारा डेटा निष्कर्षण और उससे होने वाली नौकरियो ंकी छँटनी को नवाचार और दक्षता के रूप में प्रस्तुत किया जाता ह,ै जिससे सहमति तथा आजीविका 

से संबंधित नैतिक चितंाओ ंको दरकिनार कर दिया जाता है।
z	ये सभी सिद्धांत मिलकर यह प्रकट करत ेहैं कि नैतिक अलगाव केवल व्यक्तिगत विफलता नही ंह,ै बल्कि संरचनात्मक रूप से अतंर्निहित ह ै- जहा ँनौकरशाही (अरेंट), अधिकार 

और भूमिकाएँ (मिलग्राम-जिम्बार्डो) और विवेचनात्मक शक्ति (फूको) सामूहिक रूप से अनैतिक आचरण के सामान्यीकरण को सक्षम बनाती हैं, जबकि वैधता का एक मुखौटा 
बनाए रखती हैं।

नैतिक अलगाव को बढ़ावा देने वाले कारक
z	नौकरशाही संरचना: विशेषज्ञता, पदानकु्रम, निर्णय लेने की प्रक्रिया और परिणामो ंसे भौतिक दूरी जसैी विशेषताएँ व्यक्तिगत प्रशासक के लिए नैतिक अलगाव को अत्यधिक 

आसान बना देती हैं।
z	फ्रे म विश्लेषण (इर्विंग गॉफमैन): फ्रे म विश्लेषण से प्राप्त अंतर्दृष्टि यह समझने में मदद करती ह ैकि मीडिया “नैरेटिव” किस प्रकार विशिष्ट “फ्रे म” का चयन करके जनता की 

धारणा को आकार देती हैं, जो हानिकारक कार्यों की वास्तविकता को सामान्य या अस्पष्ट कर देती हैं।
z	डिजिटल प्लेटफॉर्म और एल्गोरिदम: एल्गोरिदम संबंधी परू्वाग्रह को अक्सर “तटस्थ” या “वस्तुनिष्ठ गणित” के रूप में प्रस्तुत किया जाता ह।ै डेटा निष्कर्षण को “वैयक्तिकरण” 

के रूप में सामान्यीकृत किया जाता ह,ै जबकि प्लेटफॉर्म मॉडरेशन को “सामुदायिक सुरक्षा” के रूप में प्रस्तुत किया जाता ह,ै भले ही यह अस्पष्टता को सक्षम बनाता हो।
z	जन भागीदारी और उदासीनता: नैतिक अलगाव न केवल इसलिए बना रहता ह ैक्योंकि  संस्थाएँ नुकसान को उचित ठहराती हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि  जनता धीरे-धीरे उस 

भाषा के प्रति असंवेदनशील हो सकती है, जिसके माध्यम से हानि को सामान्यीकृत किया जाता ह।ै
�	यह अक्सर आलोचना रहित समूह निष्ठा और प्रतिध्वनि कक्षों  के माध्यम से सुदृढ़ होता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में एल्गोरिथम आधारित नैतिक अलगाव
z	कृत्रिम बदु्धिमत्ता के उदय के साथ, नैतिक अलगाव तकनीकी प्रणालियो ंमें गहराई से समाहित होता जा रहा ह,ै जहा ँनिर्णय लेने की प्रक्रिया अपारदर्शी एल्गोरिदम को सौपं दी 

जाती ह।ै
z	कार्यप्रणाली: कृत्रिम बदु्धिमत्ता प्रणालियो ंकी “ब्लैक बॉक्स” प्रकृति उत्तरदायित्व को विभाजित करती ह,ै जिससे संस्थान यह कहकर परिणामो ंको उचित ठहरा सकत ेहैं कि 

“एल्गोरिदम ने निर्णय लिया”, इस प्रकार मानवीय भूमिका को छिपात ेहैं।
z	प्रभाव: इससे जवाबदेही के अभाव की एक नई परत बनती ह,ै जहा ँपूर्वाग्रहो,ं बहिष्करणो ंया त्रुटियो ंको नैतिक विफलताओ ंके बजाय तकनीकी अनिवार्यता के रूप में सामान्य 

मान लिया जाता ह।ै
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नैतिक अलगाव के लोकतांत्रिक और कानूनी आयाम
z	संवैधानिक नैतिकता और विधि के शासन को कमजोर करना

�	मखु्य चितंा: नैतिक उदासीनता संवैधानिक नैतिकता को कमजोर करती है, जो यह मागँ करती ह ैकि शासन केवल कानूनी प्रावधानो ंद्वारा ही नही,ं बल्कि न्याय, गरिमा और 
निष्पक्षता के प्रति नैतिक प्रतिबद्धताओ ंद्वारा निर्देशित हो।

�	कार्यप्रणाली: अधिकारी चुनिदंा रूप से कानूनो ंकी व्याख्या करत ेहैं या नैतिक रूप से संदिग्ध कार्यों को उचित ठहराने के लिए कानूनी अस्पष्टताओ ंका लाभ उठात ेहैं, जिससे 
प्रक्रियात्मक वैधता और वास्तविक न्याय के बीच खाई उत्पन्न हो जाती ह।ै

�	परिणाम: कानून का शासन एक औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाता ह,ै जबकि इसका मूल सिद्धांत—जवाबदेही और कानून के समक्ष समानता—धीरे-धीरे कमजोर होता 
जाता ह।ै

z	नागरिक स्वतंत्रता का व्यवस्थित रूप से हनन
�	मखु्य चितंा: दंडात्मक कार्रवाइयो ंको “सुरक्षा आवश्यकता” के रूप में परिभाषित करने से असाधारण उपायो ंका सामान्यीकरण संभव हो जाता है।
�	तंत्र: सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय हित जसेै व्यापक और अस्पष्ट आधारो ंपर निवारक हिरासत, निगरानी व्यवस्था, इंटरनेट बंद करना और असहमति पर प्रतिबंध लगाना।
�	परिणाम: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जसेै मौलिक अधिकारो ंमें धीरे-धीरे कटौती की जा रही ह,ै जिससे ऐसा माहौल बन रहा ह,ै जहा ँअधिकार 

गारंटीकृत होने के बजाय सशर्त हो जात ेहैं।
�	उदाहरण: समय पर सुनवाई के बिना लंब ेसमय तक हिरासत में रखना निवारक कार्रवाई के रूप में उचित ठहराया जाता है।

	3 डेटा के दरुुपयोग और निगरानी की कमी को लेकर चितंाओ ंके बावजदू, बड़े पैमाने पर डिजिटल निगरानी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया जाता ह।ै
z	जवाबदेही और संस्थागत नियत्रणो ंमें ढील

�	मखु्य चितंा: नैतिक उदासीनता नौकरशाही और राजनीतिक संरचनाओ ंमें उत्तरदायित्व के विकें द्रीकरण को सक्षम बनाती है।
�	तंत्र: निर्णयो ंको तकनीकी भाषा, समिति-आधारित अनुमोदन या आदेश-शृं खला के तर्क  के माध्यम से उचित ठहराया जाता ह,ै जिससे प्रत्यक्ष जवाबदेही निर्धारित करना कठिन 

हो जाता है।
�	परिणाम: न्यायिक समीक्षा, विधायी जाचँ और स्वतंत्र मीडिया का कमजोर होना, संस्थागत दंडमुक्ति की संस्कृ ति को जन्म देता ह,ै जहा ँगलत कार्य अनदेखे रह जाते हैं।

z	अतंरराष्ट्रीय काननू और मानवाधिकार मानदंडो ंपर दबाव
�	मखु्य चितंा: वशै्विक स्तर पर, नैतिक अलगाव से यह बदल रहा ह ैकि राज्य अतंरराष्ट्रीय मानवीय कानून और मानवाधिकार दायित्वों  की व्याख्या तथा अनुपालन कैसे करत ेहैं।
�	कार्यप्रणाली: राज्य “रणनीतिक आवश्यकता,” “आतंकवाद-विरोधी” या “पूर्व-निवारक रक्षा” जसेै शब्दों  का प्रयोग करके जबरदस्ती या एकतरफा कार्रवाइयो ंको वधै ठहरात ेहैं।
�	निहितार्थ: इससे चुनिदंा अनुपालन होता ह ैऔर संयकु्त राष्ट्र जसेै वैश्विक संस्थानो ंकी विश्वसनीयता कमजोर होती ह,ै जिससे एक नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा मिलता 

ह,ै जो तेजी से खंडित और राजनीतीकरण से ग्रसित होती जा रही है।
�	उदाहरण: संघर्षों के दौरान नागरिको ंकी मृत्यु को “सहयोगी क्षति” के रूप में वर्णित किया जाता ह,ै जिससे अंतरराष्ट्रीय मानवीय ढाचँो ंके तहत जवाबदेही कम हो जाती है।

	3 व्यापक सहमति के बिना एकतरफा सैन्य हस्तक्षेप या प्रतिबंध व्यवस्थाओ ंको उचित ठहराया जाता है, जिससे बहुपक्षीय मानदंडो ंका हनन होता है।
z	नैतिक अलगाव धीरे-धीरे कानून को न्याय के साधन से औचित्य सिद्ध करने के तंत्र में बदल देता ह,ै जिससे नागरिक स्वतंत्रता, संस्थागत जवाबदेही और वशै्विक कानूनी मानक 

कमजोर होत ेजात ेहैं और इस प्रकार लोकतातं्रिक वैधता और नियम-आधारित व्यवस्था की विश्वसनीयता दोनो ंके लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न होती ह।ै

शासन में प्रशासनिक भाषा और नैतिक सीमाएँ
z	सटीकता और हेर-फेर में अतंर करना

�	मखु्य विचार: संस्थागत भाषा का अर्थ नैतिक अलगाव नही ंहोता; बल्कि, कई संदर्भों में यह शासन में जटिलता, अनिश्चितता और संवेदनशीलता से निपटने के लिए आवश्यक 
प्रशासनिक सटीकता को दर्शाती है।

�	तर्क : कूटनीति, सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा जसेै क्षेत्रों  में, सावधानीपरू्वक चुनी गई शब्दावली पारदर्शिता और स्थिरता के बीच संतलुन बनाए रखने में सहायक होती 
ह,ै जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संचार प्रभावी हो और घबराहट, गलत सूचना या अनपेक्षित तनाव को बढ़ावा न दे।

�	निहितार्थ: ऐसी भाषा, जब जिम्मेदारी से उपयोग की जाती ह,ै तो छिपाने के बजाय स्पष्टता और समन्वय के साधन के रूप में कार्य करती ह।ै
	3 कोविड-19 महामारी के दौरान, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखत ेहुए, बदलत ेजोखिमो ंको व्यवस्थित तरीके से संप्रेषित करने के लिए ‘नियंत्रण क्षेत्र’ और ‘क्रमबद्ध प्रतिक्रिया 

रणनीति’ जैसे वाक्यांशो ंका प्रयोग किया गया।
	3 सरकारें आर्थिक मंदी को ‘चक्रीय मंदी’ या ‘अस्थायी सुधार’ के रूप में वर्णित करती हैं, ताकि बाजार की अपके्षाओ ंको स्थिर किया जा सके और निवेशको ंमें घबराहट को 

रोका जा सके।
z	राज्य-प्रशासन में कार्यात्मक आवश्यकता

�	कार्यप्रणाली: आधनुिक शासन व्यवस्था परिचालन दक्षता और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक अस्पष्टता, तकनीकी शब्दावली और चयनात्मक प्रकटीकरण 
पर निर्भर करती ह।ै

�	तर्क : सभी परिस्थितियो ंमें पूर्ण पारदर्शिता संवेदनशील वार्ताओ,ं खुफिया अभियानो ंया सैन्य तयैारियो ंको खतरे में डाल सकती है, जिससे नियंत्रित संचार आवश्यक हो जाता ह।ै
�	प्रभाव: विवकेपूर्ण उपयोग किए जाने पर, ऐसी भाषा नीतिगत लचीलापन प्रदान करती ह,ै संघर्ष को कम करने में सहायक होती ह ैऔर अस्थिर वातावरण में संस्थागत विश्वसनीयता 

को बनाए रखती ह।ै



� एथिक्सकरेंट अफेयर्स

116

�	उदाहरण: मौजदूा भू-राजनीतिक तनावो ंमें, देश अक्सर प्रत्यक्ष उकसावे से बचत ेहुए अपने इरादे को स्पष्ट करने के लिए ‘संतलुित प्रतिक्रिया’ जसेै शब्दों  का प्रयोग करते हैं।
	3 राजनयिक बातचीत में अक्सर ‘रचनात्मक अस्पष्टता’ का सहारा लिया जाता ह ैताकि कई हितधारक समझौतो ंकी व्याख्या इस तरह से कर सकें , जिससे सार्वजनिक टकराव 

के बिना आम सहमति बन सके।
z	नैतिक सीमा - परिशुद्धता से अस्पष्टता तक

�	मखु्य चितंा: नैतिक सीमा तब पार हो जाती ह,ै जब प्रशासनिक भाषा स्पष्टता का साधन होने के बजाय छिपाने का साधन बन जाती है, जिससे निर्णयो ंके वास्तविक प्रभाव को 
व्यवस्थित रूप से धुँधला कर दिया जाता ह।ै

�	तंत्र: हानि को कम करके आकँने, जिम्मेदारी को बाटँने और सार्वजनिक जाचँ को सीमित करने के लिए व्यंजनाओ ंतथा तकनीकी शब्दावली का लगातार उपयोग, जिससे निर्णय 
लेने वालो ंको जवाबदेही से बचाया जा सके।

�	निहितार्थ: यह भाषा को नैतिक अलगाव के साधन में बदल देता ह,ै जिससे सार्वजनिक विश्वास कम होता है, लोकतातं्रिक संवाद कमजोर होता है और अन्याय सामान्य हो 
जाता ह।ै

�	हाल के उदाहरण: सशस्त्र संघर्षों में नागरिक हताहतो ंको ‘सहयोगी क्षति’ के रूप में वर्णित किया जाता ह,ै जिससे मानवीय हानि की नैतिक और कानूनी गंभीरता कम हो जाती 
ह।ै
	3 स्वचालन और कृत्रिम बदु्धिमत्ता के कारण बड़े पैमाने पर नौकरियो ंकी हानि को ‘कार्यबल अनुकूलन’ या ‘दक्षता पुनर्गठन’ के रूप में प्रस्तुत किया जाता ह,ै जिससे विस्थापित 

श्रमिको ंकी सामाजिक-आर्थिक पीड़ा छिप जाती है।
	3 डिजिटल प्लेटफॉर्मों द्वारा व्यापक डेटा संग्रहण को ‘उपयोगकर्ता अनुभव को बहेतर बनाने’ के रूप में उचित ठहराया जाता ह,ै गोपनीयता, सहमति और निगरानी पूँजीवाद 

को लेकर बढ़ती चितंाओ ंके बावजदू।
z	मानक सीमा - जवाबदेही, आशय और निगरानी

�	मखु्य सिद्धांत: प्रशासनिक भाषा की नैतिक वैधता अंततः इरादे, आनुपातिकता और सुदृढ़ जवाबदेही तंत्रों  की उपस्थिति पर निर्भर करती ह।ै
�	तर्क : लोकतातं्रिक शासन के लिए आवश्यक ह ैकि पूर्ण पारदर्शिता से कोई भी विचलन अस्थायी, न्यायसंगत और न्यायिक समीक्षा, विधायी निगरानी और स्वतंत्र प्रेस जसेै 

संस्थागत नियंत्रणो ंके अधीन हो।
�	प्रभाव: जब भाषा का उपयोग जनहित में किया जाता ह,ै तो यह शासन को मजबतू करता है; जब इसका उपयोग सुनियोजित रूप से रोके जा सकने वाले नुकसान को छिपाने 

के लिए किया जाता ह,ै तो यह कानून के शासन और लोकतातं्रिक नैतिकता को कमजोर करता है।
�	हाल के उदाहरण: विभिन्न लोकतंत्रों  में न्यायिक जाचँ, जिसमें लंब ेसमय तक इंटरनेट बंद रहने पर सवाल उठाए गए और आनुपातिकता तथा पारदर्शिता की आवश्यकता पर 

जोर दिया गया।
	3 एआई शासन पर वैश्विक नियामक बहस, जहा ँएल्गोरिथम पारदर्शिता की मागँें केवल “नवाचार” और “दक्षता” के इर्द-गिर्द गढ़े गए अपारदर्शी कॉरपोरेट कथनो ंको 

चुनौती देती हैं।
z	यद्यपि प्रशासनिक सटीकता आधनुिक शासन की एक अपरिहार्य विशेषता बनी हुई ह,ै इसकी नैतिक वैधता इस बात पर निर्भर करती ह ैकि यह सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाती 

ह ैया जिम्मेदारी को अस्पष्ट करती ह;ै इस प्रकार, पारदर्शिता, जवाबदेही और आनुपातिकता नैतिक अलगाव के उपकरण में इसके परिवर्तन के विरुद्ध महत्त्वपूर्ण सुरक्षा उपायो ंके 
रूप में उभरती हैं।

आगे की राह
z	संस्थागत सुरक्षा उपायो ंको सुदृढ़ बनाना: व्हिसलब्लोअर सुरक्षा को बढ़ाना, स्वतंत्र न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करना और प्रमुख नीतिगत निर्णयो,ं विशषे रूप से कृत्रिम बदु्धिमत्ता 

(AI) जसेै उभरत ेक्षेत्रों  में, मानवाधिकार प्रभाव आकलन (Human Rights Impact Assessments- HRIA) को अनिवार्य बनाना, ताकि सक्रिय नैतिक जाचँ को 
सक्षम बनाया जा सके।

z	पारदर्शी उत्तरदायित्व शृं खला सुनिश्चित करना: संस्थागत पदानुक्रम में व्यक्तिगत जवाबदेही को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और नियमित नैतिक ऑडिट करना, ताकि अनैतिक 
आचरण के लिए ‘आदेशो ंके पालन’ को ढाल के रूप में प्रयोग न किया जा सके।

z	भाषायी जवाबदेही को बढ़ावा देना: आधिकारिक संचार में स्पष्ट और मानव-कें द्रित भाषा के उपयोग को अनिवार्य बनाना, यह सुनिश्चित करना कि नीतिगत विवरण वास्तविक 
दनुिया के प्रभावो ंको सटीक रूप से प्रतिबिबंित करें और व्यंजनाओ ंके माध्यम से नुकसान को न छिपाएँ।

z	नैतिक साहस और नैतिक तर्क  का निर्माण: आलोचनात्मक सोच, नैतिक जागरूकता और संवैधानिक मूल्यों  पर जोर देने के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रणालियो ंमें सुधार करना, 
जिससे व्यक्ति नैतिक अलगाव को पहचान सकें  एवं उसका विरोध कर सकें ।

z	सहभागी निगरानी को सुदृढ़ बनाना: पारदर्शिता बढ़ाने और संस्थागत कार्यों पर निरंतर लोकतातं्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नागरिक समाज, मीडिया और नागरिक 
सहभागिता को सशक्त बनाना।

निष्कर्ष
नैतिक अलगाव यह दर्शाता ह ैकि सत्ता-चालित प्रणालियो ंमें अनैतिक आचरण नैतिकता के अभाव के कारण नही,ं बल्कि इसकी रणनीतिक पुनर्व्याख्या के कारण निरंतर बना रहता है। 
व्यंजनाओ,ं पदानुक्रमो ंऔर “नैरेटिव” नियंत्रण के माध्यम से हानिकारक कार्यों को सामान्यीकृत तथा वधै ठहराया जा सकता ह।ै न्याय और लोकतातं्रिक जवाबदेही को बनाए रखने के 
लिए, नैतिक सतर्कत ा की संस्कृ ति को बढ़ावा देना आवश्यक ह,ै जहा ँसत्ता का प्रयोग संस्थागत कार्यों के मानवीय परिणामो ंतथा मानवीय गरिमा के मूलभतू सिद्धांतो ंसे जडु़ा रह।े�
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समाचारों में व्यक्तित्व

सावित्रीबाई फुले कें द्रीय गृह मंत्री ने सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करत ेहुए महिलाओ ंकी शिक्षा में उनके योगदान को रेखाकंित 
किया।

सावित्रीबाई फुले के बारे में
z	सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षिका और जाति तथा लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध सामाजिक सुधार की अग्रदूत माना 

जाता ह।ै
z	जन्म: वर्ष 1831 में महाराष्ट्र के नायगावँ में एक वंचित माली समुदाय में जन्म हुआ।
z	विवाह: कम आय ुमें उनका विवाह समाज सुधारक ज्योतिराव फुले से हुआ, जिन्हों ने उन्हें घर पर शिक्षा दी।
z	योगदान

�	पहली महिला शिक्षिका: वह भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी ंऔर बाद में बालिका विद्यालय की पहली महिला प्रधानाध्यापिका 
भी बनी।ं

�	पहला बालिका विद्यालय: वर्ष 1848 में पुण ेमें भारत का पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया।
�	शिक्षा आदंोलन: महिलाओ,ं दलितो ंऔर वंचित समुदायो ंकी शिक्षा को बढ़ावा दिया।
�	महिला अधिकार: बाल विवाह, जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता के विरुद्ध अभियान चलाया।
�	बालहत्या प्रतिबंधक गृह: गर्भवती विधवाओ ंऔर सामाजिक उत्पीड़न की शिकार महिलाओ ंके लिए आश्रय गृह स्थापित किया।
�	सत्यशोधक विवाह: वर्ष 1873 में पहला सत्यशोधक विवाह आरंभ कराया, जिसमें दहजे, ब्राह्मण पुरोहित और ब्राह्मणवादी रीति-

रिवाजो ंका प्रयोग नही ंकिया गया।
�	जल अधिकार (1868): अछूत माने जाने वाल लोगो ंको ऊँची जातियो ंके लिए निर्धारित जल से वंचित किए जाने की स्थिति से 

प्रभावित होकर, फुले दंपति ने वर्ष 1868 में अपने घर का कुआ ँइन समुदायो ंके लिए खोल दिया।
�	साहित्यिक कृतिया:ँ उन्हों ने काव्य फुले और बावन काशी सुबोध रत्नाकर जसेै काव्य ग्रंथ लिखे।
�	निधन: 10 मार्च, 1897 को पुण ेमें प्लेग के रोगियो ंकी सेवा करत ेहुए उनका निधन हो गया।

समाचारों में योजनाएँ

पीएम-पोषण 
(PM-POSHAN) 

संसदीय समिति ने पीएम-पोषण योजना की समीक्षा की और किशोर पोषण अतंराल को दूर करने तथा शैक्षिक परिणामो ंमें सुधार के लिए 
इसके दायरे का विस्तार करने की सिफारिश की।

संसदीय समिति की प्रमुख सिफारिशें
z	नाश्ता: छात्रों  के पोषण और एकाग्रता में सुधार के लिए मध्याह्न भोजन के साथ कम-से-कम हल्का नाश्ता प्रदान करने की सिफारिश 

की गई।
z	कक्षा 10 तक विस्तार: योजना को कक्षा 10 तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया, ताकि कक्षा 8 के बाद भी निरंतर पोषण समर्थन सुनिश्चित 

किया जा सके।
z	कक्षा 12 तक विस्तार: अगले पाचँ वर्षों में योजना को कक्षा 12 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव रखा गया, ताकि किशोरो ंको समर्थन 

मिल सके।
z	किशोर पोषण पर ध्यान: इस बात पर बल दिया गया कि किशोरावस्था विकास का एक महत्त्वपूर्ण चरण ह ैऔर बहेतर पोषण से स्वास्थ्य 

समस्याएँ और स्कू ल ‘ड्रॉप आउट’ दर (विशेषकर लड़कियो ंमें) कम हो सकती है।

समाचारों में  
व्यक्तित्व / दिवस / स्थान11
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पीएम-पोषण (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण ) योजना के बारे में
z	प्रारंभ: इसे वर्ष 1995 में मिड डे मील या प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (NP-NSPE) के रूप में शुरू 

किया गया था।
z	विकास: बाद में इसे उच्च प्राथमिक कक्षाओ ंतक विस्तारित किया गया और वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर पीएम-पोषण कर 

दिया गया।
z	प्रकृति: यह एक कें द्र प्रायोजित योजना है, जो स्कूल  के बच्चों  को पौष्टिक पका हुआ भोजन प्रदान करती ह,ै ताकि स्वास्थ्य और शिक्षा 

के परिणामो ंमें सुधार हो सके।
z	लाभार्थी: यह योजना कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्रों  को शामिल करती ह,ै जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कू लो ंमें पढ़त े

हैं, साथ ही विशेष प्रशिक्षण कें द्रों  के छात्रों  को भी शामिल करती है।
z	उद्देश्य: इसका लक्ष्य पोषण स्तर में सुधार, नामाकंन और उपस्थिति बढ़ाना तथा स्कू ल छोड़ने की दर कम करना ह,ै विशेषकर आर्थिक 

रूप से कमजोर वर्गों के बीच।

लघु जलविद्युत विकास 
योजना

कें द्रीय मंत्रिमंडल न ेस्वच्छ और विकें द्रीकृत ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लघु जलविद्युत विकास योजना को स्वीकृति दी है।

लघ ुजलविद्युत विकास योजना के बारे में
z	नोडल मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)।
z	उद्देश्य: लघु जलविद्युत परियोजनाओ ं(SHPs) से बिजली उत्पादन को सतत ्और पर्यावरण-अनकूुल तरीके से बढ़ावा देना।
z	अवधि और वित्तीय व्यय: यह योजना वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक के लिए ₹2584.60 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 

स्वीकृत की गई है।
z	क्षमता: यह योजना 1–25 मेगावाट क्षमता वाली लघु जलविद्युत परियोजनाओ ंका समर्थन करती ह ैऔर लगभग 1500 मेगावाट 

क्षमता स्थापना का लक्ष्य रखती ह।ै
z	कें द्रित क्षेत्र: पर्वतीय क्षेत्रों , पूर्वोत्तर राज्यों  और सीमावर्ती जिलो ंपर विशेष ध्यान दिया गया ह,ै जहा ँजलविद्युत की उच्च क्षमता है।
z	वित्तीय सहायता: पूर्वोत्तर और सीमावर्ती क्षेत्रों  के लिए अधिक सहायता (₹3.6 करोड़/मेगावाट या 30% लागत) तथा अन्य राज्यों  

के लिए कम सहायता (₹2.4 करोड़/मेगावाट या 20% लागत) प्रदान की जाएगी, साथ ही परियोजना-वार सीमाएँ निर्धारित हैं।

लघ ुजलविद्युत (SHP)
z	परिभाषा: लघु जलविद्युत से आशय ऐसी लघु जलविद्युत परियोजनाओ ंसे ह,ै जिनकी क्षमता भारत में सामान्यतः 25 मेगावाट तक 

होती ह।ै

भव्य योजना प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कें द्रीय मंत्रिमंडल न ेभारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य-BHAVYA) को स्वीकृति दी है।

भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य-BHAVYA)
z	उद्देश्य: देश भर में 100 प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क  विकसित करना।

�	प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक अवसंरचना से आशय ऐसे तयैार-उपयोग औद्योगिक परिसरो ंसे ह,ै जिनमें पूर्व-विकसित भूमि, उपयोगिताएँ 
और स्वीकृतिया ँउपलब्ध होती हैं।

�	यह उद्योगो ंको त्वरित संचालन प्रारंभ करने में सक्षम बनाता है, जिससे विलंब कम होता ह ैऔर व्यापार करने में सुगमता बढ़ती ह।ै
z	वित्तपोषण: ₹33,660 करोड़।
z	क्रियान्वयन: इसे राज्यों  और निजी क्षेत्र के भागीदारो ंके सहयोग से लागू किया जाएगा, जो राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम 

के अतंर्गत औद्योगिक स्मार्ट शहरो ंकी सफलता पर आधारित ह।ै
z	औद्योगिक पार्कों की स्थापना: इस योजना के अतंर्गत 100 से 1,000 एकड़ तक के औद्योगिक पार्कों का विकास किया जाएगा, जिसमें 

प्रति एकड़ ₹1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
z	आर्थिक सहायता: प्रति एकड़ ₹1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:

�	कोर अवसंरचना (आतंरिक सड़कें , भूमिगत उपयोगिताएँ, जल निकासी, सामान्य उपचार सुविधाएँ, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी 
और प्रशासनिक प्रणालिया)ँ।

�	मलू्य-वर्द्धित अवसंरचना (निर्मित फैक्टरी शेड, आवश्यकता अनुरूप इकाइया,ँ परीक्षण प्रयोगशालाएँ, भंडारण)।
�	सामाजिक अवसंरचना (श्रमिक आवास और सहायक सुविधाएँ)।

z	दायरा: यह योजना सभी राज्यों  और कें द्रशासित प्रदेशो ंतक विस्तारित होगी।
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‘ रेजिलिएंस एंड लॉजिस्टिक्स 
इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट 
फैसिलिटशेन’ (RELIEF )

पश्चिम एशियाई संकट के मद्देनजर सरकार ने ‘रेजिलिएंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन’ (RELIEF) योजना 
शुरू की ह,ै जिसकी लागत ₹497 करोड़ है।

RELIEF योजना के बारे में 
z	उद्देश्य: पश्चिम एशिया संकट के कारण फँसे माल के निर्यातको ंको ऋण बीमा कवर प्रदान करना।
z	बीमा प्रीमियम: इस योजना के तहत बीमा प्रीमियम संकट-पूर्व दरो ंपर होगंे और इसका मुख्य उद्देश्य लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) 

लाभार्थियो ंको लाभ पहुँचाना होगा।
z	नोडल मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (भारत सरकार)।
z	कार्यान्वयन एजेंसी: ECGC लिमिटेड (पूर्व में एक्सपोर्ट क्रेडि ट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)।
z	दायरा: इसमें पात्र पूर्व शिपमेंट और भावी निर्यात दोनो ंशामिल हैं, जिसमें MSME सहायता पर विशेष ध्यान दिया गया है।
z	वित्तपोषण: यह हस्तक्षेप EPM के तहत वित्तपोषित होगा और भू-राजनीतिक घटनाक्रमो ंके आधार पर समय-समय पर इसकी समीक्षा 

की जाएगी।
z	क्षेत्रीय दायरा: यह योजना संयकु्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, इजरायल, कतर, ओमान, बहरीन, इराक, ईरान और यमन 

के लिए या इन देशो ंसे होकर गुजरने वाल सभी खेपो ंपर लागू होती है।

सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए 
क्रे डिट गारंटी योजना-2.0 

(CGSMFI-2.0)

मार्च 2026 में, भारत सरकार ने सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने और तनावग्रस्त सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को स्थिर करने के लिए सूक्ष्म 
वित्त संस्थानो ंके लिए क्रे डिट गारंटी योजना-2.0 शुरू की।

सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए क्रे डिट गारंटी योजना-2.0 (CGSMFI-2.0) के बारे में
z	CGSMFI-2.0 एक सरकारी पहल है, जो बैंको ंऔर वित्तीय संस्थानो ंको NBFC-MFIs/MFIs को दिए गए ऋणो ंपर होने वाल 

नुकसान के विरुद्ध गारंटी कवर प्रदान करती है, जिससे छोटे उधारकर्ताओ ंके लिए ऋण प्रवाह में वदृ्धि होती है।
z	वैधता: यह योजना 30 जून, 2026 तक या ₹20,000 करोड़ की कुल गारंटी सीमा पूरी होने तक वैध है।
z	उत्पत्ति (CGSMFI-1.0): परू्ववर्ती CGSMFI-1.0, जिसे वर्ष 2021 में शुरू किया गया था, COVID-19 राहत पैकेज का 

हिस्सा था, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म वित्त संस्थानो ंका समर्थन करना और महामारी के दौरान कमजोर उधारकर्ताओ ंको निरंतर ऋण उपलब्ध 
कराना था।

z	नोडल मंत्रालय: वित्त मंत्रालय के अतंर्गत वित्तीय सेवा विभाग।
z	कार्यान्वयन एजेंसी: नेशनल क्रे डिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, जो भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई ह।ै
z	उद्देश्य

�	ऋण प्रवाह में वृद्धि: क्षेत्रीय तनाव के दौरान बैंको/ंवित्तीय संस्थानो ंको NBFC-MFIs और MFIs को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित 
करना।

�	जोखिम न्यूनीकरण: त्रुटिपरू्ण ऋणो ंपर 70–80% तक गारंटी कवर प्रदान करना।
	3 छोटे MFIs के लिए 80%, मध्यम के लिए 75% और बड़े MFIs के लिए 70%।

�	आजीविका समर्थन: MFIs को निम्न-आय वाल परिवारो ंको ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाना।
z	अतंिम लाभार्थी: छोटे उधारकर्ता (RBI की माइक्रोफाइनेंस परिभाषा के अनुसार)।

�	RBI के अनुसार, NBFC-MFI एक गैर-जमा स्वीकार करने वाली NBFC ह,ै जिसकी कुल परिसंपत्तियो ंका कम-से-कम 
75% “माइक्रोफाइनेंस ऋण” में होता है।

�	माइक्रोफाइनेंस ऋण ऐसे ऋण हैं, जो बिना संपार्श्विक (Collateral-free) के उन परिवारो ंको दिए जात ेहैं, जिनकी वार्षिक आय 
₹3 लाख तक होती ह।ै
	3 ये ऋण निम्न-आय वर्ग के लिए होते हैं और RBI के विशेष निर्देशो ंके अतंर्गत विनियमित होते हैं।

z	मध्यस्थ: मान्यता प्राप्त स्व-नियामक संगठनो ंके साथ पंजीकृत NBFC-MFIs और MFIs।
z	पात्रता मानदंड

�	MLIs (मेंबर लेंडिगं इंस्टिट्यूशन्स) द्वारा ऑन-लेंडिगं के लिए स्वीकृत ऋण।
	3 ऑन-लेंडिगं एक वित्तीय व्यवस्था ह,ै जिसमें एक प्राथमिक ऋणदाता (जसेै बैंक या वित्तीय संस्था) एक मध्यस्थ (जसेै NBFC 

या MFI) को ऋण देता ह,ै जो आगे अंतिम लाभार्थियो ंको ऋण प्रदान करता है।
�	ब्याज दर सीमा: एक्सटर्नल बेंचमार्क  लेंडिगं रेट (EBLR) या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडस् बेस्ड लेंडिगं रेट (MCLR) + 2% 

प्रति वर्ष तक सीमित।
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संशोधित उड़ान योजना हाल ही में सरकार ने संशोधित उड़ान (Modified UDAN) योजना को मंजूरी दी, जिसमें सब्सिडी अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 
वर्ष कर दिया गया है।

संशोधित उड़ान योजना के बारे में
z	संशोधित उड़ान योजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना का उन्नत संस्करण ह,ै जो संचालन की स्थिरता, अवसंरचना विस्तार और बंद हो 

चुके मार्गों के पुनरुद्धार पर कें द्रित ह।ै
z	कार्यान्वयन अवधि: वर्ष 2026 से 2036 तक
z	बजट प्रावधान: कुल ₹28,840 करोड़ (लगभग छह गुना वदृ्धि), जिसमें सब्सिडी समर्थन, हवाई अड्डा पुनर्विकास और हेलीपैड 

निर्माण शामिल हैं।
z	मखु्य उद्देश्य:

�	मार्गों की व्यवहार्यता के लिए सब्सिडी समर्थन को 3 से 5 वर्ष तक बढ़ाना
�	हवाई किराया शुल्क के स्थान पर प्रत्यक्ष सरकारी सहायता के माध्यम से धन उपलब्ध कराना
�	100 हवाई अड्डों  और 200 हेलीपैड का विकास
�	दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों  में अतंिम-मील कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना
�	कम यातायात वाल हवाई अड्डों  पर एयरलाइन संचालन और रखरखाव में सहायता करना

उड़ान योजना के बारे में 
z	UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) एक क्षेत्रीय हवाई संपर्क  योजना ह,ै जिसका उद्देश्य हवाई यात्रा को सुलभ और किफायती बनाना 

ह।ै
z	उत्पत्ति: इसे राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (NCAP), 2016 के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया।
z	पहली उड़ान: पहली उड़ान 27 अप्रैल 2017 को शिमला–दिल्ली के बीच संचालित हुई।
z	नोडल एजेंसी: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)
z	चरण:

�	उड़ान 1.0–4.0: बिना सेवा वाल हवाई अड्डों , पर्यटन और दूरस्थ क्षेत्रों  पर ध्यान
�	उड़ान 5.0 और उसके आगे: हेलीकॉप्टर, छोटे विमान और अतंिम-मील कनेक्टिविटी पर जोर
�	संशोधित उड़ान(2026–36): सततता और अवसंरचना विस्तार पर विशेष बल

समाचारों में शब्दावली

फोर्स मेज्योर  
(Force Majeure) 

ईरान–अमेरिका–इजरायल संघर्ष (2026) के मध्य खाड़ी देशो ंने यदु्धजनित व्यवधानो ंके कारण ऊर्जा निर्यात पर फोर्स मेज्योर लागू किया 
ह।ै फोर्स मेज्योर अनबंुधो ंमें एक काननूी प्रावधान ह,ै जो पक्षों  को असाधारण, अनियंत्रित घटनाओ ंके कारण दायित्वों  के निष्पादन में बाधित 
होने पर बिना किसी जिम्मेदारी के दायित्वों  को निलंबित या समाप्त करने की अनुमति देता ह।ै

एआई स्लॉप  
(AI Slop)

इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यटू्यूब शॉर्ट्स और एक्स जसेै मंचो ंपर एआई-जनित शॉर्ट वीडियो की तीव्र वदृ्धि के कारण एआई द्वारा निर्मित वन्यजीव 
संबंधी वीडियो की संख्या में वदृ्धि हुई ह,ै जिन्हें प्रायः “एआई स्लॉप” कहा जाता है। एआई स्लॉप से आशय कम गुणवत्ता वाली और सनसनीखज 
सामग्री से ह,ै जो बड़ी मात्रा में जनरेटिव एआई उपकरणो ंके माध्यम से केवल दर्शको,ं सहभागिता या विज्ञापन आय बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई 
जाती ह।ै

क्लॉड एआई सिस्टम 
(Claude AI System)

z	अमेरिका के रक्षा विभाग और एआई कंपनी एंथ्रोपिक के बीच हाल ही में विवाद सामने आया, जो क्लॉड एआई प्रणाली का विकास करती 
ह।ै

z	क्लॉड एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित संवाद प्रणाली ह,ै जिसे एंथ्रोपिक कंपनी ने विकसित किया है।
z	यह लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) पर आधारित है और इसे टेक्स्ट जनरेशन, कोडिगं, विश्लेषण और समस्या-समाधान जसेै कार्यों में 

उपयोगकर्ताओ ंकी सहायता के लिए डिजाइन किया गया है।

प्रोजेक्ट टरेाफैब  
(Project Terafab) 

z	एलन मस्क न े“टेराफैब” परियोजना की घोषणा की ह,ै जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर एआई चिप निर्माण करना है।
z	टेराफैब एक प्रस्तावित विनिर्माण इकाई ह,ै जहा ँकृत्रिम बदु्धिमत्ता, रोबोटिक्स और डेटा कें द्रों  के लिए उन्नत चिप्स का उत्पादन किया जाएगा।
z	स्थान: ऑस्टिन, टेक्सास (अमेरिका) में एक उन्नत प्रौद्योगिकी निर्माण इकाई के रूप में प्रस्तावित।
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महत्त्वपरू्ण दिवस और विषय

तिथि दिवस विषय (2025) महत्त्व
28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान में महिलाएँ: विकसित भारत को 

बढ़ावा।
रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता ह;ै वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विज्ञान एवं 
प्रौद्योगिकी में भागीदारी को बढ़ावा देता ह।ै

3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस औषधीय और सुगंधित पौध:े स्वास्थ्य, 
विरासत और आजीविका का संरक्षण

संयकु्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र (20 दिसंबर, 2013) में 3 मार्च को विश्व वन्यजीव 
दिवस घोषित किया गया था।

8 मार्च अतंरराष्ट्रीय महिला 
दिवस

सभी महिलाओ ंऔर बालिकाओ ंके 
लिए: अधिकार, न्याय और कार्रवाई

महिलाओ ंकी उपलब्धियो ंको मान्यता देता ह ैतथा लैंगिक समानता और निवश को 
प्रोत्साहित करता है।

22 मार्च  विश्व जल दिवस वाटर एंड जेंडर  वर्ष 1992 के पर्यावरण और विकास पर संयकु्त राष्ट्र सम्मेलन में प्रस्तावित, जिसके बाद 
वर्ष 1993 में 22 मार्च को आधिकारिक रूप से विश्व जल दिवस घोषित किया गया था।

समाचारों में खले

ICC परुुष T20 विश्व कप 
2026 में भारत की जीत

भारत ने फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को हराकर रिकॉर्ड तीसरी बार ICC पुरुष T20 विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास रचा।

T20 विश्व कप 2026 के बारे में
z	संस्करण:  यह ICC पुरुष T20 विश्व कप का 10वा ँसंस्करण था।
z	मेजबान: टूर्नामेंट की संयकु्त मेजबानी भारत और श्रीलंका ने की थी।
z	प्रथम संस्करण: पहला पुरुष T20 विश्व कप वर्ष 2007 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था और भारत ने उद्घाटन खिताब 

जीता था।
z	आवृत्ति: यह टूर्नामेंट आम तौर पर प्रत्येक दो वर्ष में आयोजित किया जाता ह,ै जिसमें ICC रैंकिंग और क्षेत्रीय क्वालीफायर के माध्यम 

से क्वालीफाई करने वाली टीमें शामिल होती हैं।

परुुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल
z	स्थान: फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में खेला गया।
z	ऐतिहासिक उपलब्धिया:ँ भारत ने अपना तीसरा T20 वर्ल्ड कप खिताब जीता और टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल टीम बन गया।

�	पहली टीम जिसने लगातार दो खिताब जीत (वर्ष 2024 का टाइटल सफलतापूर्वक बचाया, ऐसा पहले कोई नही ंकर पाया)।
�	पहली मेजबान टीम जिसने T20 वर्ल्ड कप अपने घरेलू मैदान पर जीता।

�	फाइनल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी: जसप्रीत बमुराह (भारत)  �	टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी (POTP): संज ूसैमसन (भारत)।

खेलो इंडिया जनजातीय 
खेल (KITG) 2026

खेलो इंडिया जनजातीय खेल (KITG) का पहला संस्करण 25 मार्च से 6 अप्रैल 2026 तक छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया।

KITG के बारे में
z	खेलो इंडिया जनजातीय खेल 'खेलो इंडिया योजना' का हिस्सा हैं, जो भारत सरकार के यवुा मामले और खेल मंत्रालय की एक प्रमुख 

'कें द्रीय क्षेत्र की योजना' है। इसका उद्देश्य व्यापक जन भागीदारी और खेल उत्कृष्टता  को बढ़ावा देना ह।ै
z	खेलो इंडिया गेम्स को स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स एक्ट, 2007 के तहत वर्ष 2020 में 'राष्ट्रीय महत्व का आयोजन' घोषित किया गया ह।ै

मखु्य विशेषताएँ
z	पदक वाले 7 खेल: एथलटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, तैराकी, कुश्ती।
z	2 प्रदर्शन खेल: मलखंब, कबड्डी।
z	संगठन: इसका संचालन खेलो इंडिया योजना के तहत किया जाता है।

अन्य मखु्य बिदं ु
z	शुभंकर: मोरवीर (Morveer) - जो जनजातीय गौरव, साहस और पहचान का प्रतीक है।
z	मेजबानी करने वाला पहला राज्य: छत्तीसगढ़।
z	उद्देश्य: जनजातीय सशक्तीकरण और जमीनी स्तर पर खेलो ंका विकास।
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समाचारों में परुस्कार

ऑस्कर 2026 98वा ँअकादमी पुरस्कार (ऑस्कर) समारोह लॉस एंजिल्स में आयोजित किया गया, जिसमें वैश्विक सिनेमा और फिल्म निर्माण की उत्कृष्ट  
उपलब्धियो ंका सम्मान किया गया। 

ऑस्कर 2026 के प्रमुख विजतेा
z	सर्वश्रेष्ठ फिल्म: “वन बैटल आफ्टर अनदर” – इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता और समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार 

प्राप्त किए।
z	सर्वश्रेष्ठ निर्देशक: पॉल थॉमस एंडरसन – फिल्म “वन बटैल आफ्टर अनदर” के लिए।
z	सर्वश्रेष्ठ अभिनेता: माइकल बी. जॉर्डन – फिल्म “सिनर्स” के लिए।
z	सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री: जेसी बकली – हमैनेट में अपने अभिनय के लिए जसेी बकले को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है।
z	सर्वश्रेष्ठ अतंरराष्ट्रीय फीचर फिल्म: ‘सेंटिमेंटल वैल्यू’ को सर्वश्रेष्ठ अतंरराष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है।
z	भारत से संबंधित प्रमखु तथ्य: ‘होमबाउंड’ (निर्देशक: नीरज घायवान) भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी, लेकिन अतंिम नामाकंन 

प्राप्त नही ंकर सकी है।
z	भारतीय-अमेरिकी फिल्म निर्माता गीता गाधंबीर को वृत्तचित्र श्रेणियो ंमें दो ऑस्कर नामाकंन प्राप्त हुए, जिससे उन्हों ने एक ही वर्ष 

में एक साथ नामाकंन प्राप्त करके इतिहास रच दिया। 
z	उनकी फिल्में द परफेक्ट नेबर (सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर) और द डेविल इज बिजी (सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म) नामाकंित हुईं, 

लेकिन पुरस्कार नही ंजीत सकी।ं

अकादमी परुस्कार (ऑस्कर ) के बारे में
z	परिचय: अकादमी पुरस्कार, जिन्हें सामान्यतः ऑस्कर कहा जाता है, वैश्विक फिल्म उद्योग में उत्कृष्टता  को मान्यता देने वाल सबसे 

प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं।
z	आयोजक संस्था: इन्हें अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
z	स्थापना:  इनकी शुरुआत वर्ष 1929 में हुई थी, जिससे यह विश्व के सबसे पुराने मनोरंजन पुरस्कारो ंमें से एक हैं।
z	स्थान: समारोह सामान्यतः डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजिल्स (संयकु्त राज्य अमेरिका) में आयोजित किया जाता ह।ै

साहित्य अकादमी परुस्कार 
2025

साहित्य अकादमी ने वर्ष 2025 के पुरस्कारो ंकी घोषणा 24 भाषाओ ंमें की, जिसमें उत्कृष्ट  साहित्यिक कृतियो ंको मान्यता दी गई।

साहित्य अकादमी परुस्कार के बारे में
z	साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत का प्रमुख साहित्यिक सम्मान ह,ै जो अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओ ंमें उत्कृष्ट  साहित्यिक 

कृतियो ंको प्रदान किया जाता है।
z	उत्पत्ति: वर्ष 1954 में स्थापित, इस पुरस्कार का उद्देश्य भारतीय साहित्य को बढ़ावा देना और भाषायी विविधता के माध्यम से सासं्कृ तिक 

एकता को सुदृढ़ करना है।
z	आयोजक: यह प्रतिवर्ष साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता ह,ै जो भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी ह ैऔर संस्कृ ति मंत्रालय 

के अतंर्गत कार्य करती ह।ै
z	पात्रता और श्रेणिया:ँ पुरस्कार केवल भारतीय नागरिको ंको दिया जाता ह,ै जिन्हों ने 24 भारतीय भाषाओ ंमें कविता, उपन्यास, लघु 

कथाएँ, निबंध, साहित्यिक आलोचना, आत्मकथा और संस्मरण जैसी विधाओ ंमें कृतिया ँप्रकाशित की हो।ं
�	ये पुरस्कार भारतीय संविधान की आठवी ंअनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओ ंके साथ-साथ अगं्रेजी और राजस्थानी के लिए 

दिए जात हैं।

साहित्य अकादमी परुस्कार, 2025
z	कुल 24 लेखको ंको मान्यता प्राप्त भाषाओ ंमें सम्मानित किया गया।
z	श्रेणियो ंमें 8 कविता, 6 लघु कथाएँ, 4 उपन्यास, 2 निबंध, 1 साहित्यिक आलोचना, 1 आत्मकथा और 2 संस्मरण शामिल थ।े
z	प्रमखु पुरस्कार विजेता

�	नवतज सरना (अगं्रेजी, क्रिमसन स्प्रिंग – उपन्यास)
�	ममता कालिया (हिदंी, जीत जी इलाहाबाद – संस्मरण)
�	सा. तमिल सेलवन (तमिल, साहित्यिक आलोचना)
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स्टॉकहोम वाटर प्राइज 
2026

कावेह मदानी ने जल विज्ञान को नीति, कूटनीति और वैश्विक पहुँच से जोड़ने के लिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज, 2026 जीता।

कावेह मदानी के बारे में
z	कावेह मदानी संयकु्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के जल पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक हैं और जल विज्ञान को नीति, कूटनीति और 

जनसंपर्क  से जोड़ने के लिए सम्मानित होने वाल सबसे कम आय ुके प्राप्तकर्ता तथा पहले संयकु्त राष्ट्र अधिकारी हैं।
z	प्रमखु योगदान: उन्हों ने ‘वाटर बैंकरप्सी’ (Water Bankruptcy) की अवधारणा प्रस्तुत की और राजनीतिक बाधाओ ंके बावजदू 

विज्ञान को नीति, कूटनीति तथा जनसंपर्क  से एकीकृत करने को बढ़ावा दिया। 
�	‘वाटर बैंकरप्सी’ (Water Bankruptcy) एक गंभीर स्थिति ह,ै जहा ँकोई क्षेत्र या देश अपने जल संसाधनो ंका उपयोग सतत ्

पुनर्भरण दर से अधिक कर चुका होता ह,ै विशेष रूप से अपने “भूजल भंडार” या जीवाश्म जलभंडारो ंको समाप्त करके।

स्टॉकहोम वाटर प्राइज, 2026
z	स्टॉकहोम वाटर प्राइज जल संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्टता  को मान्यता देने वाला एक प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार ह।ै
z	उत्पत्ति: स्वीडन की सतत ्जल प्रबंधन उपलब्धियो ंसे प्रेरित होकर, इसकी स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। यह पुरस्कार सबसे पहले 

डेविड डब्ल्यू. शेंडलर को दिया गया था।

प्रिट्जकर वास्तुकला 
परुस्कार 

हाल ही में चिली के स्मिलजान रेडिक क्लार्क  (Smiljan Radic Clarke) को वर्ष 2026 के प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार से 
सम्मानित किया गया ह।ै

प्रिट्जकर वास्तुकला परुस्कार के बारे में
z	स्थापना: इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1979 में जे ए. प्रिटज्कर और सिडंी प्रिटज्कर द्वारा की गई थी।
z	प्रशासन: यह पुरस्कार हयात फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता ह।ै
z	उद्देश्य: यह सम्मान ऐसे जीवित वास्तुकार को दिया जाता ह,ै जिनके कार्य में असाधारण प्रतिभा, दूरदृष्टि और मानवता के प्रति योगदान 

प्रदर्शित होता हो।
z	महत्व: इसे व्यापक रूप से “वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार” माना जाता ह।ै
z	भारतीय विजेता: भारत के बालकृष्ण दोशी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाल पहले भारतीय बने थ े(वर्ष 2018)।

संगीत कलानिधि सम्मान प्रख्यात वीणा वादक जयंती कुमारेश को चेन्नई स्थित द म्यूजिक अकादमी के 100वें सम्मेलन में संगीत कलानिधि सम्मान के लिए चुना 
गया ह।ै

संगीत कलानिधि परुस्कार के बारे में
z	परिचय: संगीत कलानिधि कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता ह,ै जो इस क्षेत्र में उत्कृष्ट  

योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
z	उत्पत्ति: कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाने वाला यह पुरस्कार वर्ष 1942 में अस्तित्व में आया।

�	इसका उद्भव दक्षिण भारत में 12वी ंसे 17वी ंशताब्दी के बीच प्राचीन हिदूं भक्ति परंपराओ ंसे हुआ।
�	इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं— कृति रचनाएँ, राग-ताल प्रणाली, तात्कालिक प्रस्तुति और गायन पर विशेष बल, जिसमें वीणा और 

मृदंगम ्जसेै वाद्य यंत्रों  का उपयोग होता ह।ै
z	संस्था: यह पुरस्कार द म्यूजिक अकादमी, चेन्नई द्वारा प्रदान किया जाता ह,ै जिसकी स्थापना वर्ष 1927 के अखिल भारतीय कागं्रेस 

अधिवेशन (मद्रास) से प्रेरित होकर शास्त्रीय कलाओ ंके संवर्द्धन हेत ुकी गई थी।

रिपोर्ट और सूचकांक

राष्ट् रीय राजमार्ग हरित 
आवरण सूचकांक 

(NH-GCI)

हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने वर्ष 2025–26 के लिए पहला राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकाकं 
(NH-GCI) जारी किया ह।ै

राष्ट् रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक (NH-GCI) के बारे में
z	GCI प्रत्येक 1 किमी खंड के भीतर हरित छत्र से आच्छादित भूमि के प्रतिशत को दर्शाता है।
z	सहयोग: इस सूचकाकं को भारतीय अतंरिक्ष अनसंुधान संगठन (ISRO) के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिगं सेंटर (NRSC) के सहयोग से 

तैयार किया गया ह।ै
z	उद्देश्य: उन्नत अंतरिक्ष आधारित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके राष्ट्रीय राजमार्गों के राइट ऑफ वे (RoW) के भीतर हरित आवरण 

का वैज्ञानिक और मात्रात्मक आकलन करना।
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z	कवरेज: पहले आकलन चक्र में जलुाई–दिसंबर 2024 की अवधि के दौरान 24 राज्यों  में लगभग 30,000 किमी. राष्ट्रीय राजमार्गों 
को शामिल किया गया ह।ै

z	दृष्टिकोण: यह राजमार्ग गलियारो ंके साथ क्लोरोफील सामग्री का पता लगाने के लिए उच्च-रिजॉल्यूशन उपग्रह सेंसर का उपयोग 
करता ह।ै इससे सड़क के दोनो ंओर राइट ऑफ वे के भीतर वनस्पतियो ंका अनुमान लगाया जा सकता ह।ै इसमें ISRO के Re-
sourcesat-2/2A (LISS-IV) उपग्रह से प्राप्त 5 मीटर रिजॉल्यूशन मल्टीस्पेक्ट्रल डेटा का उपयोग किया जाता ह।ै

राइट ऑफ वे (RoW) क्या है?
यह वह काननूी अधिकार या निर्धारित भमूि पट्टी ह,ै जो किसी संस्था को ऐसी भूमि पर—जो किसी अन्य के स्वामित्व में हो—सड़क, 
पाइपलाइन या उपयोगिता लाइनो ंजैसे बुनियादी ढाचेँ के निर्माण, उपयोग और रखरखाव की अनुमति देती ह।ै

ग्लोबल माइंड हेल्थ, 2025 
रिपोर्ट

सैपियन लैब्स द्वारा ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट ने मानसिक कल्याण में तीव्र पीढ़ीगत गिरावट को रेखाकंित किया ह,ै जिसमें भारतीय 
यवुा (18–34 वर्ष) 84 देशो ंमें मानसिक स्वास्थ्य के मामले में वैश्विक स्तर पर 60वें स्थान पर हैं।

संबंधित तथ्य
यह रिपोर्ट माइंड हले्थ क्वोशेंट (MHQ) पर आधारित ह,ै जिसमें मानसिक कार्यक्षमता के सभी पहलू—भावनात्मक, संज्ञानात्मक और 
सामाजिक—के साथ-साथ प्रेरणा और लचीलापन शामिल हैं।

माइंड हेल्थ क्वोशेंट (MHQ) के बारे में
माइंड हेल्थ क्वोशेंट (MHQ) एक समग्र सूचकाकं ह,ै जिसे सैपियन लैब्स (एक गैर-लाभकारी संगठन) द्वारा उसके ग्लोबल माइंड प्रोजके्ट 
के अतंर्गत किसी व्यक्ति के समग्र मानसिक कार्यकरण और कल्याण का आकलन करने हेतु विकसित किया गया है।

ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष
z	वैश्विक दायरा: यह अध्ययन एशिया, अफ्रीका, यरूोप और अमेरिका के 84 देशो ंके 10 लाख से अधिक उत्तरदाताओ ंके डेटा पर 

आधारित ह।ै
z	भारत से संबंधित मखु्य निष्कर्ष (मानसिक स्वास्थ्य)

�	यवुा वयस्क (18–34 वर्ष): भारत का MHQ (माइंड हेल्थ क्वोशेंट) स्कोर 33 दर्ज किया गया ह ै(वैश्विक औसत: 66)। मानसिक 
स्वास्थ्य और कल्याण के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 60वें स्थान पर है।

�	बुजरु्ग आबादी (55 वर्ष से अधिक): इस आय ुवर्ग के भारतीयो ंका स्कोर 96 ह,ै और वे वैश्विक स्तर पर 49वें स्थान पर हैं। यह 
दर्शाता ह ैकि वदृ्ध आय ुसमूहो ंमें मानसिक स्वास्थ्य बहेतर है।

�	खान-पान संबंधी चितंा: 18–34 वर्ष के लगभग 44% व्यक्ति अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड का सेवन करत ेहैं। यह उच्च अवसाद स्तर 
और कम भावनात्मक एवं संज्ञानात्मक नियंत्रण से जुड़ा हुआ है।

कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट, 
2026

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) ने कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट, 2026 (Consumer Justice Report 2026) जारी की, जिसमें भारत 
की उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली की प्रमुख कमजोरियो ंको उजागर किया गया।

कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट, 2026 के प्रमुख बिदु
z	लंबित मामलो ंमें वृद्धि: वर्ष 2020 से 2024 के बीच लंबित मामलो ंमें 21% की वदृ्धि हुई।

�	मामलो ंकी संख्या लगभग 88,000 से बढ़कर 5.15 लाख से अधिक हो गई।
z	गंभीर रिक्ति संकट: लगभग आध ेराज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और एक-तिहाई जिला आयोग बिना अध्यक्ष के कार्य कर 

रह ेथ।े स्वीकृत सदस्य पदो ंमें लगभग 40% पद रिक्त रहे।
z	पारदर्शिता की कमी: कई राज्य आयोगो ंने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत डेटा साझा नही ंकिया।
z	क्षेत्रीय असमानताएँ: आधं्र प्रदेश ने बड़े राज्यों  में मामलो ंके निपटान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

�	तेलंगाना का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा।
z	लैंगिक प्रतिनिधित्व: महिलाओ ंका प्रतिनिधित्व वर्ष 2021 के 35% से घटकर वर्ष 2025 में 29% रह गया।

�	वर्ष 2024 में केवल दिल्ली और सिक्किम ने महिला अध्यक्षों की नियकु्ति की।

कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 
रिपोर्ट के बारे में: कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट द्वारा जारी एक अपनी तरह का पहला अध्ययन ह,ै जिसका 
उद्देश्य भारत में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगो ंके प्रदर्शन और क्षमता का मूल्यांकन करना है।

डेटा स्रोत एवं कार्यप्रणाली: इस रिपोर्ट में वर्ष 2020–2024 के बीच एकत्रित डेटा का उपयोग किया गया है।
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विविध

अन्वेष-2026 अन्वेष-2026 (ANVESH-2026), सतत ्और स्वास्थ्यवर्द्धक खाद्य पदार्थों पर आधारित एक अतंरराष्ट्रीय सम्मेलन, हरियाणा के 
सोनीपत स्थित निफ्टेम-कंुडली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

अन्वेष-2026 के बारे में
z	अन्वेष-2026 (एडवासं्ड नेक्स्ट जनेरेशन विजन फॉर इमर्जिंग एंड सस्टेनेबल हले्दी फूड्स) ने सतत ्खाद्य प्रणालियो ंऔर अगली पीढ़ी 

के स्वास्थ्यवर्द्धक खाद्य पदार्थों में नवाचार को आगे बढ़ाने हेत ुएक वैश्विक मंच प्रदान किया।
z	आयोजक: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, कंुडली 

(निफ्टेम-कंुडली)।
z	उद्देश्य: खाद्य सुरक्षा, पोषण-औषधीय उत्पाद, वैकल्पिक प्रोटीन, सतत ्प्रसंस्करण, अपशिष्ट मलू्य संवर्द्धन, डिजिटल रूपातंरण तथा 

उद्योग–शैक्षणिक सहयोग में नवाचार को प्रोत्साहित करना।
�	साथ ही, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को विकसित भारत–2047 की परिकल्पना के अनुरूप समायोजित करना।

निर्भया निशा अभियान अतंरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के अवसर पर केरल पुलिस ने “निर्भया निशा” नामक एक नई पहल शुरू की ह,ै जिसका उद्देश्य रात 
में यात्रा करने वाली महिलाओ ंकी सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।

निर्भया निशा पहल के बारे में
z	केरल पुलिस द्वारा अतंर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) पर शुरू किया गया।
z	उद्देश्य: रात की यात्रा (रात 9 बज ेसे सुबह 5 बजे तक) के दौरान महिलाओ ंकी सुरक्षा सुनिश्चित करना।
z	विशेषता: यह पुलिस प्रणालियो ंके साथ एकीकृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग 'फोर्स मल्टीप्लायर' (बल गुणक) के 

रूप में करता ह।ै

योग 365 आयषु मंत्रालय ने ‘योग 365 (Yoga 365)’ नामक पहल शुरू की ह ैताकि वार्षिक उत्सवो ंसे आगे बढ़कर योग को दैनिक जीवनशैली 
अभ्यास के रूप में बढ़ावा दिया जा सके।

योग 365 के बारे में
z	यह अभियान नई दिल्ली में योग महोत्सव–2026 के दौरान प्रस्तुत किया गया।
z	उद्देश्य: इसका उद्देश्य योग के प्रति उच्च जागरूकता और कम नियमित अभ्यास के बीच की खाई को पाटना ह,ै जिसके लिए निरंतर 

दैनिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता ह।ै
z	योग महोत्सव–2026: यह आयषु मंत्रालय द्वारा आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम ह,ै जो अतंरराष्ट्रीय योग दिवस (IDY) 2026 के 

100 दिन पूर्व आरंभ होने वाल काउंटडाउन को दर्शाता ह।ै

अंतरराष्ट् रीय योग दिवस
z	संयकु्त राष्ट्र की मान्यता: अतंरराष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता ह,ै जिसे संयकु्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2014 में भारत के 

प्रस्ताव के बाद घोषित किया गया।
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	 (a)	 जोजिला दर्रा: जोजिला दर्रे पर आए एक भीषण हिमस्खलन के कारण कई लोगो ंकी मतृ्यु और गंभीर चोटें आईं। जोजिला पश्चिमी 
हिमालय में एक उच्च ऊँचाई वाला पहाड़ी दर्रा (~3,580 मीटर) है, जो कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता ह।ै

	 (b)	 अनमोल योजना (ANMOL Scheme): दिल्ली सरकार ने शिशु मृत्यु दर को कम करने और आनवंुशिक एवं चयापचय विकारो ं
का शीघ्र पता लगाने में मदद करने के लिए नई 'अनमोल' (ANMOL - एडवासं्ड न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफकेयर) 
योजना के तहत सभी नवजात शिशुओ ंके लिए एक मुफ्त बड़े पैमाने पर आनुवंशिक परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया ह।ै

	 (c)	 मखु्यमंत्री मावा ँधीया ँसत्कार योजना (पंजाब): पंजाब राज्य सरकार ने महिलाओ ंको मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 
'मुख्यमंत्री मावा ँधीया ँसत्कार योजना' शुरू की है।

	 (d)	 24×7 एलपीजी एटीएम (LPG ATM): भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने एक पायलट कार्यक्रम के रूप में 
गुरुग्राम, हरियाणा में भारत का पहला 24×7 LPG एटीएम लॉन्च किया ह।ै

	 (e)	 कालिजंर किला (उत्तर प्रदेश): भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने उत्तर प्रदेश के बादँा जिल में कालिजंर किल के आसपास के 
पहाड़ी क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय भू-विरासत स्थल घोषित किया ह।ै

	 (f)	 सुकमा: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिल को पूरी तरह से माओवादी प्रभाव से मुक्त घोषित कर दिया गया ह।ै

	 (g)	 राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य: हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के पारितत्र को खतरे में डालने वाल अवैध रेत खनन 
की मीडिया रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लिया। यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रि-बिदं ुके पास चंबल नदी पर स्थित ह।ै

	 (h)	 दिव्यांग शक्ति योजना (आधं्र प्रदेश): आधं्र प्रदेश राज्य ने दिव्यांग व्यक्तियो ं(PwDs) को मफु्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने 
के लिए 'दिव्यांग शक्ति योजना' शुरू की है।

	 (i)	 होप आइलैंड: आधं्र प्रदेश के होप आइलैंड पर लगभग 20,000 ओलिव रिडले कछुए के अंडो ंको संरक्षित किया गया, जो नसे्टिंग 
और तटीय सुरक्षा स्थल के रूप में इसके पारिस्थितिकी महत्त्व को उजागर करता ह।ै

(e)

(a)

(b)(d)

(f)

(c)

(g)

(h)

(i)



समाचारों में व्यक्तित्व / दिवस / स्थान � करेंट अफेयर्स

127

स
माचारों में  रह ेप्रमखु

 स्
थान

विश्व

	 (a)	 डेवोन द्वीप (Devon Island): कनाडा में वैज्ञानिक मंगल ग्रह की स्थितियो ंका अनुकरण करने और भविष्य की अंतरिक्ष 
अन्वेषण तकनीको ंका परीक्षण करने के लिए डेवोन द्वीप का उपयोग कर रह ेहैं।

	 (b)	 डिमोना: इजरायल-ईरान तनाव के मध्य डिमोना पर ईरान के मिसाइल हमले ने इजरायल की रणनीतिक परमाणु सुविधा की ओर 
वैश्विक ध्यान खीचंा ह।ै इसे नेगेव परमाण ुअनुसंधान कें द्र (डिमोना रिएक्टर) के रूप में जाना जाता ह,ै जो इजरायल के परमाण ु
कार्यक्रम का कें द्र है।

	 (c)	 लेबनान: भारत और 29 देशो ंने दक्षिणी लेबनान में 'ब्लू लाइन' के पास बढ़त ेइजरायल-हिजबलु्लाह तनाव के बीच लेबनान में संयकु्त 
राष्ट्र अतंरिम बल (UNIFIL) के शातंि सैनिको ंकी सुरक्षा का आग्रह किया है।

	 (d)	 खार्ग द्वीप: खार्ग द्वीप पर स्थित सैन्य ठिकानो ंपर अमेरिकी हमलो ंने वैश्विक तेल आपूर्ति में व्यवधान की आशंका और फारस की खाड़ी 
में तनाव बढ़ा दिया है। खार्ग द्वीप ईरान का प्रमुख कच्चे तेल का निर्यात टर्मिनल है।

	 (e)	 क्यूबा: अमेरिकी तेल नाकेबंदी के कारण देशव्यापी ब्लैकआउट के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने "क्यूबा पर अधिकार करन"े 
का सुझाव दिया, जिससे भू-राजनीतिक तनाव और गहरा गया है।

	 (f)	 कोलंबिया: हाल ही में कोलंबियाई वाय ुसेना का लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस विमान दरु्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 66 कर्मियो ंकी 
मौत हो गई, जो दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों  में परिचालन चुनौतियो ंको उजागर करता है।

	 (g)	 पेरिस: वर्ष 2026 में G7 विदेश मंत्रियो ंकी बठैक 26-27 मार्च, 2026 को पेरिस के एब ेदे वॉक्स-डी-सेर्नी (Abbaye des 
Vaux-de-Cernay) में आयोजित की गई थी।

	 (h)	 सोलोमन द्वीप: हाल ही में 6 मार्च, 2026 को सोलोमन द्वीप के कीराकिरा के पास 6.7 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, 
जिसने भूकंपीय रूप से सक्रिय प्रशातं क्षेत्र में विक्षोभ उत्पन्न हुआ।

	 (i)	 यनूाइटेड किगडम: ब्रिटेन ने माता-पिता को छोटे बच्चों  के स्क्रीन टाइम पर अकुंश लगात ेहुए 2 वर्ष से कम आय ुके बच्चों  के लिए 
स्क्रीन टाइम शून्य रखा है और 2 से 5 वर्ष के बच्चों  के लिए दिन में अधिकतम एक घंटा कर दिया ह।ै

(e)

(a)

(b) (d)

(f)

(c)

(g)

(h)

(i)
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केस स्टडी 1

नेहा, जिन्हें हाल ही में नशीली दवाओ ंके दरुुपयोग के उच्च प्रसार वाले जिले में पुलिस 
अधीक्षक के रूप में नियकु्त किया गया ह,ै को इस क्षेत्र में व्याप्त नशीली दवाओ ंके खतरे 
से निपटने का काम सौपंा गया ह।ै बड़े पैमाने पर नशीली दवाओ ंके दरुुपयोग के कारण 
अपराध दर में वदृ्धि हुई ह ैऔर सार्वजनिक स्वास्थ्य और समुदाय के समग्र सामाजिक 
ताने-बाने में गिरावट आई है।
अपना पद सँभालने के बाद, नेहा जिले में नशीली दवाओ ंसे संबंधित मुद्दों  का व्यापक 
विश्लेषण करती हैं। उन्हें एहसास ह ैकि समस्या केवल कानून प्रवर्तन तक ही सीमित नही ं
ह,ै बल्कि इसके गहरे सामाजिक-आर्थिक कारक भी हैं। बरेोजगारी, गरीबी, शिक्षा की 
कमी और सीमित मनोरंजन सुविधाएँ यवुाओ ंकी नशीली दवाओ ंकी लत की चपेट में 
आने का कारण बनती हैं।
समस्या को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए, नेहा एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाती 
ह,ै जो पारंपरिक कानून प्रवर्तन उपायो ंसे परे ह।ै वह एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता 
को पहचानती ह ैजिसमें रोकथाम, पुनर्वास और सामुदायिक भागीदारी शामिल ह।ै
नेहा यवुाओ ंको नशीली दवाओ ंके दरुुपयोग के खतरो ंके बारे में शिक्षित करने के लिए 
स्कू लो,ं कॉलेजो ंऔर सामुदायिक कें द्रों  में लक्षित जागरूकता अभियान चलाती हैं। वह 
शैक्षणिक संस्थानो,ं गैर-सरकारी संगठनो ं और सामाजिक संगठनो ं के साथ मिलकर 
कार्यशालाएँ, सेमिनार और परामर्श सत्र आयोजित करती हैं। 
साथ ही, नेहा एक मजबतू पुनर्वास और उपचार ढाचेँ के निर्माण पर ध्यान केंद्रि त करती 
ह।ै वह जिले के भीतर परामर्श केंद्र , नशामुक्त सुविधाएँ (Detoxification Facilities) 
और पुनर्वास कार्यक्रम स्थापित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा पेशेवरो,ं व्यसन विशेषज्ञों  और 
मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों  के साथ समन्वय करती हैं। नेहा सुनिश्चित करती ह ैकि नशे 
की लत से जझू रहे व्यक्तियो ंको नशे के चक्र से मुक्त होने और समाज में फिर से शामिल 
होने के लिए आवश्यक सहायता, मार्गदर्शन और उपचार मिले।
नेहा नशीली दवाओ ंकी समस्या के समाधान में सामुदायिक भागीदारी और समर्थन के 
महत्त्व को भी समझती है। वह सामुदायिक पुलिसिगं पहल की स्थापना करती हैं, जहा ँ
पुलिस नशीली दवाओ ंके हॉटस्पॉट की पहचान करने, जानकारी साझा करने और सामूहिक 
जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय समुदायो ंके साथ मिलकर काम 
करती हैं। नेहा पास-पड़ोस में  निगरानी समूहो ंके गठन को प्रोत्साहित करती ह ैऔर नशीली 
दवाओ ंके दरुुपयोग के प्रति जागरूकता फैलाने और प्रयास जटुाने के लिए सामुदायिक 
नेताओ,ं धार्मिक संस्थानो ंऔर सामाजिक प्रभावशाली लोगो ंको शामिल करती ह।ै
अपने बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से, नेहा का लक्ष्य न केवल नशीली दवाओ ंके खतरे 
पर अकुंश लगाना ह,ै बल्कि उन अतंर्निहित सामाजिक-आर्थिक मुद्दों  को भी संबोधित 
करना है, जो इसके प्रसार में योगदान देत ेहैं। रोकथाम, पुनर्वास और सामुदायिक भागीदारी 
को प्राथमिकता देकर, उनका लक्ष्य जिले के निवासियो ंके लिए एक सहायक और नशा 
मुक्त वातावरण बनाना है।

सामान्य अघ्ययन-IV 
(केस स्टडी)12

क.	 जिले में नशीली दवाओ ं के खतरे से निपटने के लिए नेहा द्वारा अपनाए गए 
बहुआयामी दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए, जिसमें रोकथाम, पुनर्वास और सामदुायिक 
भागीदारी के महत्त्व पर जोर दिया गया है। (250 शब्द)

उत्तर

दृष्टिकोण
z	भमूिका: नैतिक मूल्यों  के विचार के साथ केस स्टडी का विश्लेषण कीजिए।
z	मखु्य भाग: जिले में नशीली दवाओ ंके खतरे से निपटने के लिए नेहा द्वारा अपनाए 

गए बहुआयामी दृष्टिकोण का उल्लेख कीजिए।
z	निष्कर्ष: नशीली दवाओ ंके पुनर्वास और स्वास्थ्य देखभाल के लिए नतैिक मूल्यों  

के साथ आगे की राह सुझाएं। 

भमूिका
पुलिस अधीक्षक के रूप में, नेहा ने जिले में नशीली दवाओ ंके खतरे से निपटने के लिए 
बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया ह।ै उनका दृष्टिकोण नशीली दवाओ ंके दरुुपयोग के मूल 
कारणो ंऔर परिणामो ंको संबोधित करने के लिए रोकथाम, पुनर्वास और सामुदायिक 
भागीदारी पर केंद्रि त है।

शामिल हितधारक:
�	शैक्षणिक संस्थान		  � गैर-सरकारी संगठन और सामाजिक संगठन
�	स्थानीय समुदाय		  � स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर और व्यसन विशेषज्ञ
�	समुदाय के नेता		  � धार्मिक संस्थाएँ
�	कानून प्रवर्तन एजेंसिया।ँ	 � सामाजिक प्रभावक (Social Influencers)

मखु्य भाग

नेहा द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण

रोकथाम
z	नेहा नशीली दवाओ ंके दरुुपयोग के खतरो ंके बारे में जागरूकता बढ़ाने और यवुाओ ं

को शिक्षित करने के महत्त्व को समझती हैं।
z	वह शैक्षणिक संस्थानो ंऔर सामुदायिक कें द्रों  में लक्षित जागरूकता अभियान चलाती 

हैं, तथा व्यक्तियो ंको साथियो ंके दबाव का विरोध करने और सूचित विकल्प बनाने 
के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करती हैं।

z	गैर-सरकारी संगठनो ंऔर सामाजिक संगठनो ंके साथ सहयोग करके, वह व्यक्तियो ं
को सशक्त बनाने और नशा मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएँ, 
सेमिनार और परामर्श सत्र आयोजित करती हैं।

पनुर्वास
z	नेहा समझती हैं कि नशीली दवाओ ंकी लत से निपटने के लिए एक व्यापक पुनर्वास 

ढाचेँ की आवश्यकता ह।ै
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z	वह जिले के भीतर परामर्श केंद्र , नशामुक्त सुविधाएँ (Detoxification Facilities) 
और पुनर्वास कार्यक्रम स्थापित करने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरो,ं व्यसन विशेषज्ञों  और 
मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों  के साथ मिलकर कार्य करती ह।ै

z	यह सुनिश्चित करता ह ैकि नशीली दवाओ ंकी लत से जझू रह ेव्यक्तियो ंको उनकी 
लत पर नियंत्रण पाने और समाज की मुख्य धारा में फिर से शामिल होने के लिए 
आवश्यक समर्थन, मार्गदर्शन और उपचार मिले।

सामुदायिक भागीदारी
z	नेहा नशीली दवाओ ंकी समस्या से निपटने में सामुदायिक भागीदारी के महत्त्व को 

पहचानती ह।ै
z	वह सामुदायिक पुलिसिगं पहल की स्थापना करती ह,ै जहा ँपुलिस नशीली दवाओ ंके 

हॉटस्पॉट की पहचान करने, जानकारी साझा करने और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना 
को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय समुदायो ंके साथ मिलकर कार्य करती ह।ै

z	नेहा पास-पड़ोस में निगरानी समूहो ंके गठन को प्रोत्साहित करती ह ैऔर जागरूकता 
प्रसार और नशीली दवाओ ंके दरुुपयोग के खिलाफ प्रयास जटुाने के लिए सामुदायिक 
नेताओ,ं धार्मिक संस्थानो ंऔर सामाजिक प्रभावशाली लोगो ंको शामिल करती हैं।

z	समुदाय को शामिल करके, नेहा एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देती हैं, जो नशीली 
दवाओ ंके दरुुपयोग का सक्रिय रूप से विरोध करता ह ैऔर सकारात्मक विकल्पों को 
प्रोत्साहित करता है।

हितधारकों के साथ सहयोग
z	नेहा नशीली दवाओ ंके खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभिन्न हितधारको ंके 

साथ सहयोग करने के महत्त्व को पहचानती हैं।
z	वह संसाधनो ंको एकत्रित करने, विशेषज्ञता साझा करने और प्रयासो ंके समन्वय के 

लिए सरकारी एजेंसियो,ं गरै-लाभकारी संगठनो,ं शैक्षणिक संस्थानो ंऔर स्वास्थ्य सेवा 
प्रदाताओ ंके साथ मिलकर कार्य करती हैं।

z	यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण एकीकृत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता ह ैऔर नशीली दवाओ ं
के विरोधी पहल के प्रभाव को अधिकतम करता ह।ै

बहुआयामी दृष्टिकोण
z	नेहा नशीली दवाओ ंके दरुुपयोग में योगदान देने वाले अतंर्निहित सामाजिक-आर्थिक 

कारको ंको संबोधित करने के लिए एक समग्र व बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाती हैं।
z	वह ऐसी पहल की वकालत करती हैं, जो यवुाओ ंके लिए शिक्षा, कौशल विकास और 

रोजगार के अवसरो ंको बढ़ावा देती है, जिसका लक्ष्य नशीली दवाओ ंकी लत के प्रति 
संवेदनशीलता के मूल कारणो ंसे निपटना है।

z	इन कारको ंको संबोधित करके, नेहा का लक्ष्य एक अधिक समावेशी और सहायक 
वातावरण बनाना ह,ै जो नशीली दवाओ ंके दरुुपयोग के जोखिम को कम करता ह।ै

दीर्घकालिक स्थिरता
z	नेहा का दृष्टिकोण निरंतरता और निगरानी के लिए तंत्र स्थापित करके दीर्घकालिक 

स्थिरता पर जोर देता ह।ै
z	वह रोकथाम और पुनर्वास कार्यक्रमो ंकी प्रभावशीलता के चल रह ेमूल्यांकन और 

आकलन के लिए प्रोटोकॉल विकसित करती हैं।
z	डेटा और फीडबकै एकत्रित करके, नेहा सूचित निर्णय लेती हैं, सुधार के क्षेत्रों  की 

पहचान करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि पहल बदलती आवश्यकताओ ंके 
लिए अनुकूल और उत्तरदायी हैं।

नीतिगत परिवर्तन
z	नेहा स्थानीय पहलो ंसे आगे बढ़कर शासन के उच्च स्तरो ंपर नीतिगत परिवर्तन की 

वकालत करती हैं।

z	वह नशीली दवाओ ंकी समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोकथाम, पुनर्वास 
और सामुदायिक सहभागिता प्रयासो ंका समर्थन करने वाले नीतिगत बदलावो ंकी 
वकालत करने के लिए अपनी स्थिति और नेटवर्क  पहुँच का लाभ उठाती हैं।

z	नेहा का लक्ष्य प्रणालीगत परिवर्तनो ंको प्रभावित करना ह,ै जो व्यापक स्तर पर नशीली 
दवाओ ंके मुद्दे को संबोधित करत ेहैं और दीर्घकालिक प्रभाव को सुविधाजनक बनात ेहैं।

निष्कर्ष
अपने बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से, नेहा का लक्ष्य नशीली दवाओ ंकी समस्या को 
व्यापक रूप से संबोधित करना ह।ै रोकथाम, पुनर्वास और सामुदायिक सहभागिता तथा 
अन्य उपायो ंपर ध्यान केंद्रि त करके वह न केवल नशीली दवाओ ंके दरुुपयोग के तात्कालिक 
मदु्दे को लक्षित करती हैं, बल्कि इसके प्रचलन में योगदान देने वाले अतंर्निहित सामाजिक-
आर्थिक कारको ंको भी संबोधित करती हैं।

केस स्टडी 2

अपनी समृद्ध जैव विविधता और प्राचीन जंगलो ंके लिए पहचाने जाने वाले आदिवासी 
बाहुल्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन परियोजना की योजना बनाई गई ह।ै यह परियोजना 
आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरो ंका सृजन करती ह,ै लेकिन यह पर्यावरण और 
उन स्थानीय समुदायो ंके लिए एक महत्त्वपूर्ण खतरा भी पैदा करती ह,ै जो अपनी जीविका 
के लिए इस भूमि पर निर्भर हैं।
(a)	जिला कलेक्टर के रूप में, खनन परियोजना के पर्यावरण और आदिवासी समुदायो ं

पर संभावित प्रभाव के संबंध में मामले के अध्ययन में नैतिक चुनौतियो ंका विश्लेषण 
कीजिए।

(b)	सतत ्विकास सुनिश्चित करने और स्थानीय लोगो ंके अधिकारो ंकी सुरक्षा के लिए 
आप क्या  रणनीतिया ँबनाएँगे। � (250 शब्द)

उत्तर:

दृष्टिकोण
z	प्रस्तावना: नीति निर्माण में नैतिक मदु्दों  के केस अध्ययन का विश्लेषण कीजिए।
z	मखु्य भाग

�	खनन परियोजना के संबंध में मामले के अध्ययन में नैतिक चुनौतियो ंऔर 
पर्यावरण तथा आदिवासी समुदायो ंपर इसके संभावित प्रभाव का विश्लेषण 
कीजिए।

�	सतत ्विकास सुनिश्चित करने और स्थानीय लोगो ंके अधिकारो ंकी सुरक्षा के 
लिए रणनीतियो ंको प्रस्तावित कीजिए।

z	निष्कर्ष: तदनुसार लिखें।

प्रस्तावना:
केस स्टडी एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन परियोजना के इर्द-गिर्द 
घूमती ह,ै जो नतैिक चुनौतियो ंतथा पर्यावरण और स्थानीय समुदायो ंपर संभावित प्रभावो ं
पर प्रकाश डालती ह।ै

शामिल हितधारक
z	जिला कलक्टर एवं जिला प्रशासन
z	स्थानीय समुदाय और जनजातीय नेता
z	खनन कंपनिया ँऔर उद्योग संघ
z	पर्यावरण संगठन और संरक्षणवादी
z	सरकारी एजेंसिया ँ​​(खान मंत्रालय; पर्यावरण, वन और जलवाय ुपरिवर्तन मंत्रालय)
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z	सिविल सोसायटी समूह और गैर-सरकारी संगठन
z	शोधकर्ता और वजै्ञानिक
z	स्थानीय समुदाय और गैर-स्थानीय निवासी।

मुख्य भाग
(a) आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में खनन परियोजना पर्यावरण और आदिवासी समदुायो ं
पर इसके संभावित प्रभाव के संबंध में कई नैतिक चुनौतिया ँखड़ी करती है:
z	पर्यावरणीय नैतिकता: यह परियोजना क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता और प्राचीन 

जंगलो ंके लिए एक महत्त्वपूर्ण खतरा ह।ै नैतिक विचार पर्यावरण की रक्षा करने और 
भावी पीढ़ियो ंके लिए प्राकृतिक संसाधनो ंको संरक्षित करने की जिम्मेदारी के इर्द-गिर्द 
घूमत ेहैं।

z	सामाजिक न्याय: क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय समुदाय अपने भरण-पोषण और सासं्कृति क 
प्रथाओ ंके लिए भूमि पर निर्भर हैं। उनके जीवन के तरीके को बाधित करना और उन्हें 
उनकी पैतृक भमूि से विस्थापित करना सामाजिक न्याय और उन लोगो ंके अधिकारो ं
की चितंाओ ंको बढ़ाता ह।ै

z	मानवाधिकार: स्थानीय समुदायो ंको अपनी सासं्कृति क परंपराओ,ं रूढ़िजन्य प्रथाओ ं
और जीवन के सतत ्तरीको ंको बनाए रखने का अधिकार ह।ै कोई भी परियोजना जो 
इन अधिकारो ंको कमजोर करती है और उनके कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती 
ह,ै मानवाधिकारो ंके उल्लंघन के बारे में नैतिक प्रश्न उठाती है।

z	निष्पक्षता और समानता: खनन परियोजना से होने वाले आर्थिक लाभ और रोजगार 
के अवसरो ंका वितरण न्यायसंगत नही ंहो सकता ह।ै संसाधन आवंटन और लाभो ं
के वितरण में निष्पक्षता सुनिश्चित करना एक नतैिक अनिवार्यता बन गई है।

(b) सतत ्विकास सुनिश्चित करने और स्थानीय लोगो ंके अधिकारो ंकी सुरक्षा के लिए 
रणनीतियाँ
z	पर्यावरणीय प्रभाव आकलन: वनोन्मूलन, जवै विविधता की हानि, वाय ुऔर जल 

प्रदूषण और आवास के विनाश जैसे कारको ंपर विचार करते हुए, परियोजना के 
संभावित पर्यावरणीय प्रभाव का व्यापक और स्वतंत्र मूल्यांकन कीजिए। निर्णय लेने 
में मार्गदर्शन और प्रतिकूल प्रभावो ंको कम करने के लिए मूल्यांकन का उपयोग 
कीजिए।

z	नि:शुल्क, पूर्व और सूचित सहमति (FPIC): सार्थक परामर्श में शामिल हो ंऔर 
खनन परियोजना से प्रभावित स्थानीय समुदायो ंकी नि:शुल्क, पूर्व और सूचित सहमति 
प्राप्त कीजिए। उनके पारंपरिक ज्ञान और निर्णय लेने की प्रक्रियाओ ंका सम्मान 
कीजिए।

z	सतत ्खनन प्रथाएँ: पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार खनन प्रथाओ ंको सुनिश्चित करने 
के लिए सख्त नियम और निगरानी तंत्र लागू कीजिए। उचित अपशिष्ट प्रबंधन, पुनर्ग्रहण 
योजना और जैव विविधता संरक्षण उपायो ंसहित पर्यावरणीय मानको ंका अनुपालन 
लागू करें।

z	आर्थिक विविधीकरण और आजीविका समर्थन: वैकल्पिक आर्थिक अवसरो ंका 
विकास करना और खनन परियोजना से प्रभावित स्थानीय समुदायो ंके लिए सतत 
आजीविका सुनिश्चित करना। इसमें इको-पर्यटन, सतत ्कृषि या लघु-स्तरीय उद्यमो ं
को बढ़ावा देने जैसी पहल शामिल हो सकती हैं।

z	क्षमता निर्माण और शिक्षा: स्थानीय समुदायो ंको निर्णय लेने की प्रक्रियाओ ंमें सक्रिय 
रूप से भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, सतत ्प्रथाओ ंमें संलग्न होने और उनके 
अधिकारो ंऔर पात्र्ताओ ं(entitlements) को ध्यान में रखकर सशक्त बनाने के 
लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम विकसित किए जाएँ।

z	सामाजिक और सासं्कृ तिक संरक्षण: स्थानीय संस्कृति यो,ं परंपराओ ंऔर रूढ़िगत 
प्रथाओ ंके संरक्षण का समर्थन करें। पर्यावरण प्रबंधन रणनीतियो ंमें देशज ज्ञान के 
एकीकरण को सुविधाजनक बनाना और निर्णय लेने वाले मंचो ंमें उनका समावेशन 
सुनिश्चित करना।

z	निगरानी और जवाबदेही: पर्यावरण और देशज समुदायो ंपर परियोजना के प्रभावो ं
की निरंतर निगरानी के लिए तंत्र स्थापित करें। पर्यावरण नियमो ंका पालन करने, 
प्रतिबद्धताओ ंको पूरा करने और किसी भी नकारात्मक परिणाम को संबोधित करने 
के लिए खनन कंपनी को जवाबदेह ठहराएँ।

निष्कर्ष
इन रणनीतियो ंको अपनाकर, जिला कलेक्टर सतत ्विकास के लिए प्रयास कर सकत ेहैं, 
जो पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतलुित करता ह ैऔर खनन प्रभावित 
क्षेत्र में देशज  लोगो ंके अधिकारो ंऔर कल्याण की रक्षा करता है।

केस स्टडी 3

ग्रामीण क्षेत्रों  में रहने वाली एक यवुा महिला निशा ने हाल ही में एक दखुद दरु्घटना में 
अपने पति को खो दिया। उसके दो छोटे बच्चे हैं, लेकिन आय का कोई साधन नही ंह।ै 
निशा के पति परिवार में अकेले कमाने वाले थ ेऔर वे पहले से ही आर्थिक रूप से संघर्ष 
कर रहे थ।े उसके बच्चों  को उचित पोषण और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच की आवश्यकता 
ह,ै जिसे वे वहन नही ंकर सकत।े निशा को एक सरकारी योजना के बारे में पता चलता ह,ै 
जो आश्रित बच्चों  वाली विधवाओ ंको वित्तीय सहायता प्रदान करती ह।ै हालाकँि, पात्रता 
का एक मानदंड यह ह ैकि आवेदक की शादी को कम-से-कम पाचँ वर्ष हो गए हो।ं निशा 
अन्य सभी मानदंडो ंपर खरी उतरती ह,ै लेकिन उसकी शादी को केवल तीन वर्ष ही हुए 
हैं। एक जिम्मेदार जिला स्तरीय अधिकारी के रूप में, राकेश को निशा की स्थिति पर कैसे 
प्रतिक्रिया देनी चाहिए? (250 शब्द)

उत्तर

दृष्टिकोण
z	प्रस्तावना: नैतिक मूल्यों  के आलोक में केस स्टडी का विश्लेषण।
z	मखु्य भाग: उल्लेख करें कि राकेश को निशा की स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देनी 

चाहिए।
z	निष्कर्ष: सरकारी योजनाओ ंकी नतैिक दिशा में आगे बढ़ने का संभावित रास्ता

प्रस्तावना
उपरोक्त केस स्टडी में, निशा, दो बच्चों  वाली एक यवुा विधवा, अपने पति की मृत्यु के 
बाद वित्तीय कठिनाइयो ंका सामना कर रही ह।ै उसे एक सरकारी योजना का पता चलता 
ह,ै जो आश्रित बच्चों  वाली विधवाओ ंको वित्तीय सहायता प्रदान करती ह,ै लेकिन वह 
पाचँ वर्ष की न्यूनतम विवाह अवधि की आवश्यकता को पूरा नही ंकरती ह।ै

केस स्टडी मे शामिल हितधारक
�	निशा (स्वयं)			   � राकेश (जिला स्तरीय अधिकारी)
�	निशा के बच्चे			   � स्थानीय समुदाय 
�	गैर सरकारी संगठन एवं सामाजिक संगठन	� सरकार  

मुख्य भाग
एक जिम्मेदार जिला स्तरीय अधिकारी के रूप में, राकेश को निशा की स्थिति के संदर्भ 
में निम्नलिखित विकल्पों  पर विचार करना चाहिए:
z	पात्रता मानदंड की समीक्षा करना: राकेश सरकारी योजना के लिए पात्रता मानदंड 

की समीक्षा करने की संभावना का आकलन कर सकत ेहैं। निशा की विषम  परिस्थितियो ं
और उसके बच्चों  का भरण-पोषण करने की आवश्यकता को देखत ेहुए, राकेश शादी 
की अवधि की आवश्यकता पर पुनर्विचार की सिफारिश कर सकता है।

z	छूट की मागँ करना: राकेश निशा के मामले के लिए छूट की मागँ करने की संभावना 
तलाश सकता है। वह जाचँ कर सकता है कि क्या कोई प्रावधान या विवेकाधीन 
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शक्तिया ँहैं, जिनका उपयोग निशा की स्थिति की अनूठी परिस्थितियो ंके आधार पर 
अपवाद बनाने के लिए किया जा सकता है।

z	वैकल्पिक सहायता तंत्र का पता लगाना: राकेश अन्य सरकारी योजनाओ ंया कार्यक्रमो ं
का पता लगा सकता ह,ै जो विधवाओ ंऔर उनके आश्रित बच्चों  को सहायता प्रदान 
कर सकत ेहैं। वह उपलब्ध किसी भी वैकल्पिक विकल्प की पहचान कर सकता ह ै
और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सिफारिशें कर सकता ह ैकि निशा और उसके 
बच्चों  को आवश्यक सहायता मिले।

z	गैर-सरकारी संगठनो ंऔर सामाजिक संगठनो ंसे जडु़ना: राकेश उस क्षेत्र में सक्रिय 
गैर-सरकारी संगठनो ं(NGO) और सामाजिक संगठनो ंके बारे में पता लगा सकता 
ह,ै जो महिला कल्याण और बाल सहायता पर ध्यान केंद्रि त करत ेहैं। इन संगठनो ंके 
पास ऐसे संसाधन या कार्यक्रम हो सकत ेहैं, जो निशा और उसके बच्चों  को तत्काल 
राहत और सहायता प्रदान कर सकते हैं।

z	अन्य सरकारी विभागो ंके साथ समन्वय: राकेश अन्य संबंधित सरकारी विभागो ंया 
एजेंसियो ंके साथ सहयोग करके यह पता लगा सकता है कि क्या कोई प्रावधान या 
योजनाएँ हैं, जो निशा को सहायता प्रदान कर सकती हैं, भले ही वे विधवाओ ंके लिए 
विशिष्ट न हो।ं

z	उच्च अधिकारियो ंको संवेदनशील बनाना: राकेश, निशा के मामले को उच्च अधिकारियो ं
के के साथ वार्ता कर सकता ह,ै असाधारण परिस्थितियो ंको समझा सकते हैं और 
उसके और उसके बच्चों  के समर्थन के लिए दयालु और लचीले दृष्टिकोण की वकालत 
कर सकता है।

निष्कर्ष
निशा की स्थिति को संबोधित करने में, राकेश को समानुभूति, निष्पक्षता और निशा तथा 
उसके बच्चों  के कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्हें सक्रिय रूप से ऐसे समाधानो ं
की तलाश करनी चाहिए जो मौजदूा योजना के सख्त पात्रता मानदंडो ंकी परवाह किए बिना 
उन्हें आवश्यक सहायता और स्वास्थ्य देखभाल और पोषण तक पहुँच प्रदान कर सकें ।

केस स्टडी 4

डॉ. जेड एक समर्पित सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जिनके ऊपर सुदूर क्षेत्र में टीकाकरण 
कार्यक्रम के प्रबंधन की जिम्मेदारी ह।ै एक लॉजिस्टिकल त्रुटि के कारण, टीको ंका एक 
बचै अनजाने में अनुपयकु्त भंडारण स्थितियो ंके संपर्क  में आ जाता ह,ै जिससे वे अप्रभावी 
हो जात ेहैं। डॉ. जडे की तत्काल सुधारात्मक कार्रवाइयो ंऔर घटना की पारदर्शी रिपोर्टिंग 
के बावजदू, उन्हें गंभीर आलोचना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा।
(a)	सिविल सेवको ंके मनोबल पर ऐसे मामलो ंके प्रभाव की जाचँ कीजिए।
(b)	सदभाविक भूल करने वालो ंके लिए सीखने, सुधार करने और सुरक्षा की संस्कृति  

को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियो ंका सुझाव दीजिए।� (250 शब्द)

उत्तर

दृष्टिकोण
z	प्रस्तावना: सामान्य विवरण के साथ केस स्टडी का विश्लेषण कीजिए।
z	मखु्य भाग

�	सिविल सेवको ंके मनोबल पर प्रभाव की जाचँ कीजिए।
�	सीखने, सुधार करने और सुरक्षा की संस्कृति  को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियो ं

का उल्लेख कीजिए।
z	निष्कर्ष: स्वास्थ्य-देखभाल प्रशासन और वैक्सीन संसाधनो ंपर नैतिक आधार पर 

अतंिम समाधान देकर निष्कर्ष निकालें।

प्रस्तावना
केस स्टडी एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जडे द्वारा सामना की गई नैतिक दवुिधा 
को प्रस्तुत करता ह,ै जो अनजाने में टीको ंके एक बचै को अनुपयकु्त भंडारण स्थितियो ं
में उजागर कर देता ह,ै जिससे वे अप्रभावी हो जात ेहैं।
डॉ. जडे की तत्काल सुधारात्मक कार्रवाइयो ंऔर घटना की पारदर्शी रिपोर्टिंग के बावजदू, 
उन्हें गंभीर आलोचना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा।

शामिल हितधारक
z	डॉ. जेड 
z	लोक स्वास्थ्य संगठन और गैर सरकारी संगठन 
z	पेशेवर संस्थान और नियामक निकाय 
z	सरकारी प्राधिकरण 
z	सहकर्मी और अधीनस्थ 
z	जनता और मरीज 
z	मीडिया और जनधारणा

मुख्य भाग
(a) सिविल सेवको ंके मनोबल पर प्रभाव:
z	डॉ. जेड द्वारा सामना किए गए मामले सिविल सेवको ंके मनोबल पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव 

डाल सकत ेहैं।
z	जब जनहित में काम करने वाले समर्पित पेशेवरो ंको सदभाविक भूलो ंके लिए गंभीर 

आलोचना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, तो यह सिविल सेवको ंके 
बीच भय, निराशा और मनोबल के अभाव की संस्कृति  पैदा कर सकता  है।

z	इससे उनकी नौकरी की संतुष्टि, अभिप्रेरणा और भविष्य में जोखिम लेने या निर्णय 
लेने की इच्छाशक्ति पर नकारात्मक प्रभावित हो सकती है। 

(b) सीखने, सुधार करने और सुरक्षा की संस्कृ ति को बढ़ावा देने वाली रणनीतियाँ
z	पारदर्शिता और रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करना

�	ऐसी संस्कृति  को बढ़ावा दें, जहा ँसिविल सेवक गंभीर परिणामो ंके डर के अभाव 
में गलतियो ंऔर त्रुटियो ंकी निर्भीक रिपोर्ट देने में स्वयं को सुरक्षित और समर्थित 
महसूस करें।

�	घटनाओ ंकी रिपोर्टिंग के लिए स्पष्ट माध्यम स्थापित करें और खुले संचार को 
प्रोत्साहित करें।

z	सीखने का माहौल स्थापित करना
�	अतंर्निहित कारणो ंकी पहचान करने और पुनरावतृ्ति को रोकने के लिए गलतियो ं

का विश्लेषण करने और समझने के लिए तंत्र बनाएँ।
�	त्रुटियो ंके मूल कारणो ंका पता लगाने और सुधार के लिए रणनीति विकसित करने 

के लिए गहन जाचँ पड़ताल करें।
z	प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना

�	कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास के 
अवसर प्रदान करें।

�	सिविल सेवको ंको चुनौतीपूर्ण परिस्थितियो ंसे निपटने और सूचित निर्णय लेने में 
मदद करने के लिए संसाधन और सहायता प्रणालिया ँप्रदान करें।

z	सकारात्मक कार्यों को पहचानना और पुरस्कृ त करना
�	उन सिविल सेवको ंको पहचानें और सराहना करें जो अपनी गलतियो ंकी जिम्मेदारी 

लेते हैं, उन्हें तुरंत रिपोर्ट करते हैं और प्रणालियो ंऔर प्रक्रियाओ ंके सुधार में 
योगदान देत ेहैं।

�	सीखने और सुधार की संस्कृति  को बढ़ावा देने के प्रयासो ंको मान्यता दें।
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z	एक न्यायसंगत-संस्कृ ति दृष्टिकोण लागू करना
�	एक ऐसी प्रणालिया ँस्थापित करें, जो नैतिक भूलो ंऔर जानबूझकर किए गए 

कदाचार के बीच अतंर करें।
�	सजा के बजाय सीखने और सुधार पर ध्यान कें द्रित करें, साथ ही व्यक्तियो ंको 

उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराएँ।
�	घटनाओ ंमें शामिल लोगो ंको आगे बढ़ने और उनके अनुभवो ंसे सीखने में मदद 

करने के लिए सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करें।
z	काननूी सुरक्षा के लिए वकालत करना

�	नैतिक भूल करने वाले सिविल सेवको ंके लिए कानूनी सुरक्षा और सुरक्षा उपायो ं
की वकालत करना।

�	सुनिश्चित करें कि अनजाने में की गई त्रुटियो ंके परिणाम आनुपातिक और उचित 
हो,ं जिससे व्यक्तियो ंको गंभीर परिणामो ंके अनुचित भय के बिना सीखने और 
सुधार करने के अवसर प्राप्त हो।ं

निष्कर्ष
इन रणनीतियो ंको लागू करके, संगठन एक ऐसी संस्कृ ति को बढ़ावा दे सकत ेहैं, जो 
सदभाविक भूल करने वाले सिविल सेवको ंके लिए सीखने, सुधार करने और सुरक्षा करने 
में सहायता करती ह।ै यह, बदले में, उनका मनोबल बढ़ा सकता ह,ै नवाचार को प्रोत्साहित 
कर सकता ह ैऔर सार्वजनिक सेवा की समग्र प्रभावशीलता तथा दक्षता में योगदान कर 
सकता ह।ै

केस स्टडी 5

सुश्री बी एक व्हिसिलब्लोअर हैं, जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के भीतर धोखाधड़ी की गतिविधियो ं
को उजागर करती हैं। जानकारी का खुलासा करने के बाद, उसे धमकियो,ं खतरो ंऔर 
नौकरी छूटने संभावना का सामना करना पड़ता है।
(a)	व्हिसलब्लोइंग के नैतिक निहितार्थों का अन्वेषण करें, जिसमें व्हिसलब्लोअर्स द्वारा 

सामना किए गए व्यक्तिगत परिणामो ंबनाम गलत कार्यों को उजागर करने का 
कर्तव्य भी शामिल है।

(b)	सुश्री बी के हितो ंकी रक्षा और नतैिक मानको ंको बनाए रखने के लिए उपलब्ध 
विकल्पों पर चर्चा कीजिए।� (250 शब्द)

उत्तर

दृष्टिकोण
z	प्रस्तावना: सामान्य विवरण के साथ केस स्टडी का विश्लेषण कीजिए।
z	मखु्य भाग

�	व्हिसिलब्लोइंग के नैतिक निहितार्थों का उल्लेख कीजिए।
�	सुश्री बी के लिए अपने हितो ंकी रक्षा करने और नैतिक मानको ंको बनाए रखने 

के विकल्पों का उल्लेख कीजिए।
z	निष्कर्ष: व्हिसिलब्लोअर संरक्षण पर नैतिक परिप्रेक्ष्य में अतंिम समाधान देकर 

निष्कर्ष निकालें।

प्रस्तावना
यह केस अध्ययन सुश्री बी के दृष्टिकोण के माध्यम से व्हिसलब्लोइंग के नैतिक निहितार्थों 
की जाचँ करता ह,ै जिन्हों ने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के भीतर धोखाधड़ी की गतिविधियो ंको 
उजागर किया ह।ै जानकारी का खलुासा करने के बाद, उन्हें धमकियो,ं खतरो ंऔर संभावित 
नौकरी छूटने का सामना करना पड़ता है।

केस स्टडी में शामिल हितधारक:
z	सुश्री बी (व्हिसिलब्लोअर)
z	संगठन के भीतर सहकर्मी और वरिष्ठ
z	स्वयं बहुराष्ट्रीय कंपनी
z	नियामक प्राधिकारी
z	कानूनी व्यवस्था
z	जनता
z	मीडिया
z	व्हिसिलब्लोअर संरक्षण संगठन।

मुख्य भाग
(a) व्हिसिलब्लोइंग के नैतिक निहितार्थ: व्हिसिलब्लोइंग में किसी संगठन में धोखाधड़ी 
की गतिविधियो ंजसेै गलत कार्यों के बारे में जानकारी का खुलासा करना शामिल है। यह 
कई नैतिक विचार उठाता ह:ै
z	गलत कार्यों को उजागर करने का कर्तव्य: व्हिसिलब्लोइंग को प्रायः अनैतिक या 

अवैध कार्यों को उजागर करने के नैतिक कर्तव्य के रूप में देखा जाता ह,ै जो दूसरो ं
को हानि पहुँचात ेहैं या जन-विश्वास का उल्लंघन करत ेहैं। व्हिसिलब्लोअर पारदर्शिता, 
जवाबदेही और न्याय को बढ़ावा देत ेहुए समाज के सर्वोत्तम हित में कार्य करत ेहैं।

z	व्यक्तिगत परिणाम: व्हिसिलब्लोअर्स को प्रायः महत्त्वपूर्ण निजी परिणामो ंका सामना 
करना पड़ता है, जिसमें धमकिया,ँ खतरा, नौकरी छूटना, प्रतिष्ठा पर चोट और 
भावनात्मक कष्ट शामिल हैं। इन परिणामो ंसे वित्तीय कठिनाइया,ँ मानसिक स्वास्थ्य 
संबंधी समस्याएँ और तनावपूर्ण व्यक्तिगत रिश्ते पैदा हो सकते हैं।

z	गोपनीयता और अनामिता: व्हिसलब्लोअर स्वयं को प्रतिशोध से बचाने के लिए 
गोपनीयता और अनामिता बनाए रखने का प्रयास कर सकते हैं। गलत कार्यों को 
उजागर करने के कर्तव्य को आत्म-सुरक्षा के साथ संतुलित करना एक महत्त्वपूर्ण 
नतैिक दवुिधा बन जाता ह।ै

z	संगठनात्मक निष्ठा/वफादारी: व्हिसलब्लोइंग को संगठन के प्रति निष्ठा/वफादारी के 
विश्वासघात के रूप में माना जा सकता ह।ै यह तनाव तब उत्पन्न होता ह ैजब व्यक्ति 
सहकर्मियो,ं वरिष्ठों  और संगठन के प्रति अपनी निष्ठा और कदाचार को उजागर करने 
के अपने कर्तव्य के बीच विरोधाभास महसूस करते हैं।

(b) सुश्री बी के लिए अपने हितो ंकी रक्षा करने और नैतिक मानको ंको बनाए रखने के 
विकल्प:
z	दस्तावेज़ साक्ष्य: सुश्री बी को सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करत ेहुए धोखाधड़ी 

की गतिविधियो ंका दस्तावेजीकरण करने वाले पर्याप्त सबतू इकट्ठा करने चाहिए। यह 
सबूत उसके दावो ंका समर्थन करेंगे और एक व्हिसिलब्लोअर के रूप में उसकी 
विश्वसनीयता स्थापित करने में मदद करेंगे।

z	आतंरिक रिपोर्टिंग: सुश्री बी संगठन के भीतर स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करत ेहुए 
आतंरिक रूप से धोखाधड़ी वाली गतिविधियो ंकी रिपोर्ट करना चुन सकती हैं। यह 
विकल्प मानता ह ैकि संगठन के पास व्हिसिलब्लोइंग संबंधी चितंाओ ंको दूर करने के 
लिए प्रभावी तंत्र ह।ै

z	बाहरी रिपोर्टिंग: यदि आतंरिक रिपोर्टिंग अप्रभावी सिद्ध होती ह ैया सुश्री बी को और 
अधिक नुकसान पहुँचाती ह,ै तो वह संबंधित अधिकारियो,ं नियामक निकायो ंया कानून 
प्रवर्तन एजेंसियो ंको बाहरी रिपोर्टिंग पर विचार कर सकती हैं। यह कदम एक स्वतंत्र 
जाचँ शुरू कर सकता है और जिम्मेदार पक्षों  को जवाबदेह ठहरा सकता  है।

z	काननूी सुरक्षा: सुश्री बी को अपने अधिकार क्षेत्र में व्हिसिलब्लोअरो ंके लिए उपलब्ध 
कानूनी सुरक्षा का पता लगाना चाहिए। व्हिसिलब्लोअर संरक्षण कानून उनके अधिकारो ं
की रक्षा कर सकत ेहैं, और प्रतिशोध से बचा सकत ेहैं, संभावित रूप से उसके सामने 
आने वाले व्यक्तिगत दषु्परिणामो ंको कम कर सकते हैं।
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z	समर्थन मागँना: सुश्री बी को मित्रों , परिवार या पेशेवर नेटवर्क  जसेै सहायक व्यक्तियो ं
की सहायता लेनी चाहिए, जो भावनात्मक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकत े
हैं। व्हिसिलब्लोअर-सहायता में विशेषज्ञता वाले संगठनो ंके साथ जडु़ने से कानूनी 
सलाह और संसाधन मिल सकते हैं।

z	मीडिया की भागीदारी: कुछ मामलो ंमें, व्हिसिलब्लोअर गलत कार्यों को उजागर करने 
के लिए मीडिया के साथ काम करना चुन सकत ेहैं। यह विकल्प जन-जागरूकता बढ़ा 
सकता ह,ै सार्वजनिक दबाव उत्पन्न कर सकता ह ैऔर संभावित रूप से व्हिसिलब्लोअर 
के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

निष्कर्ष
सुश्री बी के लिए सबसे अच्छा विकल्प धोखाधड़ी वाली गतिविधियो ंको उजागर करने के 
अपने कर्तव्य और अपनी व्यक्तिगत भलाई के बीच संतुलन को प्राथमिकता देना ह।ै 
जोखिमो ंका आकलन करना, उचित सहायता प्राप्त करना और एक सूचित निर्णय लेना 
आवश्यक ह,ै जो उनके मूल्यों , कानूनी सुरक्षा और कॅरियर तथा व्यक्तिगत जीवन पर 
संभावित प्रभाव के अनुरूप हो।

केस स्टडी 6

एक छोटे शहर में, एक प्रमुख औद्योगिक परिसर ह,ै जो रसायन बनाता ह।ै फैक्ट्री से 
निकलने वाले अपशिष्टों  को पास की नदी में बहाया जा रहा ह,ै जिससे गंभीर प्रदूषण हो 
रहा ह ैऔर स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हो रहा ह।ै प्रदूषण के लिए जिम्मेदार 
कंपनी का स्वामित्व एक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार के पास है।
(a)	नवनियकु्त जिला कलेक्टर के रूप में, औद्योगिक प्रदूषण से जडु़ी नैतिक दवुिधाओ ं

और मामले के अध्ययन में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियो ंकी भागीदारी 
पर चर्चा कीजिए।

(b) 	प्रदूषण को कम करने और जिम्मेदार पक्षों  को जवाबदेह ठहराने और पर्यावरणीय 
सततता सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियो ंकी रूपरेखा तयैार कीजिए। �
� (250  शब्द)

उत्तर

दृष्टिकोण
z	प्रस्तावना: नीति निर्माण में नैतिक मुद्दों  के मामले के अध्ययन का विश्लेषण।
z	मखु्य भाग

�	औद्योगिक प्रदूषण और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियो ं से जुड़ी 
नैतिक दवुिधाओ ंका उल्लेख कीजिए।

z	निष्कर्ष: पर्यावरणीय सततता पर नैतिक परिप्रेक्ष्य में अतंिम समाधान देकर निष्कर्ष 
निकालें।

परिचय
यह केस स्टडी एक छोटे शहर में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार के स्वामित्व वाले 
एक प्रमुख औद्योगिक परिसर के कारण होने वाले औद्योगिक प्रदूषण से जडु़ी नतैिक 
दवुिधाओ ंकी जाचँ करती है। फैक्ट्री से निकलने वाले अपशिष्टों  को पास की नदी में छोड़ने 
से गंभीर प्रदूषण हो रहा है और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हो रहा है।

मामले के अध्ययन में शामिल हितधारक
z	जिला कलेक्टर
z	राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार

z	स्थानीय समुदाय
z	पर्यावरण संगठन
z	औद्योगिक परिसर और उसके कर्मचारी
z	नियामक प्राधिकारी
z	स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र
z	सरकारी अधिकारी
z	मीडिया और जनता

मुख्य भाग
(a) औद्योगिक प्रदूषण और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियो ंसे जडु़ी नैतिक 
दवुिधाएँ
z	हितो ंका टकराव

�	नवनियकु्त जिला कलेक्टर के रूप में, राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार के 
स्वामित्व वाली कंपनी के कारण होने वाले औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के दौरान 
आपको ‘हितो ंके टकराव’ का सामना करना पड़ सकता है।

�	राजनीतिक दबावो ंऔर संभावित संघर्षों के साथ पर्यावरण तथा स्थानीय पारिस्थितिकी 
तंत्र की रक्षा के लिए अपने नैतिक कर्तव्य को संतलुित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता 
ह।ै

z	पर्यावरणीय प्रभाव और सार्वजनिक स्वास्थ्य
�	रासायनिक कारखाने के कारण होने वाला औद्योगिक प्रदूषण स्थानीय पारिस्थितिकी 

तंत्र को महत्त्वपरू्ण नुकसान पहुँचाता ह ैऔर सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव 
डाल सकता ह।ै

�	समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करना और पर्यावरण की रक्षा करना एक मौलिक 
नतैिक जिम्मेदारी ह।ै

z	शक्ति असंतुलन और प्रभाव
�	राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियो ंकी भागीदारी नैतिक परिदृश्य को जटिल 

बनाती है।
�	ये व्यक्ति नियामक निकायो,ं कानूनी प्रक्रियाओ ंया निर्णय-निर्माण पर प्रभाव डाल 

सकत ेहैं, जिससे जवाबदेही लागू करना और प्रदूषण के मुद्दे को निष्पक्ष रूप से 
संबोधित करना कठिन हो जाता है।

z	पारदर्शिता और जवाबदेही
�	नैतिक मानको ंको कायम रखने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता 

होती ह।ै
�	राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार की भागीदारी पारदर्शिता में बाधा डाल 

सकती ह ैऔर उचित एवं निष्पक्ष जाचँ या नियामक कार्रवाइयो ंके बारे में चितंाएँ 
बढ़ा सकती है।

(b) प्रदूषण को कम करने, जिम्मेदार पक्षों  को जवाबदेह बनाने और पर्यावरणीय सततता 
सुनिश्चित करने की रणनीतियाँ
z	पर्यावरण मलू्यांकन और निगरानी: प्रदूषण की सीमा और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र 

पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए एक व्यापक पर्यावरणीय मूल्यांकन 
कीजिए। अपशिष्टों  के निर्वहन पर नज़र रखने और संभावित उल्लंघनो ंकी पहचान 
करने के लिए एक मजबतू निगरानी प्रणाली लागू कीजिए।

z	विनियमो ंऔर प्रवर्तन को मजबतू करना: औद्योगिक प्रदूषण से उत्पन्न विशिष्ट चुनौतियो ं
का समाधान करने के लिए पर्यावरणीय नियमो ंकी समीक्षा करें और उन्हें अद्यतन 
करें। निगरानी तंत्र को मजबतू करके और आदेश अवहेलना के लिए दंड स्थापित 
करके, राजनीतिक प्रभाव की परवाह किए बिना, नियमो ंका कड़ाई से कार्यान्वयन 
सुनिश्चित कीजिए।
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z	हितधारक जडु़ाव: अतंर्दृष्टि प्राप्त करने और समाधान खोजने में सहयोग को बढ़ावा 
देने के लिए स्थानीय समुदायो,ं पर्यावरण संगठनो ंऔर विशेषज्ञों  सहित विभिन्न हितधारको ं
के साथ जडु़ना चाहिए। यह भागीदारी पारदर्शिता को बढ़ावा देती ह ैऔर यह सुनिश्चित 
करती ह ैकि निर्णय लेने में कई दृष्टिकोणो ंपर विचार किया  जाए।

z	सतत ्प्रथाओ ंको प्रोत्साहित करना: औद्योगिक परिसर द्वारा सतत ्प्रथाओ ंको अपनाने 
को प्रोत्साहित करें। प्रदूषण को कम करने के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियो,ं अपशिष्ट 
कटौती और जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन विधियो ंके कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन 
प्रदान करें।

z	कानूनी कार्रवाई और जवाबदेही: उल्लं घन पाए जाने पर जिम्मेदार पक्षों  के 
विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें। राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र निष्पक्ष जाँच और 
अभियोजन प्रक्रिया सुनिश्चित करें। राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार को 
जवाबदेह ठहराना न्याय के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है और विधि के शासन को 
मजबूत करता है।

z	जन जागरूकता और शिक्षा: औद्योगिक प्रदूषण के पर्यावरणीय परिणामो ंके बारे में 
जन जागरूकता बढ़ाएँ। समुदाय को उनके अधिकारो,ं पर्यावरणीय सततता के महत्त्व 
और प्रदूषण से जडु़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमो ंके बारे में शिक्षित करें। जवाबदेही की 
मागँ में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए नागरिको ंको सशक्त बनाएँ।

z	उच्च अधिकारियो ंके साथ सहयोग: प्रदूषण के मुद्दे के समाधान में प्रयासो ंको सुदृढ़ 
करने के लिए राज्य या राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंसियो ंजैसे उच्च अधिकारियो ंके साथ 
समर्थन और सहयोग बढ़ाएँ। उनकी भागीदारी जिम्मेदार पक्षों  को जवाबदेह बनाए 
रखने के लिए अतिरिक्त संसाधन, विशेषज्ञता और प्रभाव प्रदान कर सकती  है।

निष्कर्ष:
इन रणनीतियो ंको लागू करके, हम प्रदूषण को कम करने, पर्यावरणीय सततता सुनिश्चित 
करने और नैतिक सिद्धांतो ंको बनाए रखने की दिशा में काम कर सकत ेहैं, यहा ँतक ​​कि 
इसमें शामिल राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियो ंद्वारा उत्पन्न चुनौतियो ंका सामना 
भी कर सकत ेहैं।�
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